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 LOK  SABHA

 Friday,  May  13,  966/Vaisakha  23,
 888  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of
 the  Clock

 (Mr,  Speaker  in  the  Chair)
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Export  of  Mineral  Products
 +

 °66.  Shri  S.  0.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  M.  L,  Dwivedi:
 Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  possibility of  increasing  the  export  of  mineral
 products;

 (b)  if  so,  to  what  extent  it  could
 be  done  in  the  present  circumstances;

 (c)  to  what  extent  foreign  exchange could  be  earned  by  raising  the  out-
 put;  and

 (d)  the  steps  taken  in  this  regard?
 The  Minister  of  Commerce  (Shri Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  and  (c).  It  is  expected  to  raise the  exports  of  minera]  products  from Rs.  75  crores  this  year,  to  about Rs.  22  crores  at  the  end  of  the Fourth  Five  Year  Plan.

 (8)  A  statement  indicating  the
 steps  taken  to  increase  the  exports  of mineral  products  is  placed  on  the Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-6337/66.)
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 Shri  S.  C.  Samanta:  What  is  the

 position  with  regard  to  ferro-manga-
 nese  export?

 Shri  Manubhai  Shah:  This  year  it
 has  been  quite  good  thanks  to  the
 CCC  barter  of  the  US,  and  we  pro-
 pose  to  expand  the  production  of
 ferro  manganese  so  as  to  export  more
 of  it.

 Shri  S.  C.  Samanta:  May  I  know
 why  manganese  only  is  dealt  with
 hy  the  other  Ministry  and  not  taken
 by  this  Ministry  itself?

 Shri  Manubhal  Shah:  We  are  hand-
 ling  it;  we  are  handling  all  minera)
 products.  The  oth::  Ministry  comes

 to  help  us  to  see  thet  more  production
 takes  place.

 श्री  wo  ला०  हिबेदी  :  मैं  जानना  चाहता
 हैं  कि  कौन  कौनसी  ऐसी  मिनरल  पोोजैक्ट्स  है
 जिनका  एक्सपोर्ट  द्रभी  तह  होता  था  भौर
 कौन  कौन  सी  ऐसी  हैं  जो  बढ़ायी  जाने  बाली
 हैं  श्रौर  जो  बयान  में  दिया  है  कि  40  परसेंट
 इम्पोर्ट  एन्टाइटिलमेंट  दिया  जाता  है,  तो
 किन  किन  चीजों  में  कम  है  ब्रौर  इसमें  40
 प्रतिशत  है  तो  क्‍यों  ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :  जो  प्राइमरी  मिन-
 रहस  हैं  वह  पैरा  (3)  &  प्रा  जाती  है  भौर  जो

 प्रोसेस्ड  मिनरल्स  हैं  जिसमें  कि  कुछ  मशीनरी,
 कुछ  केमिकल्स  या  कुछ  इम्पोर्टड  चीज  चाहिए,
 उसमें  40  परसेंट  प्राता।  बाकी  जो  बढ़  रह
 हैं  उसमें  ध्रायरन  प्रौर  बढ़  रहा  2  जेस  कि
 सदन  को  पतला  है  कि  ys  सिलियन  टन  से  25
 सिलियन  टन  की  स्थिति  में  हम  जाना  चाहते
 हैं  ।  मैंगनीज  कुछ  बढ़  रहा  #  झीर  श्रमी  शौर
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 बढ़ेगा  क्‍योंकि  डिमाण्ड  बल्ड  की  बढ़ी  है  ।
 बोक्साइट  कुछ  गिरने  वालों  में  है, इसका  कम
 हुआ  है  बयोंकि  बोक़्साइट  हमको  यहां  चाहिए
 एल्यूमीनियम  ज्यादा  पैदा  करने  के  लिए  और
 क्रोम  जो  है  वह  बढ़  रहा  है  क्योंकि  हमारे  पास
 काफी  मात्रा  में  है  ।  हम  दुनियां  को  भी  दे  सकते
 हैं  और  यहां  भी  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  t
 माइतर  मिनरल्स  में  टैलकम  श्रौर  माइका
 भी  काफो  बढ़े  हैं  ।

 Shri  P.  C.  Borooah:  Which  are  the
 mineral  products  in  which  we  have
 the  potentiality  to  compete  in  the
 world  markets,  and  what  are  the
 difficulties  in  the  way  of  achieving
 this  end?

 Shri  Manubhai  Shah:  As  far  as
 world  competition  is  concerned,  it  is
 a  bit  controversial  word  in  the  sense
 that  we  have  to  make  _  goods  sell
 even  though  the  local  cost  of  produc-
 tion  is  higher.  This  is  because  of
 several  circumstances;  India  being  a
 very  large  country,  the  transport
 costs  here  are  very  high;  in  other
 competing  countries,  the  mines  are
 almost  near  the  ports  or  the  sea  so
 that  they  do  not  have  to  spend  much
 on  railway  freight.  As  the  House
 knows,  the  iron  ore  export  price  is
 sometimes  Rs.  40-50,  but  the  railway
 freight  itself  is  Rs.  40.  Therefore,  we
 have  to  be  very  careful  in  this  matter.
 We  have  long  leads  from  the  interior
 to  Madhya  Pradesh,  Bihar,  Mysore
 or  other  States.  Therefore,  we  are
 trying  to  bring  down  the  cost  of
 production  and  of  transport  to  the
 maximum  possible  extent  and  are
 trying  to  sell  iron  ore,  manganese,
 bauxite  and  all  other  minerals  on  a
 competitive  basis.

 Shri  P.  0.  Borooah:  Is  the  Railway
 Ministry  not  helping?

 Shri  Manubhal  Shah:  They  are  co-
 operating  fully.

 tt  wto  ला०  र्मा  :  माननीय  मिनिस्टर
 साहन  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  माइका

 MAY  13,  966  Oral  Answers  76.98

 जो  रा  मैटीरियल  के  रूप  में  एक्सपोर्ट  होता  हैँ
 उसका  वहां  इण्डस्ट्री  लगा  कर  पक्के  के  रूप
 में  लाभ  मिल  सकता  है  ?

 क्री  सनुभाई  शाह  :  पिछले  तीन  सालों
 से  तेरह  साढ़े  तेरह  करोड़  का  जो  माइका  है
 उसमें  से  3  करोड़  का  प्रोसेस्ड  मैन्युफ्रैक्चर्ड
 माइका  है  और  जैसा  माननीय  सदस्य  को
 मालूम  है,  पटले  खाली  रा  माइका  जाता  था
 wa  प्राहिस्ता  श्राहिस्ता  वह  जिस  डाइरेक्शन
 में  ले  जाना  चाहते  हैं,  उसी  तरफ  हम  जा  रहे
 हैँ  1

 Shri  Thimmaiah:  How  far  have
 certain  concessions  given  to  the  mine-
 owners  helped  to  increase  production
 of  minerals  and  also  their  export?

 Shri  Manubhai  Shah:  We  do  not
 want  to  take  all  the  credit  ourselves.
 The  mine-owners  themselves  have
 done  a  lot,  but  without  our  help  this
 much  of  expansion  in  export—from
 Rs.  75  crores  this  year  going  up  to  Rs.
 22  crores  im  the  next  five  years—
 would  not  naturally  be  possible.

 Shri  M.  R.  Krishna:  He  has  also
 contributed  to  it  as  Parliamentary
 Secretary.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  That  he
 has  forgotten.

 रेल  में  चौथी  शेणी  के  कमंचारियों  की
 नियक्ति

 * 1662.  श्री  विभूति  सिश्र  :
 श्री  Wo  ना  तिवारी  :

 क्या  रेस  मनती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सामाजिक  न्याय  के  बारे  में
 संबिधान  की  प्रस्तावना  के  उपबन्धों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  विभिन्न  रेलों
 के  विभिन्न  डिवीजनों  में  चतुर्थ  श्रेणी  को
 सेवाशों  में  स्थानीय  लोगों  को  नियुक्त  करने
 काहै;
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 (ख)  क्या,  इस  बारे  में  प्रादेश  जारी  कर
 दिये  गये  हैं  ;  ग्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इन  ग्रादेशों  का  कहां
 तक  पालन  किया  गया  है  ?

 लव  संत्रालय  में  राज्य-संत्रो  (डा०
 राम  सुभय  सिह)  :  (क)  जीहां।

 (ख)  जीहां।
 (ग)  रेलों  पर  सामान्यतः:  इन  प्रादेशों

 का  पालन  किया  जाता  है  ।

 श्री  बिभूति  सिश्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  के  पास  कोई  भांकड़ा  है  कि
 जहां  जहां  रेलवे  स्टेशन  हैं  वहां  क्लास  चौथे  के
 जो  मुलाजिम  हैं  उनकी  बहाली  वहीं  से  हुई  है
 या  ध्रौर  कहीं  बाहर  से  हुई  है  ?  धध्यक्ष  जी,
 इसमें  ऐसा  होता  है  कि  जहां  उसका  डिवीजन

 हेडक्वार्टर  होता  है  वहां  जो  बड़े  बड़े  धफ़्सर
 होते  हैं  उन  अफ़सरों  के  यहां  काम  करने  वाले
 उनके  लागी  डाटी  जो  होते  हैं,  उन्हीं  की बहाली
 के:  जातो  है,  वही  बहाल  हो  जाते  हैं  श्रौर
 "मरे  बच  जाते  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  भ्ापने  सवाल
 किया  है  1

 Blo  रास  सुभग  सिह  :  प्रश्न  कर्ता  महोदय
 ने  जवाब  भी  दे  दिया  ।  बहालियां  चौथे  दर्ज
 के  मुलाजिमों  की  होती  हैं  डिवीजन  हेडक्वार्टर
 से  और  डिस्ट्रिक्ट  हेडक्वार्टर  से  और  जहां  से
 वह  आते  हैं,  एन०  ई०  झार०  से  वहां  डिस्ट्रिक्ट
 सिस्टम  है,  वहां  जिले  में  होती  है  ।  लेकिन  यह
 पव्य  ध्यान  दिया  जायगा  कि  स्थानीय
 आदमियों  को  ही  प्राथमिकता  दी  जाय  ।

 श्री  विभूति  मि :  मैं  जानना  चाहता
 हुँ  कि  क्या  सरकार  ने  यह  कोई  निर्देश  दिया  है
 डिस्ट्रिक्ट  हेडक्वाट्ट्स  को  शौर  डिवीजनल
 हेडक्वार्ट्स  को  कि  सब  जगह  के  प्रादर्मियों  को
 ग्यायतः  वह  बहाल  किया  करें,  श्रपने  लागी
 डाटी  प्रादमियों  की  जो  क्लास  बन  प्रौर
 क्लास  टू  झ्फ़मर  बहाल  दिया.  करने
 हैं,  वह  न  किया  करें  ?
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 ०  रास  सुभग  सिह  :  इस  प्रकार  का
 प्रादेश  है  -  इसे  फिर  दोहरा  दिया  जायगा.  |

 हरी  क०  सा०  तियाशी  :  क्‍या  हम  बात  की
 शिकायत  पायी  है  कि  स्थानीय  फोर्थ  प्रेड  के  जो
 कमंचारी  हैं  उनकी  बहाली  की  जो  पद्धति  है
 उसकी  वजह  से  उनकी  बहाली  में  कठिनाई
 है।ती  है  ?  यदि  हां,  तो  इसके  लिए  क्‍या  उपाय
 किया  जा  रहा  है  ?

 डा०  रास  सुभग  सिह:  जबानी  झाप
 लोगों  ने  मुझे  बताया  था  कि  बहां.  के  लोगों  की
 पर्याप्त  संख्या  नहीं  है  ।  भौर  कोई  खास
 शिकायत  लिखित  रूप  से  हमको  प्रलग  नहीं
 मिली  है

 श्री  भागवत  झा  झाजाद  :  मैं  मन्त्री
 महोदय  बे  इस  -बक्तब्य  की  सराहना  करते
 हुए  कि  विभिन्न  डिवीजनों  में  स्थानीय
 व्यक्तियों  को  ही  लिया  जाता  है,  उनसे  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  उन्होंने  सैम्पल  के  भ्राधार
 पर  यह  देखा  है  कि  प्षों  रेलवे  भ  जैसे  दानापुर
 डिवीजन  है,  वहां  पर  स्थानीय  व्यक्तियों  को
 तरजीह  दी  गई  है  या  बाहर  के  व्यक्ति  प्रधि-
 कांश  हैं,  यद्यपि  भ्ापने  इस  नियम  को  तो  मान
 लिया  है  ?

 Tro  राम  सुभग  सिंह  :  चतुथ्  दर्ज  के  कुछ
 बाहर  के  है  मगर  भोर  जगहों  में  भी  चतुर्थ
 दर्ज  के  स्थानीय  लोग  है  |

 थी  यशपाल  सिंह  :  क्‍या  यह  सही  है  कि
 जब  प्राई०  Mo  एस०  में  हमारी  परीक्षा  का
 माध्यम  हिन्दी  होने  जा  रही  है  तो  प्ाज़  भो
 बलास  फोर्थ  के  कमंचारियों  के  लिए  श्राशा  की
 जाती  है  कि  वह  प्रग्रेजो  जाने  हुए  हो  ?

 डा०  रास  सुभग  सिह:  चतुर्थ  दर्जे
 मुलाजिमों  को  प्रंग्रेजी  प्रथवा  हिन्दी  पर  कोई
 बाध्य  नहीं  किया  जाता  क्‍योंकि  स्थानीय
 भाषा  उन्हें  जाननी  चाहिए  ।
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 Shrimati  Savitri  Nigam:  Is  the  hon.
 Minister  aware  that  in  spite  of  very
 clear  instructions  from  the  Railway
 Ministry  and  the  efforts  made  by  the
 hon.  Ministers  to  see  that  class  IV
 services  are  recruited  locally,  not
 only  are  they  not  recruited  locally  but
 many  Harijans  and  Adivasis  who
 could  very  easily  be  t-’en  in  these
 services  are  not  taken  anc  people
 from  outside  are  brought  in’  If  the
 answer  is  in  the  affirmative,  what
 particular  steps  is  the  hon.  Minister
 guing  to  take  to  see  tl  t  his  orders
 are  implemented  strictlh  and  promp-
 tly?

 डा०  रास  सुभग  सिह  :  चतुर्थ  दर्ज  में  इस
 वक्‍त  ।  लाख  ४6  हजार  5  हरिजन  हैं  और
 27993  शिड्यूल्ड  ट्राइब्स  हैं  श्रौर  जो  आपने
 बताया  फि  नहीं  लिये  जाते  हैं,  श्रगर  इस  बात
 की  कहीं  सूचना  मिलेगी  तो  हम  लोग  उसका
 सुधार  करेंगे  |  जहां  तक  हमारी  खबर  है,  उसमें
 इनके  प्रति  कोई  अन्याय  करने  की  वात  नहीं  है  ।

 Shri  Gokulananda  Mohanty:  When
 did  Government  issue  orders  refer-
 red  to  in  part  (b),  when  did  they
 review  the  implementation  and  what
 was  the  reaction?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  That  is  the
 general  instruction  that  local  people
 should  be  recruited  and  the  quotas
 reserved  for  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes  must  be  fulfilled,
 and  if  possible,  they  should  be  given
 further  representation  in  the  services.

 aft  गुलशन  :  कया  यह  सत्य  नहीं  है  कि
 रीजनल  रेलवेज्ञ  के  हेडपवाटर  पर  जो  चौय
 दर्जे  के  कमंचारियों  की  नियुक्तित  होती  है  उसमें
 'शेड्यल्ड  कास्ट  के  साथ  श्न्याय  तो  होता  ही
 है  बाकी  मन्त्रो  महोदय  द्वारा  झ्रांवडे  बतलाने
 के  बाद  हम  को  कुछ  सन्तोष  भी  होता  है  कि
 जहां  तक  क्लास  फोर्थ  के  मुलाजिमों  का सवाल
 है  उनकी  निशक्त  पूरी  की  जाती  है  लेकिन  जो
 इसके  ऊपर के  हैं  दर्जा  तीन  वे  या  दर्जा  दो  के
 उन  के  बारे  में  क्या  विचार  है  गौर  क्‍या
 झनकी  भो  संख्या  पूरी  होगी  ?
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  चौथे  दर्जे
 के  बारे  में  है  ।

 Train-Car  collision  near  Sarai  Rohilla

 *1663,,  Shri  Yashpal  Singh:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  car
 was  smashed  in  a  collision  with  a
 train  at  a  level-crossing  near  Sarai
 Rohilla  on  the  23rd  December,  1965;

 (b)  if  so,  the  cause  of  the  accident;
 (c)  whether  any  enquiry  has  since

 been  conducted  into  the  accident;  and
 (d)  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes.  The  car  sustained  _  slight
 damage.

 (७)  The  accident  was  due  to  the
 failure  of  Railway  staff.

 (c)  and  (d).  According  to  the  find-
 ing  of  the  Enquiry  Committee  the
 Gateman  who  had  lowered  the  barrier
 against  road  traffic  and  had  also
 taken  off  the  up  gate  signal  for
 Passage  of  the  train,  lifted  the  barrier
 before  the  train  had  actually  nega-
 tiated  the  level  crossing  which  led
 to  this  accident.

 क्रो  यशपाल  सिंह  :  श्रीमन्‌,  जो  चार  सवाल
 कमजोर  मिनिस्टरों  से  किये  जाते  हैं  वही  चार
 सवाल  इन  भारी  भरकम  मिनिस्टरों  से  किये
 जाते  हैं  ।  जब  उनका  रेलवे  बजट  प्लग  है
 तो  उनका  क्वैश्वन  भ्रावर  भी  श्रलग  होना
 चाहिए  क्‍योंकि  इन  पर  तो  सवालों  की  बौछार
 करने  की  इच्छा  होतो  है  लेकिन  यह  चार
 सवालों  का  जवाब  देकर  बैठ  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उत  को  कह  दूंगा
 कि  जब  तक  भाप  खड़े  रहें  वह  भी  खड़े  रहें  t
 wa  ग्राप  सवाल  पूछिये  ।
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 श्री  यशपाल  सिंह  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  इस  लैविल  क्रौसिंग  पर  जो  फाटक  था  वह
 झनमेंड  फाटक  था  था  उसके  ऊपर  कोई  आदमी
 या  गेटकीपर  तैनात  था  ?

 श्री  शाम  नाथ  :  यह  रेलवे  का  मैंड  लैविल
 क्रौसिंग  7००  क्लास  का  है  इसमें  तीन  गेटमैन
 की  इयूटी  होती  है,  8,  8  घंटे  की  शिफ्ट  पर  ।

 श्री  यशपाल  सिह  :  तो  फिर  कंसे  बन्द  नहीं
 हुआ  श्रौर  कैसे  खुला  रह  गया  जब  3,  3  प्रादमी
 उम  काम  पर  तैनात  थे  ?

 श्री  शास  नाथ  :  मैंने  सवाल  के  जवाब  में
 बतलाया  है  कि  गेटमैन  की  गलती  थी  उसने  वह
 बेरियर  वक्त  से  पहले  उठा  दिया  जिसके  कि
 परिणामस्वरूप  यह  दुर्घटना  हुई  t

 श्री  यशपाल  सिंह  :  उसे  क्‍या  सज़ा  दी
 गई  ?

 श्री  शाम  नाथ  :  उसका  इनक्रीमेंट  रोक
 दिया  गया  है  t

 मजरबाग  रेलवे  स्टेशन  के  सिकट  सत्याप्रह

 +
 *1664.  श्री  मधु  लिमये  :

 श्री  किशन  पटनायक  :

 क्या  रेलवे  मनतवी  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  दिसम्बर,
 965  तथा  जनवरी,  1966  में  नजरबाग

 रैलवे  स्टेशन  (पश्चिम  रेलवे)  के  निकट
 सैकड़ों  नागरिकों  ने  सत्याग्रह  किया  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 थे;  ध्रौर

 (ग)  क्या  यातायात  के  लिये  किसी  रेलवे
 लाइन  के  बन्द  किये  जाने  के  विरोध  में  यह
 कार्य  किया  गया  था  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Mints-
 try  of  Rallways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  ostensible  reason
 was  the  closure  of  the  Sanala-Amran
 Road  narrow  gauge  section.

 श्री  सध  लिमये  :  मैं  जातना  बाहता  हूं  कि
 इस  सत्याग्रह  के  बाद  वहां  के  जो  नागरिक  हैं
 उनकी  मांगों  पर  रेलवे  मन्वालय  ने  पुतविचार
 करके  इस  लाइन  को  चालू  रखते  के  लिए
 क्या  कोई  विचार  किया  है  ?

 रेखब  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  (भी  शाम
 माथ)  :  ऐसा  कोई  खूपाल  नहीं  है  कि  भ्ब  जो
 फैसला  हो  चुका  है  उस  पर  दुबारा  विचार
 किया  जाय  ।

 श्री  मधु  लिमये  :  इस  फैसले  के  कारण  क्‍या
 हैं  क्योंकि  जब  नागरिकों  के  द्वारा  सत्याग्रह
 ग्रादि  किया  जाता  है  उस  पर  भो  नरकार
 विचार  नहीं  करती  है  शौर  जब  सुझाव  भेजे
 जाते  हैं  उस  पर  भी  मन्त्रालय  विवार  नहीं
 करता  है  तो  ग्राखिरकार  प्रौर  क्या  रास्ता  रह
 जाता  है  इसलिए  ज़रा  कारण  बतलाइये  कि
 इत  लाइन  को  क्‍यों  बन्द  कर  दिया  ?

 श्री  शास  नाथ  :  उसका  कारण  यह  है  कि
 यह  जो  सेक्शन  है  इसमें  काफ़ी  नुकसान  हो  रहा
 था  जिस  एरिया  में  यह  रेल  चलती  है  उसमें
 काफ़ी  रोड  फैसेलिटी  है  'बमेज्ध  वर्गरह  हैं  t
 इसलिए  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सलाह  से  इस  सैक्शन
 को  खत्म  करने  का  फैसला  किया  गया  था  1

 Settlement  of  Claims  by  Rallways
 1665.  Dr.  L.  M.  Singhvi:  Will  the

 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State:

 (a)  the  maximum  and  minimum
 time  taken  in  effecting,  refunds  and
 settling  claims  by  the  Railways;  and

 (b)  whether  any  steps  have  recen-
 tly  been  taken  to  improve  and  stream-
 line  the  machinery  and  to  accele-
 rate  the  process?
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 ‘The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  The  minimum  time  taken
 in  disposal  of  claims  for  refund  and
 for  compensation  is  less  than  a  day.
 The  average  time  taken  during  1964-
 65  was  39  days  and  3]  days  respec-
 tively.  It  has  not  been  possible  to
 ascertain  the  maximum  time  taken  in
 settling  a  claim.  But  there  have  been
 cases  which  have  taken  well  over  one
 year  for  settlement.

 (b)  Every  effort  is  being  made  to
 cut  out  unnecessary  delays  in  enqui-
 ries,  in  collection  of  necessary  docu-
 ments,  in  verification  of  claims  etc.
 that  contribute  to  the  delay  in  settl-
 ing  claims.

 Dr.  L.  M.  Singhvi;  Has  the  Govern-
 ment  satisfied  itself  as  to  the  adequacy
 of  the  existing  procedures  and  the
 expedition  with  which  or  the  lack
 of  which  characterises  the  settling  of
 claims?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  When  it  is
 31  days  average,  obviously  we  are  not
 satisfied.  We  want  that  it  should  be
 further  reduced.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  Are  the  Gov-
 ernment  aware  that  there  are  cases
 in  which  claims  are  pending  for  three
 years  or  more,  that  in  some  cases
 the  Government,  on  account  of  delay
 caused  by  themselves,  even  take  the
 plea  of  limitation  to  defeat  those
 claims?  I  am  personally  aware  of  a
 claim  which  was  made  about  9  months
 ago,  a  very  simple,  small  claim,
 which  is  not  being  settled.  There  are
 several  such  cases.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  There  may
 be  cases  which  are  not  being  settled
 for  thtee  years  or  so,  I  do  not  deny
 that,  because  there  are  several  cases
 which  are  in  court,  ind  there  are  also
 certain  cases  about  which  the  relevant
 papers  could  not  be  found  and
 also  cases  of  inflated  claims  where
 some  bogus  consignments  were  sent
 only  with  a  view  to  charging  the
 railway  for  claims.  Barring  ali
 these  things,  if  the  hon.  Member  can
 send  his  case,  we  shall  see.
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 Dr.  L.  M.  Singhvi:  I  do  not  want
 any  specia]  favour.  I  have  pointed
 out  only  that  as  a  matter  of  rule  it
 takes  a  number  of  years.

 Mr.  Speaker:  That  is  right,  but  it
 is  no  favour  to  the  Member  if  the  case
 is  brought  to  his  notice.

 श्री  क०  ना०  तिवारी  :  सैटिलमेंट  श्राफ
 क्लेम्स  की  बहुत  शिकायतें  हैं  तो  क्या  गवर्नमेंट
 इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  उसके
 लिए  कोई  समय  या  श्रवधि  नियत  कर  दे  कि
 उसके  अन्दर  क्लेम्स  डिसाइड  कर  दिये  जाय॑  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह :  जैसा  कि  ग्रभी
 बतलाया  कि  पिछले  साल  3  दिन  का  एबरैज
 लगा  था  लेकिन  हम  लोग  चाहते  हैं  कि उसको
 कम  से  कम  वक्‍त  में  संटिल  किया  जाय  ।

 शी  राम  हरख  यादल  :  क्‍या  यह  बात  सही
 है  कि  क्लेम्स  के  मुकहमात  का  फंसला  होने  में
 इस  वजह  से  देरी  होती  है  कि  इसका  कानून
 ग्राज  तक  रेलवे  ऐक्ट  की  दफ़ा  77  के  नोटिस
 शौर  जाब्ता  दीवानी  की  दफ़ा  80  के  नोटिस
 का  है  जिसमें  कि  पहले  की  तो  मियाद  6  महीने
 की  है  शौर  दूसरे  की  एक  साल  की  है  और  इन
 पेचीदा  कानूनों  की  वजह  से  चीफ़  कर्मशयल
 सुपरिनटेंडेंट  के  भ्राफ़िस  में  या  डिप्टी  चीफ़
 कमशियल  सुपरिल्टेंडेंट  के  प्राफिस  में  बहुत
 देर  होती  है  ?

 Bro  रास  सुभग  सिंह  :  कानून  पेचीदा  हो
 सकते  हैं  श्रौर  उनको  सरल  बनाने  और  यह
 देरी  कम  कर  सकने  के  हेतु  रेलवे  के  सारे
 कानूनों  की  किताब  पश्रादि  मैं  प्रश्नकर्ता  महोदय
 को  दे  दू  गा  झौर  वह  उनके  सम्बन्ध  में  जो  सुझाव
 देंगे  उन  पर  विचार  किया  जायगा.  |

 श्मी  भागवत  झा  प्र/जाद  :  नियम  के  झअनु-
 सार  भगर  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  यहा  सरकार
 का  कोई  पावना  बाक़ी  रहा  है  तो  उसे
 निश्चित  तिथि  पर  न  मिलने  के  कारण  उसके
 ऐवज  में  कोई  एक  प्रन्तरिम  मुभाविज़ा  या
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 काफ़ी  भ्धिक  हर्जाना  देना  पड़ता  है  तो
 क्या  सरकार  यह  सोचती  है  शौर  खास  तौर
 पर  प्रगर  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  कि
 कसी  व्यक्ति  का  पावना  जो  रेलवे  पर  है  श्रौर
 उसकी  प्रदायगी  के  लिए  टाइम  निश्चित  कर
 दिया  जाय  ताकि  अगर  उस  तिथि  तक  वह  न
 दे  मके  तो  रेलवे  उस  व्यक्ति  को  सूद  और
 हर्जाना  वर्गरह  उसके  लिए  दे  और  ऐसी
 व्यवस्था  करने  से  धाप  की  बहुत  सी  कठिनाइयां
 हल  हो  जायेंगी  झ्ौर  प्रभी  प्रापके  मन्त्रालय  के
 अधिकारी  इस  पर  जो  भ्रधिक  समय  लगाते  हैं
 बह  अधिक  समय  नहीं  लगा  पायेंगे  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  इस  पर  विचार
 किया  जायगा  ।

 श्री  ०  ममू०  श्रियेदी  :  मन्‍त्री  जी  ने  प्रभी
 कहा  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  एक  साल  या  उससे
 कुछ  ग्रधिक  किसी  क्लेम  के  निबटाने  में  लगता

 झध्यक  झहोदय  :  यह  तो  उन्होंने  नहीं
 कहा  ।  उन्होंने  तो  कहा  कि  कई  केसेज  ऐसे  हैं
 जिनमें  एक  साल  या  उससे  भ्रधिक  लगता  है
 लेकिन  यह  नहीं  कहा  कि  ज्यादा  से  ज्यादा
 केसेज़  में  एक  साल  लगता  है  1

 पनी  उ०  ममू०  त्रिवंदी  :  एक  साल  से  ज्यादा
 लग  जाता  है  ।

 डा०  सक््मीरल्ल  सिधयो  :  तीन,  तीन
 साल  लग  जाते  हैं  t

 श्री  उ०  ममू०  जिचेदी :  एक  साल  से
 ज्यादा  उन्होंने  कहा  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  था  कि
 कई  केसेज़  हैं  जिनको  कि  एक  साल  से  ज्याद'
 लग  जाता  है  ny

 sit  उ०  म्‌०  त्रिजदी  :  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  को
 यह  बात  मालूम  है  कि  ब्लेम  एडमिट  करने  शौर
 क्लेम  का  रुपया  देने  इन  दोनों  के  बीच  में  भी
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 तीन,  तीन  साल  लग  जाते  हैं  शोर  उनका  क्लेम
 तय  हो  जाने  के  बाद  भी,  तीन,  तीन  साल  तक
 उसका  रुपया  महीं  मिलता  है  ?  a

 डा०  रास  सुभग  सिंह  :  मालूम  है  क्लेम
 के  लिए  1964-65  में  एब्रैज  टाइम  3  दिन
 लगे  हैं  लेकिन  हम  हस  पीरियड  को  भी
 कम  करना  चाहते  हैं

 श्री  हुकर  सर्द  कछुवाय:  क्‍या  सरकार  के
 ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  जो  रेलवे  कमंचारी
 शोर  स्टेशन  मास्टर्स  झ्रादि  होते  हैं  उन्हें  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजा  जाया  कराता  हैं
 तो  इससे  वहां  उनको.  काफ़ी
 राशन  वगैरह  की  दिक्कत  हो  जाती  है  भ्ौर
 काफ़  परेशानी  का  सामना  उनको  उठाना
 पड़ता  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  हममें  कंस
 उठेगा  ?

 श्ली  विश्वास  प्रसाद  :  क्‍या  मन्वी  जी  को
 यह  बात  मालूम  है  कि  जिस  वक्‍स  यह  पायना
 या  ऐँरियसं  किसी  व्यक्ति  को  रेलवेज  से  मिलना
 होता  है  तो  उसके  लिए  उस  भादमी  को  काफी
 पैसा  धूस  के  रूप  में  देना  होता  है  ।

 Tro  राम  सुभग  सिंह  :  प्रगर  माननीय
 सदस्य  इस  तरह  वे.  घूस  लेन  के  केस  के  बारे  मे
 हमें  जानकारी  देंगे  तो  उस  बारे  में  श्रावश्यक
 जांच  पड़ताल  व  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 Heavy  Pump  and  Compressors  Plant
 +

 *1666,  Shrj  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Firodia:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  set  up  a  heavy  pump  and  comp-
 ressors  plant  near  Allahabad  with
 Soviet  collaboration;

 (b)  if  so,  when  it  will  be  set  up,
 and

 (c)  the  terms  thereof?
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 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Industry  (Shri  Bibudhendra
 Misra)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  exact  time  table  for  estab-
 lishment  of  the  Project  will  be  settl-
 ed  after  the  Detailed  Project  Report,
 which  is  expected  in  September  this
 year,  has  been  received  and  examin-
 ed.  According  to  the  present  esti-
 mutes,  the  construction  woftk  is  ex-
 pected  to  commence  in  January,  967
 and  production  sometimes  in  1970-
 2

 (९)  The  terms  of  collaboration  have
 not  yet  been  finalized.

 att  विव्धनाथ  पाण्डेय  :  सरकार  जो
 रूस  के  सहयोग  से  इलाहाबाद  के  निकट  एक
 मारी  पम्प  द्रौर  कम्प्रेशर  संयन्त्र  लगाने  का
 विचार  कर  रही  है,  उसका  मतलब  यह  होता
 है  कि  देश  में  इन  चीज़ों  की  कमी  है  ।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में  भारी  पम्प  श्रौर
 फम्प्रेशर  की  क्रितनी  ग्रावश्यकता  है,  देश  में
 उनका  कितना  उत्पादन  होता  है  और  वे  बाहर
 से  कितने  मंगाए  जाते  है  ?

 Shri  Bibudhendra  Misra:  It  is  with
 this  view  the  project  is  coming  up.
 It  will  manufacture  heavy  duty  com-
 pressors  at  6700  tons  per  annum  and
 that  is  our  calculated  requirement.

 et  बिद्बनाथ  पण्डेय  :  में  यट  जातना
 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  रूप  के  अलावा
 किसी  श्रौर  देश  के  सहयोग  से  भी  इस  तरह  का
 संयन्त्र  कायम  करने  4.  विपय  में  विचा  र-विम्शे
 किया  था;  यदि  हा,  तो  उसका  क्‍या  नतीजा

 Shri  Bibudhendra  Misra:  It  is  not
 necessary  because  here  we  get  not  only
 technica]  assistance  but  also  econo-
 mie  assistance  from  the  Soviet  Union.

 Shri  Firodia:  What  would  be  the
 indigenous  content  in  this  project?

 Shri  Bibudhendra  Misra:  That  would
 be  known  after  the  detailed  project
 report  is  received.  It  is  expected  to

 MAY  13,  966  Oral  Answers  I65I0
 be  received  sometime  by  September or  October.

 Shrimati  Ramdulari  Sinha:  What
 consideration  has  weighed  for  setting
 up  of  the  plant  near  Allahabad  and  is
 there  any  proposal  to  set  up  such
 plants  in  other  cities  of  the  country
 also,  other  than  Soviet  collaboration?

 Shri  Bibudhendra  Misra:  As  has
 been  estimated,  this  meets  the  needs
 of  the  country  and  there  is  no  ques- tion  of  having  another  plant.  So  far
 as  location  near  Naini  in  Allahabad
 is  concerned,  the  Soviet  experts visited  many  places  and  they  decided
 that  this  was  the  most  suitable  plac:

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  What  is  the
 capacity  in  pumps  and  compressors
 in  industry  today  and  to  what  extent
 is  this  capicity  going  to  be  augment- ed  by  the  setting  up  of  these  plant
 manufacturing  pumps  and  compre-
 ssors?

 Shri  Bibudhendra  Misra:  There  ave
 many  parties  in  the  private  sector
 producing  pump  sets  and  compressors
 also  but  they  are  of  lower  dimensions.
 This  will  be  heavy  compressors  and
 pumps.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  What  is  the
 capacity  listed?

 ©.  {  Bibudhendra  Misra:  Capacity
 listed  that  has  been  taken  into  account.
 As  I  said  earlier,  this  is  16,000,  tons.

 श्री  विश्राम  प्रसाद  :  हाल  ही  में  पटेल
 कमीशन ने  ग़ाज़ीपुर,  देवरिया,  जौनपुर  और
 ग्राज़मगढ़  का  दौरा  करने  के  बाद  उनके  विकास
 के  लिए  वहां  पर  इस  तरह  के  उद्योग  खोलने  का
 सुझाव  दिया  था  1  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं
 कि  उस  सुझाव  के  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  को
 जा  रही  है  श्रौर  क्या  वहां  पर  इस  तरह  की
 इं  डरद्रीज़  खोली  जायेगी  या  नहीं?

 Shri  Bibudhendra  Misra:  That  is
 a  differeat  question.  It  is  a  fact  that
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 the  planning  commission  sent  a  team
 to  examine  the  condition  of  certain
 districts  in  the  Eastern  U.  9,  and  they
 have  sent  a  special  report  to  the
 planning  commission.  That  is  a  diffe-
 rent  question.

 Shri  R.  S.  Pandey:  In  the  produc-
 tion  of  these  heavy  pumps  and  com-
 pressors,  what  would  be  the  percen-
 tage  of  indigenous  production  and
 what  would  be  the  percentage  of
 import  from  Russia  and  from  other
 countries.

 Mr,  Speaker:  That  was  answered
 already.

 Transfer  of  Staff  on  Railways
 +

 "1667.  Shri  Kolla  Venkalah:
 Shri  M.  N.  Swamy:
 Shri  Laxmi  Dass:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  delegation  of  the
 National  Federation  of  Railwaymen
 has  made  any  representations  to  the
 Railway  Board  against  the  large-scale
 and  unjustified  transfers  of  the  gtaff  in
 the  recent  period;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  large
 scale  transfers;

 (c)  the  points  raised  in  the  repre-
 sentations;  and

 (d)  the  action  taken  on  those  re-
 presentations?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhaz
 Singh):  (a)  to  (d).  A  statement  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.
 {Plated  in  Library  See  No.  LT-

 6338/66).
 Shri  Kolla  Venkalah:  Is  the  Minis-

 ter  aware  that  the  transfers  effected
 in  the  middle  of  the  year  are  creating
 inconveniences  to  the  education  of
 the  children  of  the  railway  employees?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  As  is  von-
 tained  in  the  statement.  transfers  are
 made  by  the  end  of  the  educational
 term  so  that  there  may  not  be  much
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 hardship  to  the  children  of  the  em-
 ployees,

 क्री  रामेइबरामन्द :.  कुछ  राज्य  कर्मचारी
 ऐसे  हैं,  जिन  को  सौ  रुपये  से  भी  कम  बेतन
 मिलता  है,  लेकिन  उनको  भी  उठा  कर  बहुत
 दूर  फेंक  दिया  जाता  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  मन्‍्त्रो  महोदय  इस  बात  पर  विचार
 करेंगे  कि  चंकि  ऐसा  करने  से  उनका  परिवार
 कही  होता  हैं  श्रौर  वे  स्वयं  कहीं  होते  हैं,  जिससे
 उनका  गुज़ारा  होना  मुश्किल  हो  जाता  है,
 इसलिये  ऐसे  कर्मचारियों  को  बहुत  दूर  न  फेंका
 जाये  ny

 डा०  रास  सुभग  सिह  :  जो  चतुर्थ  दर्जे  के
 कर्मचारी  हैं,  उनके  बारे  में  इस  बात  का  विशेष
 लिहाज़  रखा  जाता  हैँ  कि  उनको  दूसरे  जिले
 में  ने  भेजा  जाये,  लेकित  जब  कभी  लड़ाई
 वगैरह  हो  जाये,  तो  उस  हालत  में  जरूरत  के
 अनुसार  काम  करना  पड़ता  है  1

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Have  represen-
 tations  been  received  from  commer-
 cial  clerks  of  Ahmedabad  against
 these  mass  tronsfers  and  has  the
 Government  given  thought  to  the
 fact  that  transfers  from  and  to  big
 cities  particularly  of  —ecormercial
 clerks  who  are  for  reasons  unknown
 treated  as  non-ess  ntial  and  are  not
 provided  with  accommodation,  find  It
 extremely  expensive?  Hence,  will
 their  transfers  be  limited  to  stations
 within  the  Ahmedabad  municips)  area
 which  has  five  big  stations?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  We  know
 about  the  difficulties  created  to  the
 steff  due  to  shortage  of  accommoada-
 tion  but  according  to  the  corruption
 enquiry  .ommittee  report,  people
 who  deal  with  such  subjects  are  sup-
 posed  to  be  tronsfered  after  com-
 pleting  their  normal  period  of  stay
 and  they  are  not  supposed  again  to
 be  brought  to  that  station  for  about
 five  years.  But  having  regard  to  the
 difficulties  that  have  been  pointed  out
 we  are  looking  de  novo  into  _  this

 |
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 Shri  A.  P.  Sharma:  Just  now  the
 hon.  Minister  had  drawn  attention  to
 the  recommendations  of  the  corruption
 enquiry  committee.  In  view  of  the
 fact  that  the  railways  are  unable  to
 house  their  class  ITT]  and  IV  em-
 ployees,  I  do  not  think  they  are
 housed  more  than  on  an  average  of
 45  per  cent,  and  also  in  view  of  the
 linguistic  difficulties  in  the  educa-
 tional]  system  of  the  country,  may  I
 know  whether  the  railway  ministry
 is  going  to  consider  the  whole  ques-
 tion  of  transfers  and  posting  of  staff
 denovo  so  that  the  difficulties  invol-
 ved  in  such  transfers  could  be  obvia-
 ted  and  the  staff  could  be  in  a  better
 Positicn  to  devote  their  mind  and
 attention  to  efficient  running  of  the
 railways?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  I  have  al-
 ready  said  that  we  are  looking  into
 this  entire  matter.  But  these  clerical
 staff  are  not  transferred  from  one
 zone  to  another  where  any  linguistic
 difficulty  might  arise.  They  are  some-
 times  transferred  from  one  zone  to
 another  on  their  own  request  but  they are  transferred  usually  within  the
 zone  itself.

 Shri  A.  P.  Sharma:  The  hon.  Minis-
 ter  has  said  about  the  zones  but  T
 think  he  knows  that  even  within  dis-
 {ricts,  not  to  speak  of  zones,  there  are
 linguistic  diffl-ulties.  Will  this  aspect
 also  be  considered?

 Mr.  Speaker:  Every
 be  considered.

 aspect  should

 Shri  Ranga:  Some  vacancies  have
 arisen  in  the  new  zones  with  Sccun-
 derabad  as  its  headquarters.  In  view
 of  the  cuficulties  mentioned  by  Mr.
 Sharma  about  language  and  housing,
 will  preference  be  given  to  the  Telugu
 speaking  people  who  are  working  in
 other  zones  to  be  transferred  to  this
 area  in  order  to  fill  up  these  new
 vacancies  that  have  arisen?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  We  have
 approached  all  the  railways  but  pre-
 ference  is  going  to  be  given  to  the
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 people  who  belong  to  the  southern
 and  the  central  railways.  As  far  as
 possible  we  shall  consider  the  conve-
 nience  of  our  staff.

 श्री  शिव  नारायण  :  मैं  सरकार  से  यह
 जानना  चाहता  टू  कि  ज॑से  नागपुर  का  कोई
 झादमी  गोरखपुर  डिवीजन  में  दस  बरस  से
 है,  क्या  सरकार  उसका  ट्रांसफर  कराने  की
 कृपा  करेगी  और  इस  प्रकार  के  श्रन्य  लोगों  को
 भी  यह  सुभोता  देगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कन्डप्पन  1

 श्री  शिव  नारायग  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  या है  t

 Shri  Kandappan:.  The  statement
 claims  that  transfers  are  so  arranged
 as  to  cause  minimum  dislocation  in
 the  education  of  the  children  of  rail-
 way  employees  and  therefore  are  timed
 at  the  close  of  the  school  session.
 My  information  is  that  there  are
 many  cases  where  transfers  are  affec-
 ted  in  the  middle  of  the  year,  causing
 so  much  difficulties  and  hardships  to
 the  employees.  I  would  like  to  know
 whether  the  Government  is  in  a
 position  to  categorically  deny  that
 there  is  no  transfer  in  the  middle  of
 the  year.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  Whenever
 there  is  any  allegation  against  any
 staff  and  if  that  is  found  true  by  the
 Vigilance  Directorate,  then  at  any
 moment  anybody  is  liable  to  be
 transferred.  Otherwise,  hc  would  not
 be  transferred.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  It  is  preciseiy
 this  kind  of  transfer  which  comes  as
 a  consequence  of  allegation  or  accu-
 sation  against  the  person  which  .auses
 considerable  difficulty,  when  =  the
 person  is  transferred  from  one  division
 to  another,  thus  affecting  adversely
 the  prospects,  oat  and  the  pro- motion  of  the  people  in  the  division
 to  which  this  person,  who  has  been
 found  guilty,  as  a  matter  of  punish-

 iomiy
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 ment  is  transferred  to  that  division.
 I  have  also  written  to  the  Govern-
 ment  about  this.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  We  are
 helpless;  if  the  Vigilance  Commission
 recommends  that  such  a  man  should
 be  transferred,  then  the  railway  is
 bound  to  accept  that  re.ommenda-
 tion.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  He  should  not
 be  transferred  in  a  way  so  as  to  pro-
 mote  him  and  thus  jeopardise  the
 prospects  of  other  pcople  in  the  di-
 vision  to  which  he  is  transferred.
 That  is  the  point.  Instead  of  being
 punished,  he  is  transferred  in  that
 wav,  (Interruption).

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  They  are
 not  dismissed,  because  that  is  the
 recommendation  of  the  Vigilance
 Commission.

 श्रीमती  जयाबेतन  शाह  क्या  रेलवे
 मन्वरालय  यह  तय  कर  सकते  हैं  कि  पहली  शौर
 दूसरी  श्रेणी  के  सिवाय  नीच  दर्ज  के  रेलवे
 कर्मचारियों  की  बदली  एक  जोन  से  दूसरे
 जोन  में  न  हो  ?  क्‍योंकि  झ्राज  प्राइसेज  बढ़  रही
 हैं,  बदली  हो  जाने  से  ्राधी  फैमिली  एक  जगह
 रहनी  है.  और  आधी  को  दूसरी  जगह  रहना
 पड़ता  है  ”  मैं  यही  चाहती  हंं  कि  जो  ऊंचे
 ग्रफसर  हें,  जिनकी  तनख्वाहें  ज्यादा  हैं,  उनकी
 ही  बदली  एक  जोन  से  दूसरे  जोन  में  हो,  छोटे
 लोगों  की  न  हो  ?

 Bo  राम  सुभग  सिह  :  इस  प्रश्न  को  हम
 उस  रूप  में  देखें  कि  जिस  रूप  में  बहाली  हुई  है  ।
 जिस  वक्‍त  किसी  श्रादमी  की  बहाली  होती  ह
 तो  उसे  मांगा  जाता  है  कि किस  किस  डिबो-
 जन  में  उसको  बदली  की  जा  सकती  है,  उसको
 प्रिफेन्स  के  अनुसार  दो  डिवीजनों  का  कम  से
 कम  नाम  देना  होता  है,  उसको  प्रिफैन्स  के
 अ्रनुसार  उसी  डिवीजन  में  रखने  को  कोशिश
 की  जाती  है  ।  लेकिन  कभी  कभी  विजिलेन्स  की
 रिपोर्ट  पर  उसको  दूसरे  जोन  में  जाना  पड़ता
 है,  नारमली  जहां  उनको  बहाली  होती  है,
 वहीं  रखा  जाता  है
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 oft  जगदेव  सिंह  सिद्धान्ती  :  क्या  सरकार
 यह  बतलायेगी  कि  कुछ  कर्मचारी  ऐसे  है रेव
 के,  जिनके  बच्चे  बीमार  हे,  घ॒र्मपत्नी  उन्ही
 क्षय  रोग  से  पीड़ित  हैं,  मेश्किल  सर्टिफिकेट
 दिया  गया  है,  फिर  भी  उसकी  दरख्वास्त  पर
 ध्यान  न  देकर  ट्रासफर  कर  दिया  गया  है  श्रौर
 फिर  वहां  जाकर  क्वार्टर  का  भी  प्रबन्ध  नहीं
 होता  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  एक  खास
 रिप्रेजेन्टेशन  या  दरस्वास्त  स ेकिया  जा  सकता
 है,  इस  पर  सप्लीमेंट्री  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 Exchange  of  Impounded  Cargo
 +

 "1668.  Shrj  P.  C,  Borooah:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  0,  0.  Sharma:
 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Shri  Basumatari:
 Shri  Gokulananda  Mohanty:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  475  on  the  I]th
 March,  966  and  state:

 (a)  the  steps  taken  so  far  by  the
 Governments  of  India  and  Pakistan
 in  pursuance  of  the  broad  agreement
 between  them  to  transfer  to  each
 other  the  cargo  physically  available
 with  the  two  Governments  and  where
 it  has  been  sold  out,  to  pay  compen-
 sation  in  respect  thereof;  and

 (७)  the  latest  position  of  the  extent
 of  cargo  and  ships  and  vessels  in  the
 possession  of  the  two  Governments?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Though  proposals  have  been  made
 to  Pakistan  from  time  to  time  for
 restoration  of  cargoes  detained  in
 each  country,  Pakistan  has  so  far
 shown  no  interest  in  discussing  this
 matter.

 (b)  According  to  the  information
 furnished  by  Indian  consigners,  Indian
 cargo  of  the  value  of  Rs.  5.4  crores
 has  been  detained  in  the  river  waters
 of  East  Pakistan.  In  so  far  35  cargoes
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 of  import  origin  are  concerned  the
 total  value  of  cargo  impounded  by
 Pakistan  is  Rs.  8.74  crores.  Though
 exact  figures  are  not  available  it  has
 been  estimated  that  the  insured  value
 of  Pakistani  cargoes  detained  by  us
 is  Rs,  .69  crores.

 As  regards  ships  and  vessels  held
 by  each  country  the  position  is  that  3
 Indian  ocean  going’  vessels  with  a
 tonnage  of  13,980  and  of  the  insured
 value  of  Rs.  45  lakhs  have  been  de-
 tained  by  Pakistan.  In  addition  67
 steamers  and  flats  meant  for  inland
 water  transport  of  the  value  of  Rs.
 3.79  crores  have  been  detained  in
 Pakistan.

 We  have  detained  3  Pakistani  ocean
 going  vessels  with  a  tonnage  of  30,058
 and  insured  valued  at  Rs.  69  lakhs.

 Shri  P.  C.  Borooah:  Since  Pakistan
 has  already  made  it  clear  that  the
 question  of  exchange  of  cargoes  and
 ships  will  go  on  pari  passu  with  the
 question  of  Kashmir,  and  since  the
 value  of  the  cargoes  seized  by  Pakis-
 tan  is  over  four  times  the  value  of
 cargoes  seized  by  India,  and  _  since
 there  is  no  discernible  sign  cf  any
 Possibility  of  settlement  of  the  matter
 by  negotiation,  would  the  Government
 be  prepared  to  take  special  action  in
 referring  the  matter  to  some  inter-
 national  arbitration  or  referring  the
 matter  to  adjudication  by  some  inter-
 national  tribunel?

 Shri  Shafi  Qureshi:  The  Ministry  of
 External  Affairs  has  informed  the
 Pakistan  High  Commission  in  Delhi  on
 the  26th  March  that  the  Government
 of  India  would  be  glad  to  receive  in
 New  Delhi,  officials  of  the  Government
 of  Pakistan  to  discuss  the  question  of
 speedy  return  of  all  assets  and  pro-
 pertics  taken  over  by  either  side
 during  the  conflict.  There  is  no  ques-
 tion  of  referring  matter  at  this  stage
 to  any  international  tribunal.

 Shri  P.  C.  Borooah:  In  reply  to  a
 supplementary  question  on  the  th
 March,  the  Minister  said  that  it  was
 agreed  that  all  such  foreign  cargoes
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 where  they  are  physically  available
 with  the  two  Governments  would  be
 transferred  to  each  other  and  where
 it  has  been  sold  out,  necessary  com-
 pensation  will  have  to  be  paid.  May  I
 know  what  has  happened  to  this  ar-
 rangement  and  whether  Pakistan  has
 accepted  this?

 The  Minister  of  Commerce  (Shrt
 Manubhai  Shah):  That  was  our  pro-
 posal  <ontained  in  our  origina]  reply
 that  we  are  mooting  this  proposal  with
 the  Pakistan  authorities.  The  state  of
 affairs  as  it  is  today  is  given  in  the
 main  answer.

 aft  यदापात  सिंह  :  क्‍या  सरकार  के  ध्यान
 में  यह  बात  है  कि  हमारे  “सरस्वती”  नाम
 के  जहाज  को  पाकिस्तान  ने  डिसफिगर
 करके  उस  पर  “रज़िया”  लिख.  दिया  हैं  ओर
 वह  उसको  ग्रपना  क्लेम  कर  रहा  है,  कहता  हैं
 कि  यह  भारतवर्ष  का  नहीं  हैँ  ।  इस  जहाज  के
 मृताल्लिक  सरकार  की  क्‍या  इत्तिला  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  इसके  लिये  हम
 कोशिश  कर  रहे  हैं  तीन  जहाज  हमारे  उनके
 पास  हैं  बौर  तीन  उनके  हमारे  पास  हैं,  उतकी
 एक  दूसरे  के  साथ  तबादला  कराने  की  कोशिश
 की  जा  रही  है  ।

 Shri  D.  0.  Sharma:  I  think  more
 than  nine  months  have  passed  when
 the  hostilities  between  India  gnd  Pakis-
 tan  ceased,  and  there  has  been  also
 the  Tashkent  agreement.  May  I  know
 if  the  return  of  these  ships  on  a  reci-
 procal  basis  and  the  return  of  the
 cargo  on  a  bilateral  basis  did  not  form
 part  of  the  Tashkent  pact  and,  if  not,
 why  not,  and  if  yes,  why  that  part  of
 the  Tashkent  agreement  has  not  been
 implemented  so  far?

 Shri  Manubhai  Shah:  The  Tashkent
 agreement  was  a  broad  cover.  Articles
 7  and  9  already  include  what  the  hon.
 Member  suggests.  But  then  we  have
 to  implement  the  details  of  these  arti-
 cles  in  which  the  hope  was  expressed
 firmly  by  both  the  countries  that  the
 normalisation  of  relations  will  mean
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 the  restoration  of  al]  the  properties
 back.  I  have  been  giving  to  the  House
 all  the  facts  that  developed  from  time
 to  time.

 श्री  ध्रोंकार  लाल  बेरवा  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  ताशकन्द  समझोते  के  बाद  भारत
 ने  पाकिस्तान  को  कितना  माल  लौटाया  और
 इस  बारे  में  कब-कब  मटिगश  हुई  प्लौर  उसमें
 क्या  क्‍या  निर्णय  किये  गए  ?

 श्री  मनुभाई  शाहू:  मेग्बर  साहब
 ओरिजनल  ्रानसर  पढ़  लें,  इन  में  फिगर्स
 दी  हुई  हैं.  प्रापर्टी  में  एड-कारगों  झौर
 इन्टररिवर  कारगो  हैं  ny

 श्री  ग्लोंकार  खाल  बेरवा  :  झापने  कितना
 लौटाया  हें  ?

 शी  मतुभाई  शाह  :  इसका  जवाब  कई
 दफा  दिया  है,  बारबार  फिगर  दो  है

 Shri  Gokulananda  Mohanty:  When
 the  sold-out  property  has  fetched
 much  less  than  the  actual  pri:e,  who
 will  be  held  responsible?

 Shri  Manubhai  Shah:  There  is  a
 system  of  valuation.  When  two  pro-
 pertics,  whichever  category  it  belongs
 to,  are  such  that  there  is  a  difference
 of  opinion  on  the  pri.e,  either  the
 original  property  is  restored  or  the
 independent  valuers  will  arbitrate  as
 to  what  the  correct  valuation  is.

 Shri  Kapur  Singh:  Judging  from
 past  experience  and  also  based  on
 commonsense,  do  the  ‘Government
 have  any  hopes  that  Pakistan  will  give
 us  back  what  is  due  to  us  in  this
 matter?

 Shri  Manubhai  Shah:  We  have  not
 lost  any  hope.

 Shri  Nath  Pal:  The  statement  of  the
 hon.  Minister  shows  that  Pakistan's
 action  is  thus  one  more  nail  driven
 by  Pakistan  into  the  coffin  of  what  is
 called  the  Tashkent  agreement.  In
 the  light  of  this  experience,  may  9
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 know  whether  Government  will  con-
 sider  the  feasibility  of  withholding
 payment  of  Rs.  8  crores  which  we
 will  be  giving  to  Pakistan  under  the
 Indus  Water  Agreement?

 An  hon,  Member:  We  are  honest.
 Shri  Manubhai  Shah:  I  am  glad  the

 reaction  of  the  House  is  what  I  want-
 ed  to  express.  We  have  never  disho-
 noured  any  international  commitment
 of  that  character  and  we  do  not  pro-
 pose:  to  do  so.

 श्री  रघुनाथ  सिह:  हमाहे  क्राफ्ट्स
 को  ले  लेने  के  कारग  ब्रद्मात्र  नदों  में
 जितना  नेविगेशन  होता  था  प्रा4:  सब  बन्द
 हो  गया  है  श्रौर  हमारा  कोड  कनेब/न  ग्रसम
 से ध्रव  सर्वर  के  द्वारा  नहीं  रह  गया  है  ।
 ताश+  नद  एपग्रिमेट  का  कोई  स्वागत  मा  पाकि-
 स्तान  की  तरफ  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसलिए
 क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगों  कि
 पाकिस्तान  का  जो  हारगा  हमारे  पास  F  यथा
 जा  शि'स  उसके  हमारी  पटस  पर  ्राकर
 लगते  £ै  हम  यह  झ्ाइर  जादा  कर  दें  कि
 तब  तक  पाकिस्तान  के  शिप्स  हमारों  वॉट्स _
 में  शलटर  नहीं  पा  सकेंगे  जब  तक  हमारे
 जहाज  लौटाये न  जायें  ?

 शी  सनुभाई  शाह  :  प्रभी  वह  पोजीशन  मैं
 समझता  हूं  सदन  के  सामने  नहीं  MIE  है  ।  हम
 श्रभी  तक  यही  कोशिश  कर  रहे  है  कि

 By  persuasion  and  goodwill,  all  these
 problems  should  be  settled  in  the
 spirit  of  Tashkent.

 Shri  Raghunath  Singh:  Our  ships  are
 being  spoiled.  रिपेयर  नहीं  हो  रहे  3  नौ
 महीने  से  ।  सब  खराब  हंते  जा  रहे  है  ।

 Quotas  of  Raw  Materials  to  the
 Blacklisted  Firms

 *1669,  Shri  Rajeshwar  Patel:  Will
 the  Minister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  though
 some  finns  like  M/s.  Amin  Chand
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 Pyare  Lal,  M/S  Khemchand_  Raj-
 kumar,  M/S  Ram  Krishna  Kulwantrai
 and  M/S.  J.  Cohen  and  Co.  were
 either  blacklisted  or  business  with
 them  was  suspended  because  of
 serious  irregularities,  yet  they  are
 being  given  regular  quotas  of  raw
 materials  for  their  factories  and  the
 factories  of  their  associate  firms  since
 ‘1956;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  total  amount  of  raw

 matlerialst  so  ‘released,  in  quantity
 and  value,  during  the  above  period
 of  blacklisting  and  or  suspension?

 The  Minister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 (Shri  Raghuramaiah):  (a)  and  (b).
 Only  M/S  Amin  Chang  Pyare  Lal
 remained  suspended/blacklisted  dur-
 ing  May,  954  to  January,  ‘1957.  The
 Directorate  General  of  Supplies  and
 Disposals  did  not  suspend  business
 dealings  with  or  blacklist  the  other
 three  firms,  Such  blacklisting/sus-
 pension  of  suppliers  does  not  auto-
 matically  involve  denial  of  quotas  for
 raw  materials.

 (९)  The  information  required  for
 the  past  period  is  not  readily  avail-
 able.

 Shri  Rajeshwar  Patel:  May  I  know
 what  are  the  circumstances  in  which
 the  issue  of  raw  materials  is  stopped?

 Shri  Raghuramaiah:  The  suspension
 of  business  and  blacklisting  in  this
 case  was  on  suspicion  that  there
 were  some  entries  interpolated  in
 the  tender  form  submitted  by  the
 firm.  Later  on  there  was  a  case  in
 the  court  and  the  Manager  of  the
 Delhi  Branch  was  acquitted.  The
 then  Works,  Housing  and  Supply
 Ministry  reviewed  the  case  and  lifted
 the  blacklisting  order.  That  was  only
 suspension  of  Government  dealings
 with  the  firm.  The  supply  of  raw
 materails  is  controlled  by  other  cons!-
 derations,  If  the  raw  materalls  are
 misus>d  or  sold  in  blackmarket  or
 something  like  that,  there  is  a  diffe-
 rent  order  under  which  raw  materials
 are  stopped.  Suspension  of  Govern-
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 ment  business  dealings  does  not  auto-
 matically  cut  off  raw  materials.  This
 was  done  in  consultation  with  the
 Home  Ministry  and  Law  Ministry.
 For  instance,  in  the  case  of  steel,  if
 the  steel  quotas  are  misused  or  sold
 in  blackmarket  or  if  there  is  anything
 irregular,  we  recommend  to  the  Steel
 Ministry  to  cut  off  the  raw  materials
 supply,

 Shri  Rajeshwar  Patel:  Do  I  under-
 stand  that  raw  material  quota  is  re-
 fused  on  the  basis  of  blackmarketing
 and  misuse  and  it  is  not  refused
 mercly  on  the  basis  of  some  case  pend-
 ing,  because  the  Government  does  not
 want  to  punish  the  industry,  but  only
 wants  to  punish  the  industrialist?

 Shri  Raghuramaiah:  As  regards  the
 raw  materails  supply  we  are  guided
 by  the  department  concerned.  We
 only  carry  out  their  instructions.  In
 the  case  of  stee]  the  circumstances
 under  which  the  steel  quota  can  be
 stopped  are  as  follows:

 l.  Steel  material  quota  can  be  stop-
 Ped  by  the  DGTD  if  the  firm's  name
 is  suspended  from  the  560९०  process-
 ing  industries  list  for  one  reason  or
 the  other.

 2.  If  ६  party  does  not  submit  pro-
 duction  returns  or  steel  processing
 returns  it  can  be  stopped.

 3,  If  misuse  or  sale  of  the  material
 allocated  comes  to  the  notice  of  the
 DGTD  and  is  established  the  DGTD
 makes  a  recommendation  to  the  Minis-
 try  of  Industry  and  with  the  approval
 of  the  Ministry  further  allocation  of
 raw  material  is  stopped.  It  varies
 from  department  to  department.

 Shri  R.  Ramanathan  Chettiar:  Has
 it  come  to  the  notice  of  the  Govern-
 ment  that  the  partner  of  Messrs,
 Amin  Chand  Pyare  Lal  is  the  Gentle-
 man  who  was  allotted  £6,000  on
 health  grounds,  whereas  the  hon.  Mr.
 Speaker  was  not  given  more  than
 £0,  and  also  Messrs.  Ram  Krishna
 Kulwantrai  of  Madras  nas  been
 allotted  steel]  quota  in  spite  of  having
 been  black-listed?

 Shri  Raghoramaiah:  As  I  said,  this
 refers  to  transactions  between  994
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 to  1957.  At  the  same  time,  the
 following  associated’  firms  of  Amin
 Chand  Pyare  Lal  were  also  blacklist-
 ed:

 l.  Messrs  Amin  Chand  Pyare  Lal,
 2-A  Canning  Street,  Cal-
 cutta,

 2.  Messrs  Amin  Chand  Pyare
 Lal,  0i,  Narayan  Dhuru
 Street,  Bombay.

 3.  Messrs  Amin  Chand  Pyare
 Lal,  50,  G,  8.  Road,  Delhi.

 4.  India  Engineering  Works,  Cal-
 cutta.

 So,  wherever  they  had  any  connec-
 tion,  that  was  also  blacklisted.

 Shri  R,  Ramanathan  Chettiar:  What
 about  Ram  Krishna  Kulwantrai  of
 Madras?

 Shri  Raghuramaiah:
 that  name  readily  here.

 Shri  Ranga:  I  think  the  PAC  also
 has  ‘had  oteasion  to  make  some  re-
 marks  about  this  firm  ang  their  -mis-
 behaviour.  Have  Government  ever
 thought  of  giving  up  this  restriction

 -o@f  ‘considering  it  department  by  de-
 partment  and  section  by  section,  so
 that  000९  a  firm  is  blacklisted  in  re-
 gard  to  transactions  with  one  parti-
 evlar  section  wehin  the  Supply
 Ministry,  it  would  be  treated  as  black-
 listed  in  regard  to  other  things  also
 and  they  would  not  be  allowed  to
 play  mischief,  especially  in  view  of
 the  fact  that  all  these  firms  are  all
 related  one  with  the  other  and  they
 have  been  playing  mischief  with  the
 ‘Government  for  a  long  time?

 I  do  not  find

 Shri  Raghuramaiah:  So  far  as  black-
 listing  is  concerned,  we  follow  the
 rule  that  all  associated  firms  are  also
 blacklisted.  The  only  question  is  be-
 cause  a  firm  is  blacklisted  and  Gov-
 ernment  is  not  doing  business  with
 them,  whether  their  whole  production
 should  be  stopped  and  raw  materials
 should  be  topped.  There  are  dif-
 frent  considerations  for  that.  This
 matter  has  been  gone  into  in  consul-
 tation  with  the  Home  and  Law
 95  (Ai)  LS—2.
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 Ministry  recently  in  1966.  Qur  De-
 partments  were  advised  by  the  Law
 Ministry  that  as  the  rule  stands  now, Bechuse  Government  duspends  busi- ness  with  a  firm  and  it  is  blacklisted, you  cannot  completely  stop  the  issue
 of  raw  materials,  although  it  would be  one  of'the  important  factors  to
 be  taken  into  consideration  by  the
 distributing  authority  so  far  as  sup- plies  of  raw  materials  are  concerned.

 Shri  Manoharan:  Sir,  I  am  asking 8  specific  question  and  I  request  you to  help  me  in  getting  a  proper  reply. Is  it  a  fact  that  this  firm  Amin  Chand
 Pyare  Lal  entered  into  collaboration
 with  the  Government  of  Kashmir  for a  ceramic  unit  in  Kathua  in  Jammu
 Province  and  G.C,  sheets,  cement  and
 other  raw  materials  were  supplied  to
 this  firm  on  the  recommendation  of
 the  Jammu  and  Kashmir  Government
 by  the  Director  of  Supply  of  the
 State  Government,  through  the  Iron
 and  Stee]  ‘Controller  of  the  Govern-
 ment  of  India,  through  a  permit
 which  far  exceeded  the  quantity
 actually  used  and  the  excess  thus
 obtained  was  sold  in  black-market  at
 an  exorbitant  rate  by  this  firm,  mak-
 ing  a  profit  of  several  lakhs?  I  want
 to  know  whether  the  Goverment  is
 prepared  for  a  physical  check-up  of
 the  rodfing  of  the  factory  and  take
 whatever  action  is  called  for?

 Shri  Raghuramafah:  May  I  request
 that  a  separate  quebtion  may  be  put
 about  this?

 Some  hon.  Members:  Why?

 Mr.  Speaker:  If  he  wants  notice,
 what  can  I  do?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  name
 of  this  firm  is  mentioned  in  the  ques-
 tion  and  the  question  has  been  given
 long  before.  He  should  be  ready
 with  the  details.

 Mr.  Speaker:  Hon,  Members  would
 kindly  appreciate  that  if  the  details
 are  wanted  and  the  Minister  says
 that  he  wants  notice  for  it,  he  has  @
 right  to  say  that,  What  can  I  do?
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 Shri  Bhagwat  Jhz  Azad:  Sir,  this
 is  a  notorious  canse  known  to  the
 Minister.  Wny  should  he  not  furnish
 the  answer?

 Shri  Raghuramalah;  Sir,  this  ques-
 tion,  which  has  been  raised,  relates  to
 certain  details  which  gre  not  avail-
 able.  The  Iron  and  Steel  Controller
 has  to  be  consulted  before  I  can  give the  information.  I  shall  lay  a  state-
 ment  on  the  Table  after  ascertaining
 the  facts.

 Shri  BR.  Ramanathan  Chettiar:  Sir,
 I  rise  to  a  point  of  order  arising  out
 of  the  answer  given  by  the  hon.
 Minister  for  Technical  Development.
 He  said  that  these  firms  are  black-
 listed.  I  want  to  know  on  what
 grounds  Messrs.  Ramakrishna  Kul-
 wantrai  of  Madras  have  been  given
 steel  quota  recently?

 Mr.  Speaker:  This  is  for  the  Minis-
 ter  to  answer,  A  point  of  order  is
 to  be  answered  by  me.  A  point  of
 order  cannot  be  addressed  to  the
 Minister;  it  can  only  be  addressed
 to  me  and  I  have  to  give  a  decision
 on  that.  Now,  what  decision  should
 I  give  on  this?

 मो!  प्रकादाबोर  शास्त्री  :  मैं  भ्रमीचन्द  प्यारे
 लाल  की  फर्म  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  यह  सत्य  है  कि  यह  फर्म  ब्लैक  लिस्ट  हो
 जाने  के  बाद  झपना  नाम  बदल  कर  सरकार
 को  धोखा  देतो  रही  है  भौर  उसके  सम्बन्ध  में
 पब्लिक  प्रकाउण्ट्स  कमेटी  ने  पिछले
 कई  वर्षों  में  सरकार  को  रिपोर्ट  भेजी  ह  t
 वब्लिक  प्रकाउण्ट्स  कमेटी  ने  स्पष्ट  लिखा  है
 झपनी  रिपोर्ट  के  झन्दर  कि  फाइनेन्स  मिनिस्ट्री
 के  सेक्रेटरी  प्रौर  सम्बद  विभाग  के  मिनिस्टर
 भी  इससे  सम्बन्धित  थे।  करोड़ों  रुपये  के  कोटे
 झौर  प्ाथात  लाइसेंस  किस  प्रकार  से  प्रनुचित
 रूप  से  दिये  जाते  रहे  हैं,  इसका  भी  कमेटी  ने
 झपनी  रिपोर्ट  में  वर्णन  दिया  है।  यदि  यह
 बात  सत्य  है  तो  क्‍या  पब्लिक  प्रकाउण्ट्स  कमेटी
 की  रिपोर्ट  के  प्रनुसार  मन्त्रालय  के  सेक्रेटरी
 झौर  मन्त्री  के खिलाफ  कोई  कार्रवाई  की  गई
 है  पदि  की  गई  है  तो  वह  क्‍या  है।
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 Shri  Razhuramaiwh:  So  far  as  the
 Period  954—57  is  concerned,  to  the
 extent  this  department  was  aware  of
 associated  firms  and  so  on,  to  that
 extent  they  were  suspended  and  ll
 the  firms  were  blackiisted.  But  on

 a  review  by  the  then  Works,  Housing
 and  Supply  Ministry  the  order  was
 lifted  in  January  1957,  This  is  the
 information  [  have  at  the  pres-nt
 moment.  |

 श्री  शिव  नारायण  :  प्रध्यक्ष  महोदय
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  तो  नहीं

 हो  सकता  |  मुझे  बुला  कर  उम्मीद  करें  कि
 मैं  दूसरे  को  रोक  दूं  ny  मैं  बुलाऊंगा  आप  को  tv
 Whether  the  report  of  the  Public

 Accounts  Committee......
 The  Minister  of  Iron  and  Stee¥

 (Shri  T.  N.  Singh):  Sir,  may  I  inter-
 vene,  because  probably  my  hon.  col-
 league  could  not  fully  follow  the
 question  put  in  Hindi  by  Shri  Prakash
 Vir  Shastri.  I  wish  to  say  that  so  far
 as  the  Steel  Ministry  is  concerned,
 immediately  after  receipt  of  the  re-
 port  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee—it  was  received  hardly  a  week
 ago—our  Ministry  has  taken  notice  of
 it  and  is  proceeding  according  ४०
 whatever  information  may  be  avail-
 able  and  action  is  being  taken  (Inter-
 ruptions).

 श्री  हुकम  चंद  कछवाय  :  भध्यक्ष  महोदय,
 मैं  जानना.

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  मैं  कैसे  कर  सकता
 हूं  कि  जब  पन्‍्द्रह  या  बीस  भेम्बर  खड़े  हो
 रहे  हों  तो  एक  ही  दफे में  सब  को  बुला  लूं
 wee  मेम्बर  एक  दम  से  बोलना
 चाहते  हैं।  मैं  एक  एक  कर  के  चांस  दे  रहा  हूं
 मेरा  काम  ही  इ  तना  थैंकलेस  है  कि  मैं  क्या  करूं

 oft  शिव  नारायण  :  क्‍या  सरकार  को
 मालूम  है  कि  फर्म  भ्रमीचन्द  प्यारेलाल  ने
 काश्मीर  में  नदी  क ेऊपर  एक  पुल  बनवाया  भौर
 उस  पुल  के  प्लेन्क  तबदील  करवाये  |  जो  लोहा
 बाजार  में  750  रु०  टन  था  उसे  उन्होंने
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 850  ३०  पर  टन  में  गवर्नमेंट  को  दिया  भौर
 झाघे  इंच  के  लोहे  क ेबजाय  56  इंच  के  लोहे
 का  पुल  बनाया  जिसमें  4  लाख  रु०  मुनाफा
 कमाया  ।  क्‍या  सरकार  इस  की  जांच  करवाने
 की  कृपा  करेगी  1

 Mr,  Speaker:
 quired  into?

 Would  that  be  en-

 Shri  Raghuramaiah:  This  relates
 to  a  transaction  with  the  Kashmir
 Government,  I  understand.  I  do  not
 know,  Sir,  how  I  come  into  the  pic-
 ture  (Interruptions).

 श्री  शिव  नारायण:  प्रध्यक्ष  महोदय,  झ्ाघे
 इंच  के  बारे  में  नहीं  बतलाया  गया.

 झव्यस  महोरय  :  श्राप  राधे  इंच  भ्रौर
 56  इंच  की  बात  पूछते  हैं  यह  कैसे  बतलाया

 जा  सकता  है  ।  मिनिस्टर  साहब  कैसे  इस  बात
 का  जवाब  यहां  पर  दे  सकते  हैं  ।

 There  are  so  many  allegations  and
 complaints  against  this  firm.  The
 Public  Accounts  Committee  hag  also
 taken  note  of  it.  Certain  officers  are
 also  involved  in  that.  This  must  be
 enquired  into  thoroughly  so  that  the
 rea]  facts  can  be  found  out  and  then
 the  House  can  form  jts  own  opinion.

 Shri  Tyagi:  Sir,  I  want  one  clarifi-
 cation.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  said
 that  the  Public  Accounts  Committee
 had  taken  notice  of  active  associa-
 tion  of  some  of  the  ministers.  Either
 it  must  be  a  misunderstanding  or,  if
 that  is  so,  [  would  like  those  ministers
 to  be  named

 ह 8  प्रकाशवौर  शास्त्री  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 जैसा  त्यागी  जी  कह  रहे  हैं  मिनिस्टर  का  नाम
 बतलाया  जाये  कि  वह  कोन  हैं  t

 Mr,  Speaker:  He  said  “Secretaries”
 and  not  “ministers”,

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  87,
 the  Minister  of  Iron  and  Steel,  who
 came  to  the  assistance  of  the  hon.
 Minister  who  is  replying  to  the  Ques-
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 tion,  said  that  the  report  of  the  Pub-
 lic  Accounts  Committee  was  received
 by  them  only  a  week  back.  But  is

 between there  no  co-ordination
 these  ministries,  because  about
 this  particular  firm,  which  bla:k-
 marketed  about  Rs.  crore
 worth  of  steel,  purchasing  from
 Messrs.  Hindustan  Steel  ang  selling
 it  to  the  Oil  and  Natural  Gas  Com-
 mission,  this  fact  was  brought  out  by
 the  Committee  on  Public  Undertak-
 ings  last  year  in  its  report  which  was
 submitted  to  Parliament?  May  I  know
 whether  they  have  taken  notice  of
 this;  if  so,  why  igs  it  that  this  firm,  in
 spite  of  this,  is  still  being  givcn
 quotas?

 Shri  Raghuramaiah:  There  is  co-
 ordination  between  the  Ministries.  My
 colleague  represents  the  adminisira-
 tive  department  concerned.  He  has
 already  given  the  assurance  that  the
 report  of  the  Public  Accounts  Ccm-
 mittee  is  under  examination,  and  we
 will  examine  it  throughly  (Inter-
 ruptions).

 Shri  Tyagi:  Sir,  ministers  names
 have  been  brought  in.  This  must  be
 investigated  thoroughly.  Either  the
 remark  should  be  expunged  or  it
 should  be  contradicted  by  the
 Treasury  Benches,

 Mr,  Speaker:  If  the  Minister  does
 not  want  to  contradict  it,  should  I  ask
 him  to  do  it?

 Shri  Raghunath  Singh:  Then  we
 should  be  allowed  to  put  questions.

 aft  रामेइवरानन्य  :  प्रध्यक्ष  महोदय
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  भाप  बैठ  जाइये  |

 थमी  रामेह्थरानस्थ  :  मैं  बैठ  जाता  ¢
 लेकिन  क्‍या  भिनिस्टर  कह  सकते  हैं  कि  कौन
 क्या  कहे  1  इस  के  लिये  हमें  कोई  भौर  भ्रष्यक्ष
 बनाना  पड़ेगा  क्‍या  1

 अध्यक्ष  महीदय  :  इसके  लिये  ाप  को
 प्रध्यक्ष  बतता  पड़ेगा  |  जब  झाप  सवाल  करते
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 हैं  तो  मिनिस्टर  जो  जवाब  चाहेगा  देगा  ।  क्या
 मैं  कहू  सकता  हूं  कि  इस  तरह  का  जवाब  दिया
 जाये  ।

 भरी  रामेदवरानन्द  :  तब  क्या  मिनिस्टर
 बतलापेगा  कि  यह  पूछा  जाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  वक्‍त  तो  वही  बतला-
 येंगे  ।  जब  प्राप  भ्रा  जायें  तो  जैसे  चाहें  बैसे
 कर  लें  1

 Shri  T,  N.  Singh:  I  do  not  think  the
 Public  Accounts  Committee  hag  refer-

 Ted  Or  made  any  allegation  against
 any  minister.  The  Committee  has
 referred  to  the  then  Secretary.  Some
 remarks  have  been  made  against  the
 then  Secretary.  If  hon.  Members  can
 tell  me  where  the  Minister  has  been
 referred  to,  I  shall  look  into  it.  But
 to  the  best  of  my  knowledge,  the
 Public  Accounts  Committee  has  ot
 referred  to  it.

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  पब्लिक  श्रका-
 उण्ट्स  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  पूरा  पैराग्राफ  है
 जिसमें  उसने  यह  रिमार्क  दिया  है  कि  समझ  में
 नहीं  भ्राता  कि  कंसन्‍र्ड  मिनिस्टर  ने  हस  प्रकार
 की  सैक्शन  क्यों  दी  ny  मैं  चाहता  हूं  कि  पब्लिक
 झकाउण्ट्स  कमेटी  का  यह  रिमार्क  हाउस  की
 टेबल  पर  रक्खा  जाये  ।

 Shrimati  Savitri  Nigam:  May  I
 know  how  many  people  and  how
 many  firms  were  blacklisted  in  she
 year  ‘1965-66  and  how  many  of  them
 wefe  again  blacklisted  because  of  the
 proceedings  taken  by  the  Ministry?

 Mr.  Speaker:  We  have  the  cases  of
 three  here,

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:  Since
 information  on  the  vital  part  of  this
 question,  about  raw  material  supplied
 to  firms  either  suspended  or  black-
 listed  has  not  been  given,  may  I
 know  from  the  hon,  Minister  what  is
 the  meaning  of  “blacklisting”?  Does
 “blacklisting”  mean  writing  the  name
 ‘of  the  firm  in  black  colour  and  then
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 supply  them  with  all  raw  materials
 to  carry  on  blackmarketing?  What  is
 the  meaning  of  blacklisting”,  I  want
 to  know  from  the  Government.  I
 also  want  to  know  why  this  _  firm,
 which  has  done  so  much  of  black-
 marketing,  a  note  of  which  has  been
 taken  even  by  Shri  Subramaniam
 when  he  was  Minister  of  Iron  ‘and
 Steel  and  also  by  other  ministers,  is
 again  being  supplied  raw  materials?
 Why  is  it  that  the  Minister  is  not
 able  to  qo  anything  in  this  regard?
 Why  is  it  that  he  is  shielding  this
 firm?

 Shri  Raghuramaiah:  Blacklisting
 can  be  done  by  any  administrative
 department  for  misuse  of  raw  mate-
 tials  or  blackmarketing  of  raw  mate-
 rials.  It  may  be  done  by  the  Director
 General  of  Supplies  and  Disposals
 also  for  unsatisfactory  supplies  or  for
 some  irregularities  in  the  supply  of
 goods  to  Government.  Therefore,
 blacklisting  by  DGS&D  means  only
 for  that  periog  Government  will  not
 buy  goods  from  them.  But  whether
 the  raw  material  was  suspended,  steel
 for  instance,  is  a  matter  which  the
 Stee!  Ministry  has  to  tell  me.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  You
 change  your  rules.

 Shri  Raghuramaiah:  It  is  done
 on  joint  consultation.  There  are  rules
 governing  circumstances  when  the
 raw  material  should  be  stopped.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  We  are
 asking  the  Government  and  not  one
 particular  Ministry.  What  ts  the
 meaning  of  this?

 Shri  Ranga:  Sir,  you  were  good
 enough  to  ask  for  a  full-scale  inquiry
 into  this  matter.  In  the  light  of  it
 we  would  like  the  rules  to  be  suit-
 ably  altered  so  that  in  future  at  least
 this  king  of  a  thing  would  not  be
 Tepeated.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  A  tull
 statement  should  be  placed  on  the
 Table  of  the  House  because  it  seems
 that  ministers  are  also  involved.
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 Shri  Raghunath  Singh:  This  firm  is
 dealing  with  shipping  also.  It  is
 called  APJ  Lines.  So,  I  should  be
 allowed  to  ask  a  question.

 Mr.  Speaker:  The  Question  Hour  !s
 over.

 SHort  Notice  QUESTIONS
 Closure  of  Jute  Mills

 +
 S.  No.  3l.  Shri  S,  M.  Banerjee:

 Shri  Indrajit  Gupta:
 Dr,  Ranen  Sen:
 Shri  Daji:
 Shri  B.  K.  Das:
 Shri  5.  C.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  Shree  ‘Narayan  Das:
 Shri  Yallamanda  Reddy:
 Shri  Dinen  Bhatta-

 charya:
 Shri  Imbichibava:
 Shri  Pottekkatt:
 Shri  Nambiar:
 Shri  A.  च,  Raghavan:
 Shri  Madhu  Limaye:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  Indian  Jute  Mills
 Association  has  proposed  block  clo-
 sure  of  all  its  ‘member  mills  for  at
 least  one  week  in  May,  1968;

 (b)  if  so,  the  grounds  for  the  pro-
 posal;

 (c)  whether  Government
 given  its  approval  to  the  same;

 have

 (d)  the  total  loss  in  production  and
 pumber  of  workers  involved  in  the
 proposed  closure;  and

 (९)  whether  there  hag  been  any  un-
 foreseeable  scarcity  of  raw  jute?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (०):  The
 Indian  Jute  Mills  Association  propose
 to  have  a  block  closure  of  all  the  jute
 mills  for  a  week  in  view  of  the  acute
 shortage  of  jute  fibre.  As  a  result  of
 the  block  closure,  the  industry  ex-
 pects  that  the  consumption  of  faw
 jute  which  is  in  short  supply  will  be
 reduced  by  Ss  lakh  bales,  The
 industry  has  been  concerned  that  due
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 to  extreme  shortage  of  raw  jute,  the
 prices  of  raw  jute  have  shot  up  wo  a
 very  high  level  that  is  Rs.  74.5  per
 quintal  (Rs.  65  per  maund),  whereas
 the  prices  of  jute  goods  have  not
 risen  proportionately.  This  is  result-
 ing  in  losses  to  the  industry,

 Due  to  severe  failure  of  monsoon
 last  year,  the  ‘1965-66  jute  and  mesta-
 crops  suffered  sharp  decline  in  pro-
 duction  and  is  now  estimated  at  not
 more  than  58)59  lakh  bales,  which
 shows  a  fall  in  raw  jute  produccion
 by  7/l8  lakh  bales  88  compared  to
 76  lakh  bales  of  raw  jute  production
 in  1964-65,  The  industry  starteq  the
 July  965-June  966  season  with  a
 carry  over  of  20:25  lakh  bales  as  com-
 pared  to  28°36  lakh  bales  at  the  end
 of  June  1964,  Due  to  rising  demand  of
 jute  goods  abroad  and  at  home,  the
 production  of  jute  goods  was  main-
 tained  at  a  very  high  level  with  a
 view  to  satisfy  the  internal  demand
 for  jute  goods  and  the  opportunities
 of  increased  foreign  exchange  earn-
 ings  from  exports.  The  exports
 touched  a  record  level  of  Rs.  84
 crores  in  965  as  compared  to
 Rs.  6]  crores  in  the  previous  year.
 Consequetnly,  the  tion  of  raw
 jute  which  stood  at  77  lakh  bales  in
 ‘1962-63  rose  to  88.80  lakh  bales  in
 1964-65.

 With  a  view  to  meet  the  gap  bet-
 ween  demand  and  supply,  Govern-
 ment  had  to  permit  since  the  middle
 of  June  1965,  import  of  as  much  as  8
 lakh  bales  of  jute  ang  mesta  cuttings
 from  abroad  costing  about  Rs.  25
 crores  to  Rs.  30  crores  og  foreign  ex-
 change.  Out  of  this  the  industry  is
 likely  to  get  about  4]5  lakh  bales
 mostly  mesta  from  Thailand  by  the
 end  of  June  1966,

 In  view  of  the  continued  tightness
 of  the  raw  jute  supply  position  last
 year  and  continuously  increasing  con-
 sumption  of  raw  jute  and  the  conti-
 nuing  dry  spell  in  the  Eastern  States
 of  India  and  the  limited  prospects  of
 getting  larger  quantities  of  raw  jute
 from  aborad,  the  jute  industry  feels
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 that  the  proposed  block  closure  will
 be  more  effective  ang  less  troublesome
 to  labour  than  a  reduction  or  curtail-
 ment  in  daily  production.

 At  the  present  rate  of  consumption
 the  stock  of  raw  jute  with  the  mills
 at  the  end  of  June  +1966,  is  expected  to
 be  only  of  the  order  of  i  lakh  bales
 which  is  equal  to  a  little  over  seven
 weeks  requirements  as  against  the
 minimum  requirement  at  the  eng  of
 the  season  og  2]  lakh  bales  equivalent
 to  3  months  consumption.  Even  with
 the  reduced  stock  of  7  weeks  require-
 ments  there  is  a  serious  problem  of
 imbalance  in  gradewise  and  quantity-
 wise  availablility  of  raw  jute  for
 different  types  of  constructions.  Ear-
 lier  this  year  it  was  hoped  that  a  part
 of  the  new  crop  would  arrive  early  by
 the  beginning  of  July  and  help  in  tid-
 ing  over  the  difficulties.  Unfortunate-
 ly  this  has  not  materialised  because
 due  to  continuing  dry  spell  in  all  the
 four  Eastern  States,  the  possibility  of
 an  early  crop  is  not  visible.  Also  due
 to  lack  of  rains,  there  is  likelihood  of
 the  crop  being  less  than  90  lakh  bales
 which  was  expected  earlier.  Thus  raw
 jute  prices  have  soared  up,  as  stated
 earlier,  to  very  high  levels  that  is
 Rs.  74i5  per  quintal  (Rs.  65  per
 maund)  seriously  pricing  out  the  jute
 goods  for  exports  as  well  as  for  home
 consumption.

 It  is  understood  that  jute  mill
 workers  and  Government  of  West
 Bengal  also  prefer  block  closure  to  8
 cut  in  production.  It  may  be  recalled
 that  under  similar  condtitions  of
 failure  of  rains  ang  consequent  fall
 in  production  of  raw  jute  in  1961,  the
 industry  had  to  observe  a  block  clo-
 sure  of  a  total  of  two  weeks  in  June
 ang  July  96l.

 Having  due  regard  to  all  these  consi-
 derations,  the  Indian  Jute  Mills  As- sociation  has  proposed  that  all  its
 Member-Mills  should  close  for  a
 period  of  one  weck.

 The  closure  will  affect  all  the
 2,25,000  workers  now  employed  in  the
 mills.  The  workers  will,  however,  be
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 paid  lay-off  compensation  for  the
 Period  of  closure  at  the  rate  of  50
 per  cent  of  the  basic  wages,  50  per
 cent  of  the  dearness  alowance  ang  50
 per  cent  of  the  increased  wage  on  the
 basis  of  the  Wage  Boards  recommefda-
 tions  under  the  Industrial  Disputes Act.

 The  proposal  of  the  Indian  Jute
 Mills  Association  for  block  closure  is
 under  consideration.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Having  heard
 him  patiently,  it  appears  that  2,25,000
 workers  are  going  to  be  idle  and  they
 will  be  paid  only  the  lay-off  pay  and
 allowances.  The  last  sentence  of  the
 reply  is  that  this  is  under  considera-
 tion.  I  would  like  to  know  whether
 the  Minister  has  considered  this  point
 that  practically  this  has  become  8
 regular  feature  of  the  Jute  Mills’
 Association  to  have  blo-k  closure
 either  in  the  name  of  shortage  or  in
 the  name  of  anything  else;  if  so,  whe-
 ther  any  concrete  steps  have  been
 taken  by  Government  to  see  that
 such  closures  do  not  take  place.

 Shri  Manubhai  Shah:  The  hon
 Member’s  assumption  is  wrong.  It  is
 not  based  on  some  assumptions,  Raw
 jute  is  just  not  there.  Therefore  it  is
 an  extraordinary  feature  that  we  im-
 ported  Rs.  30  crores  worth  of  raw
 jute.  The  world  also  has  no  raw  jute
 supply.  If  the  failure  of  monsoon
 continues,  certainly  we  cannot  blame
 the  Jute  Mills’  Asso.  iation  for  that
 The  only  alternatives  are  cither  a
 short-term  block  closure  or  a  continu.
 ed  reduction  and  lay-off  for  a  long
 period  of  time  to  conserve  the  raw
 jute  which  is  there.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  I  would  like
 to  know  whether  it  is  qa  fact  that  the
 delegation  of  IJMA  h2aded  by  the
 Jute  Commissioner  and  repzesentatives
 of  Macneill  and  Barry  Limited  and
 Jardine  Henderson  went  to  Thailand
 in  the  month  of  October  965  to  pur-
 chase  jute  there  and  purchased  huge
 quantity  of  jute  from  them  paying  8
 mu:h  higher  price  than  was  offered
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 to  them  by  some  other  countries  and concerns.  I  would  like  to  know  whe-
 ther  this  is  known  as  the  Thailand
 jute  purchase  scandal;  if  so,  whether
 any  imquiry  has  been  made  into  this
 and  the  result  of  that  inquiry.

 Shri  Manubhai  Shah:  The  matter  is
 totally  un.onnected  with  this  but  I
 can  answer  the  hon.  Mamber.  Thai
 jute  was  the  only  jute  available  and
 we  purchased  4  lakh  bales  to  keep
 employment  going  and  to  earn  the
 foreign  exchange.  It  was  purchased at  international  prices.  There  is  no
 scandal  whatsoever  in  it,

 Shri  S.  M.  Banerjee:
 you  the  details.

 I  can  give

 Mr.  Speaker:
 on  to  me.

 He  may  send  them

 Shri  Daiji:  The  stalement  itself
 says  that  ll  lakh  bales  will  be  left
 with  them  as  balance  and  that  4  to
 35  lakh  bales  will  be  available  by
 dune  966  because  of  imports  of  raw
 jute  permitted  by  Government.  This
 totals  to  25  lakhs  bales.  Even  the
 maximum  production  Jast  year  requi-
 red  only  80  lak’  bales.  If  the  produc-
 tion  jis  even  60  lakh  bales  or  sightly
 less  than  that,  say,  55  lakhs  bales,
 which  is  the  lowest  production  ever
 expected,  the  mills  can  be  continued
 for  the  whole  year  on  the  basis  of
 this  raw  jute  produ  tion  as  the  maxi-
 mum  production  of  last  year.  The
 statement,  therefore,  itself,  negatives
 any  suggestion  that  there  would  be
 absolute  shortage  of  raw  jute  avail-
 able.  Why  then  should  the  mills  be
 permited  to  apply  block  closure?

 Shri  Manubhaj  Shah:  There  is  a
 slight  inaccuracy  in  the  hon.  Mem-
 ber'’s  assumption.  These  4  lakhs
 bales,  whih  are  to  come  by  June
 1986,  do  not  mean  that  they  are  all
 yet  to  come;  they  have  already  some.
 3]  lakh  bales  have  come  and  another
 3  ]30  bales  will  come.  The  total
 ‘fmport  during  the  whole  year  ending
 June  966  will  be  4  lakh  bales,  that
 $s  lakh  plus  3  lakh  bales,  which  is
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 jute  the  minimal.  We  cannot  live
 from  day  to  day  like  that.  Then,  our
 Production  is  expanding  and  our  ex-
 Ports  are  expanding;  therefore,  the
 only  way  is  either  a  long-drawn  re-
 tren.hment  and  reduction  in  produc- tion  or  a  block  closure.

 Shri  8.  हू,  Das:  There  has  been  an
 increase  in  raw  jute  prices,  Have  we
 been  able  to  supply  the  demand  of
 Indian  jute  goods  in  the  foreign  mar-
 ket  at  a  competitive  price  so  far?

 Shri  Manubhai  Shah:  What  we
 find  is  that  substitutes  are  coming  in
 and  while  today  for  a  temporary  per-
 fod  even  these  fantastic  prices  are
 being  tolerated,  the  wool  packs  made
 from  plastics  from  Japan  have  already
 been  accepted  by  the  Australian
 market.  As  the  Huuse  has  always
 been  showing  anxiety  that  we  cannot
 work  on  a  short-term  basis,  we  must
 have  a  stabilised  price  in  the  interna-
 tional  market.

 Shri  8,  0,  Samanta:  The  statement
 says  that  the  Indian  Jute  Mills  Asso-
 ciation  has  come  forward  with  a
 proposal  for  the  block  closure  for  a
 week.  May  I  know  whether  this  Jute
 Mills  Association  was  aware  of  the
 shortage  of  produ.tion  in  fhe  country
 even  in  July-August  last  year  and,  if
 so,  whether  they  came  forward  with
 any  other  proposal  to  Government,
 that  is,  of  having  a  smal}  daily  cut  in
 the  production?

 Shri  Manubhai  Shah:  Last  year
 also,  they  had  proposed  the  block
 closure  and  we  told  them  to  wait  for
 rains.  Fortunately,  in  the  month  of
 May  last  year,  there  was  some  early
 rain  and  so  they  withdrew  their  pro-
 pos3l,  This  year,  even  now,  when
 we  are  practi.ally  in  the  middle  of
 May,  all  these  four  areas  are  experi-
 encing  a  dry  spell.  There  was  no
 possibility  of  expecting  any  early
 crop.  These  are  the  two  different
 sets  of  c.cumstances.

 Shri  Subodh  Hansda:  May  I  know
 whether  the  Government  have  gone
 into  the  fact  that  the  support  price
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 given  by  the  Government  is  much
 below  the  price  that  has  gone  up  now
 which  has  been  in  the  hands  of  the
 middle-men  and  whether  that  also  is
 responsible  for  the  decrease  in  pro-
 duction  of  jute  in  the  country.

 Shri  Manubhai  Shah:  My  collea-
 gue,  the  Food  and  Agriculture  Minis-
 ter,  is  paying  special  attention  to  in-
 crease  the  production  of  jute  and  we
 expect  9  lakh  bales  in  the  coming
 season.  I  do  not  know  what  the  rain
 gods  are  going  to  decide.  But  we  have
 to  depend  on  various  factors  and  then
 take  action.

 Shri  Shree  Narayan  Das:  May  I
 know  whether  there  is  any  possibi-
 lity  of  having  jute  from  Pakistan  be-
 cause,  now  feelings  between  India  and
 Pakistan  are  quite  agreeable.

 Shri  Manubhaj  Shah:  We  are  con-
 sidering  that  aspect  also.  But  the
 problem  is  there  also  that.  just  as  our
 crop,is  short,  to  an  extent  the  crop  in
 Pakistan  is  also  short.  Last  year,  we
 wanted  to  purchase  but  we  could  not
 get  it.  So,  we  got  it  from  Thailand.
 We  will  explore  any  market  in  the
 world  and  get  it.

 Shri  Nambjar:  In  view  of  the  fact
 that  this  block  closure,ts  for  a  week
 only  not  due  to  the  fault  of  the  wor-
 kers,.may  I  know,  whether  the  Gov-
 ernment  are  considering  to  guarantee
 full  wages  and  allowances  to  the  wor-
 kers  and.  further  that  this  will  not
 lead  to  any  retrenchment  later  on?

 "tee  bbs
 Sbyi  Manubhai  Shah:  I  would  like

 to  separate  the  two  parts.  One  is  a
 force  majeure  or  an  act  of  God  in
 which  all  the  parties  have  to  suffer.
 As  regards  the  secand  part,  this  was
 considered  by  myself  going  to  Cal-
 cutta  twice-in  the  last  ten  days.  We
 had  a  full-fledged  mecting  with  the
 West  Bengal  Government  and  fhey,
 in  turn,  had  a  meeting  with  the  local
 top-representatives  of  the  Mills.  They
 considered  all  the  aspects.  We  have
 not  made  up  our  own  mind.  As_  I
 said,  it  is  still  under  consideration.  It
 is  better  to  have  a  closure  in  a  well-
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 organised  way  of  conserving  our  raw
 material  rather  than  carry  the  distress
 over  a  period  of  three  or  four  or  five
 months.

 श्री  मधु  लिमये  :  ग्रभी  मन्त्री  महोदय  ने
 कहा  कि  पाकिस्तान  की  जूट  की  फसल  पर  भो
 इस  साल  बुरा  श्रसर  पड़ा  था  तो  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  की  भ्रपेक्षा  हमारे
 यहां  जूट  कारखाने  भी  कम  हैं  श्रौर  पक्के  जूट
 की  पैदावार  भी  कम  है  तो  क्‍या  ताशकन्द
 करार  के  बाद  मन्त्री  महोदय  ने  कोई  प्रयास
 किया  था  कि  कच्चे  जूट  की  जो  हमारी  आव-
 श्यकता  है  उसका  एक  हिस्सा  पाकिस्तान  से
 प्राप्त  करें  ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :  मैंने  ऐसा  पहले  नहीं
 कहा  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बतलाया  कि
 कोई  पाकिस्तान  की  जूट  की  वजह  से  हमारा
 खुद  का  प्रोडक्शन  गिरा  है  वहां  पर  भी  रा
 जूट  की  कमी  थी  |  इस  साल  जब  ताशकन्द
 का  पैक्‍्ट  हो  गया  है  तो  हम  सारी  कोशिश  करते
 हैं  लेकिन  जब  तक  नारमल  रिलेशन  न  हों  हम
 परचेज  नहीं  कर  सकते  हैं  फिर  भी  पाकिस्तान
 को  जूट  हम  तीसरे  बाजारों  से  लेने  की कोशिश
 कर  रहे  हैं  -  बाहर  से  जहां  से  भी  मिलेगी  उसे
 हम  लेने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 भी  सधु  लिसमये  :  8  लाख  बेल्स  कुल
 झापने  आयात  की  हैं  जिसमें  से  प्रकेले  थाईलैष्ड
 से  भ्रापने  Am15,  लाख  ली  हैं  तो  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  से  कितनी  ली  हैं  श्रौर

 की  मांग  की  थी  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  फिलहाल  वहां  से
 कुछ  नहीं  मिल  सकती  जब  तक  कि  ट्रेड  का
 नौरमलाइजेशन  न  हो  जाये  |

 Shrimati  Renu  Cbhakravartty:  The:
 statement  says  that  the  Jue  Mills  As-
 sociation  and  the  Government  of  West
 Bengal  are  both  favouring  block  clo-
 sure.  May  I  know  if  the  Minister  is
 aware  that  just  recently  there  has
 been  a  conference  of  the  workers  of
 the  Bengal  Chatkal  Mazdoor  Union,
 the  big  Union  other  than  the  I.N.U.C,
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 and  that  they  have  made  certain  pro-
 posals  and,  in  view  of  that,  may  I
 know  when  block  closure  is  still  un-
 der  the  consideration  of  the  Govern-
 ment  whether  the  Government  will
 call  al]  the  major  unions  to  discuss
 the  matter  and  to  have  their  opinion
 on  it?

 Shri  Manubhai  Shah:  I  made  it
 quite  clear  when  I  was  in  Calcutta.
 The  Labour  Minister  of  West  Bengal,
 Mr.  Bijay  Singh  Nahar,  kad  consul-
 tations  with  all  the  labour  represen-
 tatives  because  that  is  a  local  question.
 As  far  as  the  Central  Government  is
 concerned,  I  have  got  a  written  letter
 from  the  West  Bengal  Government
 fhat  they  would  recommend  this  pro-
 posal.

 श्री  रघुनाथ  सिह:  जब  सरकार  पाकि-
 स्तान  के  स्थान  पर  थाईलैण्ड  से  जूट  खरीदने  जा
 रही  है  तो  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पाकि-
 स्तान  की  जूट  में,  थाईलैण्ड  की  जूट  में  प्रौर
 हिन्दुस्तान  की  जूट  में  श्रौर  उनसे  बने  हुए
 सामानों  की  क़ीमत  में  कया  श्रन्तर  है  ?

 धी  मनुभाई  शाह:  फिलहाल  चूंकि  हमारी
 डड  पाकिस्तान  से  भ्रभो  चालू  नहीं  हुई  है  इस
 लिए  उससे  कीमतों  का  मुकाबला  तो  करना
 बेकार  है  लेकिन  हिंस्दुस्तान  की  जूट  संसार  भर
 की  जूट  से  भ्रधिक  महंगी  है  ।

 Mr.  Speaker:
 Question.

 Next  Short  Notice

 Shri  Mohammad  Elias:  May  I  ask
 a  question?

 Mr.  Speaker:  I  am  sorry  now.

 Shri.  Mohanynad  Elfjas:
 problem.  I  was  myself
 that  conference.
 put  a  question.

 It  js..our
 present  in

 I  may  be  allowed  to

 ab
 Mr,  Speaker:  I  em  sorry  now,.  I

 have  passed  on  to  the  next  Question.
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 Return  of  goods  seized  by  Pakistan

 S.N.Q.  32.  Shri  Maheswar  Naik:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India
 has  recently  communicated  to  Pakis-
 tan  to  return  as  per  Tashkent  decla-
 ration,  the  goods  worth  about  Rs.  00°
 crores  seized  by  them;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  fhat  no
 inclination  of  return  is  at  all  available
 from  the  de  of  Rawalpindi;  and

 (९)  if  so,  the  effective  steps  taken
 by  India  so  that  the  property  seized
 is  duly  and  to  the  full  realized?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir,  The
 Government  of  Pakistan  have  recent-
 ly  been  invited  to  send  their  officials
 to  Delhi  for  discussions  for  speedy
 return  of  properties  and  assets  in
 their  totality  in  terms  of  Article  VIIT
 of  the  Tashkent  declaration.

 (b)  and  (c).  Though  there  has  been
 no  response  to  this  from  Pakistan
 efforts  continue  to  be  made  by  us
 for  restoration  of  properties  and  as-
 sets  to  the  rightful  owners.

 Shri  Maheswar  Naik:  Is  it  not  a
 fact  that  during  Indg-Pakistan  conflict
 a  sizeable  Pakistani  property  was  held
 by  India  which  has  been  returned  be-
 fore  the  Tashkent  Declaration  actually
 game  in?  May  I  know  why  India  uni-
 laterally  returned  back  the  properties
 held  by  India  to  Pakistan?

 Shri  Manubhai  Shah:  That  stage  has
 not  yet  came.  Ag  far  as  the  properties
 are  concerned,  the  basic  question  of
 exchange  of  properties  is  still  not  set-
 tled.

 Shri  Daji:
 ly  different.

 The  question  was  entire-

 Sbri.  Maheswar  Naik:  May  J know  whether,  in  the  absence  of  pay- ments  by  Pakistan,  the  Government  is
 wanting  to  take  up  the  matter  to  some
 international  court  of  justice,  etc.?
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 Shri  Manubhai  Shah:  All  these
 matters  will  be  considered  later.

 Shri  Daji:  The  Minister  did  not  re-
 ply  to  his  first  question.  The  House
 must  get  the  reply.  His  question  was
 ‘whether  India  unilaterally  returned
 ‘back  the  properties  to  Pakistan.

 Shri  Manubhal  Shah:  We  have  not.
 I  have  alrezdy  replied  that  the  ques-
 ion  of  unilaterally  returning  the
 properties  does  not  arise.  The  matter
 is  still  under  dis-ussion.

 Shri  D.  C.  Sharma:  What  is  the
 time-limit  for  these  discussions  to  go
 on  between  India  and  Pakistan?  May
 1  know  what  will  be  the  attitude  of
 the  Government  of  India  after  that
 time-limit  has  passed  because,  after
 all,  some  of  these  goods  will  deterio-
 ra‘e  while  we  are  discussing  the  pro-
 blem  of  returing  them  and  _  getting
 them?

 Shri  Manubhal  Shah:  All  these
 Points  will  be  kept  in  mind,  keeping
 in  view  the  feelings  of  the  House  and
 the  country  in  the  matter.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Rall  Cycle
 Narayan  Das;

 Railways  be
 °670.  Shri  Shree

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  a  news-item  under
 the  heading  ‘Rail  Cycle’  published  ia
 the  Times  of  India  city  edition  of  the
 28th  March,  963  at  page  6  stating
 that  a  young  man  from  Gujarat  has
 invented  a  rail  cycle  which  can  ope-
 rate  on  broad  gauge  and  narrow
 giuge  railway  lines;

 (b)  if  so,  whether  the  inventor  has
 been  contzcted  and  his  claim  has  been
 examined;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Mints-

 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 MAY  13,  966  Written  Answers  36542
 (c)  The  inventor  has  not  yet  made

 a  working  model  and  it  is  therefore
 not  possible  to  try  it  out.

 Fire  in  Railway  Stores  (Loco
 Shed)  Allahabad

 °67l.  Shri  Kindar  Lal:
 Shri  Kishen  Pattnayak:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  fire
 broke  out  on  the  night  of  the  l2th
 April,  966  in  the  store  room  of  the
 Loco  Shed  of  the  Northen  Railway
 at  Allahabad  Junction  resulting  in  a
 huge  loss  of  railway  property;  and

 (b)  if  so,  the  causes  of  the  fire  and
 the  total  loss  of  the  railway  property involved?

 The  Minister  of  State  In  the  Mints-
 try  of  Railways  (Dr,  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  and  (b).  Yes  Sir,  a
 fire  did  break  out  in  the  Cotton
 Waste  godown  cf  Loco  Shed,  Allaha-
 bad  and  not  in  the  Store  room.  The
 cause  of  the  fire  can  be  known  only
 after  completion  of  enquiries  by  tha
 Enquiry  Committee  who  have  not  yet
 submitted  their  findings.  The  loss  is
 estimated  at  Rs.  500  approximately,

 Republic  Forge  Project  in  Hydzrabad

 °672.  Shri  Hukzm  Chand
 Kachhavalya:
 Shri  Bade:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  a  project  known  as  Republic
 Forge  in  Hyderabad  is  on  the  verge
 of  collapse;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that

 machinery  worth  several  lakhs  of
 Tupees  imported  from  France  for  the
 project  has  been  lying  in  Bombay
 Docks  for  several  months;  and
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 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  It  has
 come  to  the  notice  of  Government
 (hat  this  firm  is  facing  some  financial

 -difficulties,  partly  due  to  the  fact  that
 some  of  the  promoters  have  not  been
 able  to  subscribe  fully  the  arrears  on
 Calls  made  some  time  back.  Discus-
 sions  with  certain  financial  institu-
 tions  have  also  not  yet  been  con-
 cluded.

 (c)  and  (d).  It  is  a  fact  that  machi-
 nery  of  considerable  value  imported
 from  France  for  this  project  had  been
 lying  in  Bombay  port  for  some  tima,
 for  the  reason  that  funds  were  not
 available  for  payment  of  the  neces-
 sary  port  charges  and  other  dues  like
 freight  and  insurance  as  well  as
 customs  duty.  The  Andhra  Pradesh
 Government  have  since  decided  to
 make  a  convertible  advance  to  the
 Company  up  to  a  limit  of  Rs.  20  lakhs
 for  meeting  the  dues  to  the  port  as
 well  25  freight  and  insurance  charg2s.
 About  half  of  the  machinery  has
 already  been  released  from  the  docks.

 Demand  and  Supply  of  Raw  Materials

 °673,  Shri  D.  0.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Supply,  Technical  Deve-
 lopment  and  Materials  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  set  up
 a  Committee  to  study  the  demand
 and  supply  of  raw  materials  which
 are  scarce;  and

 (b)  if  so,  the  broad  features  of  the
 proposil?

 The  Miuister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 (Shri  Raghuramilah):  (a)  and  (bd).
 A  Committee  consisting  of  seven  offi-
 cial  Members  under  the  Chairmanship
 of  a  Joint  Secretary  has  been  set  up
 with  effect  from  l-4-66  to  study  the
 demand,  availability,  principles,  prio-
 fities  and  procedures  for  allocation  of

 industrial  raw  materials  which  are
 scarce,  The  Committee  has  been
 charged  with  the  responsibility  cf
 making  studies  in  respect  of  copper
 and  rubber  in  the  fivst  instance,  and
 in  the  light  of  these  studies,  examine
 whether  any  organisational]  changes
 would  be  necessary  for  carrying  out
 the  functions  assigned  to  the  Depart-
 ment  in  the  Presidential  Order.  The
 Report  of  the  Committee  is  expected
 to  be  received  by  middle  of  June,
 1966.

 Manufacture  of  Fluorescent  Fixtures
 in  Kenya  with  Indi.n  Collaboration

 *674.  Shri  Panna  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 Bombay  firm  is  to  collaborate  in  the
 establishment  of  a  factory  in  Kenya
 for  the  manufacture  of  fluorescent
 fixtures  and  accessories;

 (b)  if  so,  the  terms  of  such  colla-
 boration;  and

 (०)  the
 thereto?

 reaction  of  Government

 The  Min‘ster  of  Commerce  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Final  details  of  callaboration
 87९  yet  to  be  worked  out.  However
 the  project  scheme,  in  its  present
 form,  envisages  export  of  Indisn
 inachinery  and  equipment  worth
 Rs.  .5  lakhs  to  Kenya  as  capital  con-
 tribution  by  the  Indian  party.  Addi-
 tional  capital  requirements  of  the  pro-
 posed  project  will  be  met  by  the  local
 collaborators,

 (c)  Government  of  India  have
 approved  the  proposal  ‘in  principle’; final  details  of  th>  project  on  com-
 pletion  of  the  Indian  firm's  negolia-
 tions  with  their  local  partners  wil?
 be  subject  to  Government's  final
 clearance,
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 Pig  Iron  Complex

 *1675.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Shiva  Dutt  Upadhayaya:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Steel
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  783  on  the
 25th  March,  966  and  state:

 (a)  whether  Government  have  since
 taken  any  final  decision  on  the  fea-
 sibility  of  study  by  Mls.  Kuljian  Cor-
 poration  (Private)  Ltd.  regarding  Pig
 Iron  Complex;  and

 (b)  if  so,  the  nature  thereof?
 The  Minister  of  Iron  and  Stee]  (Shri

 T.  N.  Singh):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.

 Creation  of  Class  I  Posts
 in  the  Railways

 *1676,  Shri  U,  M.  Trivedi;  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Efficiency  Department  of  the  Railway Board  has  recommended  the  creation
 of  class  I  posts;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  The  Efficiency  Bureau
 of  the  Railway  Board  has  not  recom-
 mended  the  creation  of  any  Class  I
 Posts,

 t)  Does  not  arise.

 Khadi  and  Village  Industries

 *i¢?s.  Siri  R.  Barua:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  Khadi  and  Village
 Industries  have  been  able  to  become
 self-supporting;

 (b)  if  not,  how  long  these  Indus-
 tries  will  remain  dependent  on
 Government  subsidy;  and
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 (c)  whether  any  970०6  has  been

 made  to  find  out  ways  and  means  to
 put  these  Industries  on  viable  econo-
 mic  footing?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  No,  Sir.

 (b)  In  order  to  enable  Khadi  and
 Village  Industries  to  co-exist  side  by
 side  with  industries  in  the  organised
 sector  which  co-operate  on  lower
 overhead  costs  it  would  be  necessary
 to  continue  financial  assistance  to
 Khadi  and  Village  Industries.  This  is
 also  necessary  in  view  of  the  urgent
 need  to  prevent  further  deterioration
 in  unemployment  and  under-employ-
 ment.  It  has  helped  to  rationalise  the
 system  of  production  in  the  large,
 medium,  small  scale  and  village  sec-
 tors  demarcating,  to  the  extent  neces-
 sary,  spheres  of  production  and
 making  provision  for  adequate  supply
 of  raw  materials  and  for  marketing
 facilities.  These  steps  together  with
 improvements  in  technology  are
 expected  to  reduce  the  need  for  sub-
 sidies.  The  whole  question  is  tu  be
 discussed  shortly  by  the  Khadi  and
 Village  Industries  Commission  with
 Government  and  the  Planning  Com-
 mission.

 (c)  Yes,  Sir.  Before  the  Second
 Five  Year  Plan  was  framed,  an  expert
 committee  under  the  Chairmanship  of
 Prof.  D.  G.  Karve  examined  this  ques-
 tion.  Before  the  formulation  of  the
 Third  Five  Year  Plan,  Working  Group
 appointed  by  the  Government  of  India
 went  into  this  question  also.  Towards
 the  close  of  the  Third  Five  Year  Plan,
 the  Government  of  India  appointed
 a  Second  Working  Groyp,  whose
 report  is  under  the  consideration  of
 Government.

 Recovery  of  Railway  Goods  near
 Yanvunanagar  (N.  Rly.)

 °679.  Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  jt  is  a  fact  that  Rail-
 way  property  worth  Rs.  16,000  was
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 recovered  on  the  23rd  April,  966
 trom  the  premises  of  some  residents
 of  Mamidha,  a  suburb  of  Yamuna-
 nagar,  in  a_  raid  conducted  by  the
 Railway  Police  and  the  Intelligence
 Staff  of  the  Northen  Railway;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;
 and

 (c)  the  action  taken  in  the  matter?
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry

 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes  Sir,  but  the  raid  was  con-
 ducted  on  20-4-66  and  not  on  23-4-66.

 (b)  Wagon  No.  ERC  69141  contain-
 ing  Railway  Stores  was  smuggled  out
 from  Railway  Workshops  _  Stores,
 Jagadhri,  fraudulently  and  the  same
 was  surreptitiously  diverted  to
 Govindgarh  Railway  Station  by  put-
 ting  fake  lables  on  it.  At  Govind-
 garh  its  contents  were  unload-
 ed  and  removed  by  two  of  the  Work-
 shop  Stores  employees  on  the  night of  29/30-3-66  without  obtaining  Its
 proper  delivery.  The  contents  of  the
 Wagon  were  again  transported  to
 Yamunanagar  in  a  Motor  Truck  and
 stored  in  a  factory  owned  by  one  Shri
 Jiwan  Singh  at  Hamida  Colony.
 Intelligence  Branch  of  the  Northen
 Railway  Protection  Force  got  a  clue
 about  this  and  conducted  raid  jointly with  the  Government  Ruilway  Police
 on  20-4-1968-  As  a  result  of  this  raid,
 02  Bearing  Springs  valued  at  about
 15,300  were  recovered

 (c)  A  case  was  registered  vide
 F.LR.  No.  43,  dated  12-4-66  under
 Section  379/420,  IPC  and  Section  3  of
 the  Unlawful  Possession  of  Railway Stores  Act  at  Government  Railway
 Police  Station,  Ambala  Cantonment.
 Two  outsiders  and  four  Railway
 employees  were  arrested  by  the  Police
 and  the  investigation  is  in  progress.

 Imported  Dates
 °689.  Shri  Hari  Visbno  Kamath

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 quantity  of  dates  recently  imported
 by  the  State  Trading  Corporation  were

 found  unfit  for  human  consumption
 by  the  Municipal  Analyst  of  Bornbay;

 (b)  whether  despite  their  unsuit-
 ability  the  dates  have  been  distribut-
 ed  by  the  S.T-C.  all  over  the  country; and  7  .

 (९)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manobhaj  Shah):  (a)  to  (c).  Out  of
 n  total  of  5.404  baskets  of  dates
 imported  by  the  State  Trading  Corpo-
 ration,  only  29  baskets  were  found
 to  be  unfit  for  human  consumption
 and  were  rejected.  The  quality  of  a
 consignment  of  450  baskets  is  under
 dispute.  Those  dates  have  however.
 not  ‘been  distributed.  The  rest  of  the
 consignments  were  completely  clear-
 ed  by  the  Port  and  Muncipal  Health
 Authorities.

 Robbery  in  Train

 *68i.  Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shr{f  Kam  ‘Harkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 daring  running  train  robbery  was
 committed  on  the  24th  April,  908
 between  Pasraha  and  Narayanpur
 stations  on  the  Barauni-Katihar  sec-
 tion  of  the  North  Eastern  Railway
 when  robbers  snatched  away  orns-
 ments,  currency  notes,  attache  cases
 and  other  belongings  from  the  pas-
 sengers;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto;  and

 (c)  the  steps  taken  in  the  matter?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  No  Sir.  According  to  a
 complaint  lodged  at  Police  Station,
 Government  Railway  Police  Thana-
 bihpur  on  24-4-66  by  the  complainant,
 on  23rd\24th  April,  966  at  02.30  hrs.
 one  theif  ran  way  with  a  suit  case
 from  running  train.  This  suit  case

 contained  half  a  dozen  Terylene  suits
 and  some  educational  certificates.
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 (b)  and  (c).  #  case  has  been
 registered  by  Government  Railway Police  and  the  police  investigation  is
 in  progress.

 Superfluovs  Personne]  on  the
 Railways

 °682.  Shri  Shim  Lal  Saraf:
 Shri  Sutendranath  Dwivedy:
 Dr,  Chinirabhan  Singh:

 Shri  Thimmaiah:
 Shri  Bibhuti  Mishra:

 Will  the  Minister  of  Raflways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  on  the  recommenda-
 tions  of  the  Department  of  Adminis-
 trative  Reforms,  the  Ministry  of  Home
 Affairs  have  launched  upon  a  job  of
 pruning  superfluous  personnel  from
 various  Departments  of  Government;

 (b)  whether  the  same  has  been
 Made  applicable  to  the  Ministry  of
 Railways;  and

 (c)  if  so,  in  what  manner?
 The  Minister  of  State  In  the  Minis-

 try  of  Riilways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  to  (c).  Presumably  the
 reference  is  to  the  scheme  for  rede-
 Ployment  of  steff  rendered  surplus  as
 a  result  of  introduction  of  administra-
 tive  reforms  or  studies  by  the  Staff
 Inspection  Unit,  Ministry  of  Finance.
 If  so,  the  implications  of  this  scheme
 as  far  as  the  Ministry  of  Railways
 fs  concerned,  are  under  consideration.

 आरान  स्टेशन  पर  रेलवे  बंगणों  में  झाग  लग
 जामा

 “i683.  करी  झोकार  लाल  बेरवा :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 _(क)  क्या  यह  सच  है  कि  i9  ota,
 I966  को  बारान  रेलवे  स्टेशन  (राजस्थान)
 पर  मिलिटरी  के  घास  से  भरे  हुए  6
 रेलवे  वैगन  श्ाग  लग  जाने  के  कारण  जल
 कर  राख  हो  गये  थे;
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 (a)  यदि  हां  तो  आग  लगने  का
 कारण  था;  झौर

 (ग)  इससे  कितना  नुकसान  हुम्रा  है?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिह) ः  (क)  जी  हां.  लेकिन
 घास  के  4  बाक्स  माल  डिब्बों  को  श्राग
 लगी  थी,  न  कि  i6  को।

 (@)  प्रवर  प्रफसरों  की  संपूकत
 जांच  समिति  के  श्रनुसार  वहां  से  गुजरतों
 हुई  934  शप  माल  गाड़ी  के  इंजन  की  चिमनी
 से  निकली  चिनगारी  के  कारण  प्राग  लगी।

 -(ग)  कुल  14,550,  रुपये  की  क्षति  का
 अ्रनुमान  है  ।

 S.T.C,  and  M.M.T.C.

 °684.  Shri  Brajeshwar  Prasad:  Will
 the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  barter  parallel
 deals  entered  into  by  the  State  Trad-
 ing  Corporation  and  the  Minerals
 and  Metals  Trading  Corporation
 during  1964-65.  and  1965-66;  and

 (b)  whether  the  text  of  the  deals
 will  be  placed  on  the  Table?

 The  Minister  of  Commerce  (Shrt
 Manubhai  Shah):  (a)  The  number  of
 barter  parallel  deals  entered  into  by
 the  State  Trading  Corporation  and
 the  Minerals  and  Metals  Trading
 Corporation  during  the  years  1964-65.
 and  1965-66  is  as  follows:—

 1964-65  1965-66.
 S.T.C.  9  6
 M.M.T.C.  2]  42

 (bd),  As  these  are  commercial  tran-
 sactions,  it  is  not  possible  to  place  all
 their  voluminous  texts  on  the  Table.
 The  items  and  value  of  the  exports|
 imports  made  during  the  years  1964—
 65  and  1965-66.  under  all  such  deals
 are  given  in  statements  I  &  II
 (regarding  barter  deals)  and  state-
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 ments  III  &  IV  (regarding  parallel
 deals)  which  I  am  laying  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-6339/66].

 Steel  Plant  and  Captive  Mines
 Workers

 °685.  Shri  Dzji:
 Shri  Eswara  Reddy:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Steel
 be  pleased  to  state:

 (a)  whe’her  in  continuance  of  the
 protest  against  the  unfair  discrimi-
 nation  as  between  workers  in  steel
 plants  and  the  cxuptive  mines  under
 the  Bhilai  steel  project,  the  Action
 Committee  of  the  Trade  Unions  orga-
 nised  a  token  strike  on  the  28th
 March,  966  and  have  threatened  an
 indefinite  strike  on  this  issue;

 (b)  whether  the  authorities  of  the
 Bhilaj  Steel  Plant  and  the  Hindus-
 tan  Stee!  Limited  have  been  advised
 to  take  measures  to  remove  the  cause
 of  industrial  discontent  in  the  captive
 mines  in  the  matter  of  discrimina-
 tion  in  D.A.  rates  and  thus  avoid  the
 stoppage  of  production  both  in  the
 mines  and  the  plant;  and

 (c)  whether  Government  have  ini-
 tiated  direct  talks  with  the  trade
 unions  to  settle  the  issue,  failing
 which,  whether  Hindustan  Steel
 Limited  will  be  advised  to  refer  the
 dispute  to  arbitration?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri
 T.  N.  Singh):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  (Placed  in  Library.  See  No.
 LT-6340/66].

 स्वदेझी  काटन  मिलर,  इस्दौर
 * 1686.  थ्बी  बड़े  :

 शो  प्रोंकार  साल  बेरवा  :
 अर  युद्धबीर  सिह  :

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  स्वदेशी  काटन  मिल,
 इंदौर  तोन  या  चार  महीने  पहिले  बंद  हो  गई  थी;
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 (ख)  क्या  उसके  परिणाम  स्वरूप
 3,000  म-.दूर  बेकार  हो  गये  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी
 नियंत्रक  की  नियुक्ति  की  है  ;  भोर

 (घ)  क्या  स्वदेसी  काटन  मिल  को
 पुनः  खोलने  के  लिये  प्रभी  तक  कोई  तिथि
 निश्चित  नहीं  की  गई  है  ?

 दाणिज्य  मंत्रालय  सें  उर-संत्री  (भी
 हाफी  कुरंती):  (क)  मोए(व)  जो  हां

 (घ)  सूचना  मिली  है  कि  मिल  ने  9
 मई,  1966  से  झंशत:  काम  करना  शुरू  कर
 दिया  है  धश्रौर  650  मजदूर  वाम  पर  लगाये
 गये  हैं  ।  भाशा  है  कि  22  मई  966  तक
 मिल  पूरी  तरह  काम  करना  शुरू  कर  देगी  ।

 Lathi  Charge  by  the  Railway  Police
 on  Passengers

 °687.  Shri  P.  Venkatasubbaiah:
 Shri  Brij  Buisi  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  D.  C.  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  lathi
 charge  wag  made  by  the  Police  at
 Howrah  Railway  Station  on  the  28th
 April,  966  to  disperse  crowd;

 (b)  whether  many  persons  were  in-
 jured  in  the  lathi  charge;

 (c)  whether  any  damage  was  caus-
 ed  to  the  railway  property;  and

 (d)  the  reasons  for  this  unfortunate
 incident?

 The  Minister  of  State  in  the  Mintis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Seven  rioters  sustained  minor
 injuries.

 (c)  Yes,  Sir.
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 (9)  The  trouble  started  when  the
 mob  at  Howrah  Station  became  res-
 tive  due  to  dislocation  of  train  servi-
 ces  caused  by  passengers  at  Uttarpara
 Railway  Station  preventing  running
 of  trains  on  the  main  line  for  alleged
 late  running  and  shortage  of  accom-
 modation.  The  mob  refused  to  dis-
 Perse  as  requested  repeately  by  the
 Police  and  later  started  indulging  in
 violence  when  the  Police  were  com-
 pelled  to  lathi  charge.

 Subsidy  for  Chemica]  Manufacturers
 *1688.  Shri  Subodh  Hansda:

 Shri  Madhu  Limaye:
 Shri  Ss.  M.  Banerjee:
 Shri  Solanki:
 Shri  Bade:
 Shri  P.  K.  Deo:
 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Himmatsingka:
 Shri  R.  S.  Pandey:
 Shri  R.  Barua:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  give  subsidy  to  chemical  manufac-
 turers  who  manufacture  chemicals  for
 export  purposes;

 (b)  if  so,  which  chemicals
 been  put  in  this  category;  and

 have

 (c)  how  much  subsidy  will  be  paid
 to  the  manufacturers?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhaj  Shah):  (a)  to  (c).  There
 is  no  general  scheme  for  grant  of
 eash  subsidy  to  manufacturers  who
 manufacture  chemicals  for  export  pur-
 poses.  It  has,  however,  been  decided
 that  the  S:ate  Trading  Corporation
 would  purchase  Hydrochloric  acid,
 Ammonium  Chloride  Technical,  Blea-
 ching  Powder,  and  Sodium  Bichro-
 mate  at  prices  not  higher  than  those
 advised  by  the  Directorate  General  of
 Technical  Development  and  sell  these
 at  prices  not  below  the  minima  to  be
 fixed  by  the  State  Trading  Corpora-
 tion.  As  the  quantity  of  export  can
 not  be  predetermined,  it  is  not  posst-
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 ble  to  estimate  the  amount  of  subsidy
 that  would  be  paid  under  the  scheme:

 ar  पेपर  सिल्स

 *1689.  श्री  ब्िभुलि  मिथ  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  नेपा  पेपर
 मिल्स  में  उत्पादन  वर्ष  964  की  तुलना  में
 965  में बहुत  भ्रधिक  हुमा है  ;

 (@)  श्रागामी  वर्ष  के  लिये  सरकार
 ने  नेपा  पेपर  मिल्स  में  कितने  उत्पादन  का
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  है;  श्रौर

 (ग)  उस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिये
 बया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (श्री  ao  संजीवेया)
 (क)  नेपा  मिल  में  .965  के  दौरान  30,515
 मी०  टन  का  उत्पादन  हुआ  था  जो  964  के
 उत्पादन  की  तुलना  में  680  मी०  टन
 भधिक  था  ।

 (ख)  इस  कारखाने  की  वतेमान
 क्षमता  30,000  मी०  टन  वाधिक  की  है
 तथा  चौथी  योजना  के  श्न्त  तक  इसे  75,000
 मो  ०टन  तक  बढ़ाने  का  सुझाव  है  |

 (ग)  विस्तार  कार्यक्रम  को  क्ििया-
 न्वित  किया  जा  रहा  है  तया  96 869
 तक  इसके  पूरा  हो  जाने  की  प्राशा  है  |

 जूते  बनाना

 *1690.  श्री  हुकम  चम्द  कछवाय  :
 शनी  श्ोकार  लाल  बेरवा  :

 क्या  संभरण  तकमोकी  विकास  शौर
 सामग्री  झायोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कानपुर  में  जवानों
 के  लिये  जूते  बनाने  वाले  कारखानों  के  लगभग
 2000  श्रमिक  काम  कम  होने  के  कारण
 पिछले  चार  महीनों  से  खालो  बेठे  हैं,  भौर
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 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  वर्ष
 कानपुर  के  उन  बारह  कारखानों  को,
 जो  पहले  जवानों  के  लिये  जूते  बना  रहे  थे,
 जूते  बनाने  के  श्रादेश  नहीं  दिये  गये  हैं  ?

 संभरण,  तकनोकी  विकास  बश्ौर  सामग्री

 भ्रायोजन  मंत्री  (श्री  रघुरमंया)  :  (क)  कोई
 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 (ख)  (1)30-466  को  कानपुर  को
 8s  wat  को  बट  ऐक्ट  के
 3,89,000  जोड़ों  की  सप्लाई

 के  लिये  प्रार्डर  दिये  गये  हैं  ।

 (2)  I-366  को  कानरपुर
 की  2  फर्मो  को  डरबी  जूतों
 के  40,130  जोड़ों  की  सप्लाई
 के  लिए  प्रार्डर  दिये  गये  हैं  t

 Survey  of  Nagaland  etc.
 “I690A.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 Will  the  Minister  of  Mines  and  Metals
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Naga-
 land,  Mizo  Hills  district,  Manipur  ahd
 NEFA  were  surveyed  prior  to  World
 War  II  by  the  then  Director-General
 of  the  Geological  Survey  of  ‘India,
 Mr.  0५०]  Fox:

 (b)  if  so,  in  which  year  or  years
 exactly;

 (c)  whether  his  reports  disclosed
 that  the  aforesaid  region  is  rich  in  oil
 and  strategic  minerals;

 (d)  whether  the  survey  reports  are
 available;

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor;
 (f)  whether  some  of  the  areas  afore-

 mentioned  were  turned  over  in  946
 or  there  about  on  perpetual  or  a  99-
 year  lease  to  the  Baptist  Mission  and/
 or  other  missionary  organisation  and
 some  others  to  a  few  leading  British
 firms  of  Calcutta  with  head-offce  in
 London;  and

 (g)  if  so,  the  precise  position  at
 present?
 695  (Ai)  LS—3.
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 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  to  (e).  No,
 Sir.  There  was  no  survey  as  such
 done  of  these  areas.  Dr.  Cyril  Fox
 reconnoitered  parts  of  this  area  in
 1926-27  in  connection  with  th  prepara
 tion  of  his  Memoir  on  coalfieds.  He
 did  not  submit  any,  formal  report  on
 the  results  of  his  reconnaissance.  He
 made  only  general  observations  re-
 garding  the  coalfields  beyond  the
 Namchak,  which  were  incorporated
 in  the  Director's  Report  for  the  year
 1927-28,

 (f)  and  (g).—Information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the
 table  of  the  house.

 Zinc  Smelter  Project,  Udaipur
 5542,  Shri  Karni  Singhji:  Will

 the  Minister  of  Mines  and  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Zawar  Mines  and
 Zinc  Smelter  Project  at  Udaipur  has
 been  taken  over  by  the  Centre;  and

 (b)  if  so,  when  it  is  likely  to  be
 put  into  commission?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  Yes,  Sir.The
 undertaking  of  the  Metal  Corporation
 of  India  which  included,  among
 others,  Zawar  Mines,  the  Zinc  Smel-
 ter  and  the  Lead  Smelter,  was  acqui-
 red  under  an  Act  of  Parliament  viz.
 the  Metal  Corporation  of  India  (Ac-
 quisition  of  Undertaking)  Act,  965
 (No.  44  of  1965).  The  undertaking  is
 now  owned  and  managed  by  a  Cen-
 tral  Government  Company,  viz.  Hin-
 dustan  Zinc  Limited.

 (b)  The  production  from  the  mines
 is  now  of  the  order  of  500  tones  af  ore
 per  day,  which  is  being  processed  in
 a  concentration  plant.  It  will  be  pos-
 sible  to  increase  the  mines  production
 to  2,000  tonnes  of  ore  per  day  after  a
 new  shaft  has  been  sunk..  Work  on
 smelter  has  been  restarted.  Detailed
 discussions  with  the  Engineering
 firms  and  Technical  consultants  are
 being  held  to  determine  the  extent  of
 the  work  involved  and  the  time  sche-
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 dule  for  completion  of  various  com-
 ponents  of  the  project.

 Casting  Steel  Plant,  Madras

 5843.  Shri  A.  K.  Gopalan:
 the  Minister  of
 pleased  to  state:

 will
 Iron  and  Steel  be

 (a)  whether  the  project  report  of
 the  Madras  continuous  casting  Steel
 plant  has  been  approved;

 (b)  whether  the  Soviet  Union  agre-
 ed  to  supply  the  machinery  worth
 Rs.  .5  crores  for  the  plant;

 (c)  whether  any  agreement  has
 been  signed  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  and
 when  The  work  is  expected  to  begin?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri
 T.  N.  Singh):  (a)  After  considering
 a  feasibility  report,  the  Madras  Gov-
 ernment  are  taking  steps  to  set  up  a
 continuous  casting  plant.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  and  (d),  Agreements  are  undcr
 acrutiny  of  the  Madras  Government
 and  have  not  been  executed  yet.  Work
 is  expected  to  commence  in  6  to  7
 months’  time.

 Tile  Factories  in  Kerala

 5544.  Shri  A.  K.  Gopalan:  Will
 the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  tile  factories  in
 Kerala  at  present  and  their  total  ins-
 talled  capacity;

 (b)  the  total  production  of
 during  1865;

 tiles

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  many
 of  these  factories  are  working  below
 their  capacity  causing  slump  in  the
 market;  and

 (d)  whether  the  dearth  of  transport
 facilities  is  one  of  the  reasons  for  the
 slump  in  trade  and  if  so,  the  action
 proposed  to  be  taken  in  the  matter?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  There  are  24  tile
 factories  in  Kerala.  Their  tota]  ins-
 talled  capacity  is  662  lakh  nos.  of
 tiles  per  annum.

 (b)  338  lakh  nos.  of  tiles.
 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  No,  Sir.

 Marine  Diesel  Engine  Manufacturing
 Factory

 5545.  Shri  A.  K.  Gopalan:
 Shri  Hukam  Chand

 Kachhavaiya:
 Dr.  L.  M.  Singhvi:
 Shri  S.  M.,  Banerjee:
 Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Daji:
 Shri  Priya  Gupta:

 Will  the  Ministry  of  Industry  ०९
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  igs  a  proposa]  to
 establish  a  marine  diesel  engine  manu-
 facturing  factory  in  Kerala;

 (b)  if  so,  where  it  is  going  to  be
 located;

 (c)  the  capital  outlay  of  the  plant;
 and

 (d)  when  the  work  on  this  is  ex-
 pected  to  begin?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  to  (d).  A  s:heme
 submitted  jointly  by  the  Kerala  State
 Industrial  Development  Corporation
 Limited.  Trivandrum  and  8  private
 party  for  setting  up  a  new  undertak-
 ing  near  Ernakulam  in  Kerala  State
 for  manufacture  of  marine  diesel
 engines  of  the  lower  ranges  fitted  to
 flishing  and  similar  light  crafts,  has
 been  approved  in  principle.  The
 scheme  envisages  a  capital  investment
 (in  land,  buildings  and  machinery)
 of  Rs,  22.00  lakhs.  The  details  regard-
 ing  terms  of  foreign  collaboration,
 import  of  machinery  etc.  relating  to
 this  scheme  are  yet  to  be  finalised!
 approved.
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 Public  Sector  Industries  in  Kerala

 5546.  Shri  A,  K.  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  names  of  the  public  sector
 industries  in  Kerala;  and

 (b)  the  profit  or  loss  incurred  by
 each  during  1965-66?

 of  Industry  (Shri
 These  are

 industries

 Th>  Minister
 D.  Sanjivayya):  (a)
 following  public  sector
 locatc’l  in  Kerala  State:

 Fertilizers  and  Chemicals
 Travancore  Ltd.,  Alwaye.

 2.  Cochin  Refineries  Ltd.,  Erna-
 kulam.

 3.  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,
 Kalamassery  (Machine  Tool
 Factory—IV).

 Insecticides  Ltd., 4  Hindustan
 Alwaye.

 Indian  Rare  Earths  Ltd.,  Udyog-
 mandal  (Alwaye).

 wn

 6.  Kerala  Soaps  &  Oil  Ltd.,  Cali-
 cut.

 7.  Trivandrum  Spinning  Mills
 Ltd.,  Balaramapuram.

 8.  Trivandrum  Rubber  Works
 Ltd.,  Trivandrum.

 9.  Travancore  Plywood  Industries
 Ltd.,  Punalur.

 10.  Kerala  Electrical  &  Allied
 Engineering  Company  (P)
 Ltd.,  Kundara.

 ll.  Kerala  Ceramics  Ltd.,  Kundara.

 12.  Travancore  Titanium  Products
 Ltd.,  Kochuveli,  Trivandrum.

 13.  Kerala  State  Small  Industries
 Corporation  Ltd.,  Pattam-
 Kawdiar  Road,  Trivandrum.

 14,  Kerala  State  Industrial  Deve-
 lopment  Corporation  Ltd.,
 Vellayambalam,  Trivandrum.
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 4-A.  Packaging  Paper  Corporation
 (Subsidiary  of  the  Kerala
 State  Industrial  Development
 Corporation),

 15.  Forest  Industries  (Travancore)
 Ltd.,  Alwaye.

 l6.  Transformers  &  Electricals
 Ltd.,  Angamaly  Ernakulam.

 1  The  Travancore  Cochin  Chemi-
 cals  Ltd.,  Udyogmandal,  Erna-
 kulam.

 18,  Traco  Cable  Company  Ltd,
 Ernakulam.

 19.  Pallathra  Bricks  Ltd,  Sher-
 tallai.

 20.  United  Electrical  Industries
 Ltd.

 21,  Kerala  Premo  Pipe  Factory.
 22.  Kerala  Fisheries

 Ltd.
 Corporation

 (b)  The  Profit  and  Loss  Accounts
 of  these  public  undertakings  for  the
 year  1965-66,  have  not  yet  been  finalis-
 ed.  The  information  regarding  profit
 or  loss  incurred  by  each  of  them
 during  the  year  in  question  will  be
 available  only  sometimes  during
 August-December,  966  when  almost
 all  of  them  will  have  normally  held
 their  Annual  General  Meeting  at
 which  their  accounts,  audit  report,
 etc,  are  adopted.

 Deposits  of  China  Clay  in  Malabar
 5547.  Shti  A.  K.  Gopalan:  Will  the

 Minister  of  Mines  and  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  there  are  deposits  of  China  clay
 in  Malabar  and  Kerala;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  exploit
 them?

 The  Minister  of  Mimes  and  Metals
 (Shri  S.  K.  Dey):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  of  Kerala
 have  reported  that  some  mining  leases
 for  China  clay  have  already  been
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 granted  and  a  few  applications  for
 mining  leases  are  under  consideration.

 Surplus  Stock  of  Khadi

 5548.  Shrimati  Ramdulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  surplus  stocks  of  Khadi
 lying  undisposed  in  various  States
 with  different  Khadi  institutions;

 (b)  the  number  of  Khadi  institu-
 tions  working  in  each  State  under  the
 guidance  of  the  Khadj  and  Village
 Industries  Commission;  and

 (c)  the  steps  being  taken  for  the
 disposal  of  such  surplus  stocks?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 (Shri  Shafi  Qureshi):  (a)  to  (c).
 Information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  in  due  course.

 Import  of  Tranquiliser  Gum  from
 U.S.A.

 5549.  Shrimati  Ramdulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 import  tranquiliser  gum  from  U.S.A.;
 and

 (b)  if  so,  when  and  for  what  pur-
 pose  it  will  be  used?

 The  Minister  in  the  Ministry  of
 Commerce  (Shri  Manubhai  Shah):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Cottage  Industries  in  Orissa
 5550.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  any  schemes  have

 been  formulated  by  Government  for
 encouraging  cottage  industries  in
 Orissa  State  during  1966-67;

 MAY  13,  966  Written  Answers  6562

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  amount  that  is  likely  to  be

 spent  on  these  schemes  during  the
 same  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  to  (c).  Information  with  regard
 to  schemes  formulated  by  the  Gov-
 ernment  is  being  collected.  However,
 the  outlay  for  1966-67,  by  the  Plan-
 ning  Commission  is  Rs.  58  lakhs  and
 the  budget  allocation  by  the  Khadi
 Commission  for  the  same  period  is
 Rs.  -15,23,000  as  grants  and  Rs.  35,76,000
 as  loan.

 Manufacture  of  Power  Tillers  in
 Orissa

 5551.  Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  so  far  in
 regard  to  the  manufacture  of  Power
 Tillers  in  Orissa  State;  and

 (b)  when  these  tillers  will  be  made
 available  to  the  farmers  of  the  State’

 The  Minister  of  Industry  (Shri  0D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  Messrs.
 Orissa  Industrial  Development  Corpo-
 ration  are  trying  to  raise  medium  term
 loan  abroad  for  meeting  the  foreign
 exchange  cost  of  capital  goods  requir-
 ed  to  be  imported  for  implementing
 the  power  tiller  manufacture  scheme.
 At  this  stage,  it  is  not  possible  to
 indicate  the  probable  date  by  which
 the  manufacture  of  power  tillers  is
 likely  to  be  started.

 Railway  Bridges  in  Orissa
 5552.  Shri  Dhuleshwar  Meena:  Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  over-bridges  and
 under-bridges,  with  details,  proposed
 to  be  taken  up  for  construction  in
 Orissa  State  during  1966-87;  and

 (b)  the  amount  allotted  for  the  pur-
 pose  during  the  same  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (b).  A  statement  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-634/66].
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 Fertilizer  Plants

 5553.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:  Will
 the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  much
 progress  has  not  been  made  in  Engi-
 neering  and  Steel  industries  to  manu-
 facture  spares  required  by  the  Ferti-
 lizer  Plants;

 (b)  whether  this  aspect  was  examin-
 ed  in  detail  by  Government  and  the
 Sindri  Fertilizers  and  Chemicals  Ltd.;
 and

 (c)  if  so,  the  difficulties  in  the  way
 of  not  manufacturing  all  the  spares
 required  for  fertilizer  plants  within
 the  country?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  <A  fertilizer  plant
 consists  of  a  large  number  of  indepen-
 dent  components.  Capacity  for  the
 fabrication  of  some  of  these  items  of
 equipment  is  available  in  the  country,
 but  no  appreciable  facility  exists  for
 the  manufacture  of  high  pressure
 compressors  and  pumps,  medium  and
 high  pressure  Vessels  and  Valves  etc.
 Facilities  are  being  established  for
 the  manufacture  of  these  items  in
 various  public  sector  projects,  which,
 when  established,  may  be  in  a  posi-
 tion  to  meet  about  seventy  to  eighty
 per  cent  requirement  of  plant  and
 equipments  for  fertilizer  plants.

 (०)  and  (९).  The  question  in  regard
 to  indigenous  manufacture  of  spares
 has  been  considered  by  the  Sindri
 Fertilizers  and  Chemicals  Ltd.  Sparcs
 of  equipment  manufactured  indigen-
 ously  will  undoubtedly  be  manufac-
 tured  by  the  local  fabricators,  but  in
 the  case  of  spare  parts  of  items  origi-
 nally  imported  from  abroad,  it  is
 generally  neither  practicable  nor
 economical  to  manufacture  the  same
 indigenously  due  to  their  proprietory
 nature,  non-availability  of  drawings,
 designs  and  other  technica]  data  and
 the  comparatively  small  requirement
 for  such  spare  parts.  However,  deve-
 lopment  of  indige  production  of
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 spares  for  the  fertiliser  industry  is
 constantly  under  review.

 समय  सारिणी  में  दी  गई  किस्मु  म  चलते  बाली
 रेख  गाड़ियां

 5554.  शी  तन  सिंह  :  कया  रेलवे  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  में  ऐसी  कितनी  रेल  गाड़ियां
 हैं,  जो  वास्तव  में  नहीं  चल  रही  हैं,  जब  कि
 उनके  चलने  के  समय,  समय  सारिणी  में  दिये
 हुए  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं;  श्रौर

 (ग)  वे  कब  से  चलाई  जा  रही  हैं  ?

 रेलबे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिह):(क),  (ख)  भौर  (ग).
 निम्नलिखित  गाड़ियां  चालू  समय  सारणी  में
 शामिल  हैं,  लेकिन  इस  समय  नहीं  चल  रही
 हैं  —

 (i)  401  भ्रप/402/डाउन  ईस्ट
 बंगाल  एक्सप्रेस,

 (iH)  403  9/404  डाउन  ईस्ट
 बंगाल  डाक,

 (IN)  40/प्रप  /406  डाउन  वारीसाल
 एक्सप्रेस,

 (IV)  77  भ्रप/78  डाउन  प्रमृतसर-
 लाहौर  एक्सप्रेस,

 (४)  गदरारोड  शौर  मुनाबाव/खोखरो-
 पार  के  बीच  !  जे  बी  एम/2  जे  बी०  एम
 सवारी,

 (VI)  gai  भप  (शनिवार  को
 छोड़कर  एस  06  डाउन  सियालदह-शान्तिपुर
 लोकल  एस  ‘501  पभ्रप  (केवल  शनिवार  को )

 (VI)  जी  i99  प्रप/जी  204  डाउन
 सियालदह-बोनगांव  लोकल
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 |  बंडेल
 नईहाटी
 लोकल

 (Vili)  5  एन  बी झप,
 25  एन  बी  झप
 2  एन  बी  डाउन,
 6  एन  बी  डाउन  |

 सितम्बर,  965  में  भारत  और
 पाकिस्तान  के  बीच  संघर्ष  छिड़  जाने  के  कारण
 ऊपर  मद  (i)  से  (४)  तक  उल्लिखित  गाड़ियों
 को  बन्द  कर  देना  पड़ा  ।  जब  तक  भारत  और
 पाकिस्तान  के  बीच  सीधी  गाड़ियों  का  श्राना
 जाना  जारी  नहीं  होता,  जे  बी  एम/2  जे  बी
 एम  गाड़ियों  को  छोड़कर  इन  सभी  गाड़ियों  का
 चलना  बन्द  रहेगा  |  जे  बी  एम/2  जे  बी  एम
 सवारी  गाड़ियां  इस  समय  बाड़मेर  ओर
 गदरा  रोड  के  बीच  चलायी  जाती  हैं  ।  रेल
 पथ  श्रादि  की  मरम्मत  हो  जाने  पर  इन  गाड़ियों
 का  चालन  क्षेत्र  मुनाबाव  तक  बढ़ाने  का  विचार
 है  tT

 जो  गाड़ियां  समय  सारणी  में  दिखायी
 गयी  हैं  लेकिन  चल  नहीं  रही  हैं,  उनके  बारे  में
 पूर्व  शौर  उत्तर  रेलों  ने  भ्रपनी  चालू  सारणी
 में  उपयुक्त  संकेत  दे  रखा  है  ।  पश्चिम  बंगाल
 में  हाल  के  उपद्रवों  के  दौरान  बिजली  गाड़ी
 के  .2  डिब्बे  जला  दिये  गये  थे  ।  बिजली  गाड़ी
 के  डिब्बों  की कमी  क ेकारण  ऊपर  मद  (४।)  से
 (Vili)  तक  उल्लिखित  उपनगरीय  लोकल
 गाड़ियों  को  बन्द  कर  देना  पड़ा  ।  मरम्मत  के
 बाद  जब  श्र  जैसे  बिजलो  गाड़ी  के  डिब्ये
 उपलब्ध  होंगे,  ऊपर  मद  (Vi)  A(Vii)  तक
 उल्लिखित  गाड़ियों  को  फिर  चलाया  जायेगा  1

 जहां  तक  ऊपर  मद  (Vili)  में  उल्लिखित
 गाड़ियों  का  प्रश्न  है,  उनके  फिर  से  चलाये  जाने
 का  झौचित्य  नहीं  है,  क्योंकि  प्रन्य  उपनगरीय
 गाड़ियों  के  समय  में  उपयुक्त  हेरफेर  कर  दिया
 गया  हैं  शौर  बंडेल-नईहाटी  खंड  पर  यात्रियों
 की  झावश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  कुछ  सीधी
 जाने  वाली  गाड़ियों  को  बीच  के  स्टेशनों  पर
 ठहराने  की  भी  व्यवस्था  की  गयी  है
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 Industrial  Growth
 5555.  Shri  Shree  Narayan  Das;  Will

 the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  given
 consideration  to  evolve  a  positive
 policy  of  industrial  location,  having
 due  regard  to  the  cost  of  securing  a
 rapid  dispersal  of  industrial  growth;

 (b)  if  so,  the  result  thereof;  and
 (c)  whether  any,  and  if  so,  what

 inducements  are  given  to  private  sec-
 tor  to  attract  industrial  enterprise  to
 desired  locations  in  the  field  of  rapid
 dispersal  of  industrial  growth?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Due  emphasis  has
 been  laid  in  the  successive  three  Five
 Year  Plans  and  the  Industrial  Policy
 Resolution  of  956  on  special  con-
 sideration  being  shown  for  relatively
 under-developed  regions  in  the  coun-
 try  in  the  matter  of  industrial  deve-
 lopment  as  part  of  the  general  econo-
 mic  development  of  these  areas.  One
 of  the  main  objectives  of  our  Indus-
 trial  Policy  is  to  achieve  a  balance
 in  the  industrial  development  of  diffe-
 rent  parts  of  the  country  and  to  ensure
 optimum  utilisation  of  the  resources
 of  each  region.

 (b)  As  a  result  of  this  policy,  public
 sector  projects  have  been  fairly  wide-
 ly  distribufed  in  all  the  regions  of  the
 country.

 The  position  in  the  matter  of  loca-
 tion  of  private  sector  industries  is
 more  difficult.  While  every  effort  is
 made  to  achieve  equitable  distribu-
 tlon  of  industries  while  sanctioning
 schemes  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  ‘1951,  it
 is  to  be  noted  that  the  powers  vested
 in  Government  under  this  Act,  while
 they  can  be  used  to  prevent  the  con-
 centration  of  industries  in  congested
 areas,  cannot  be  relied  upon  for  secur-
 ing  the  development  of  industries  in
 comparatively  backward  areas.

 (c)  Some  of  the  State  Governments
 have  offered  some  incentives/facilities
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 for  development  of  industries  in  back-
 ward  regions  in  their  States.  In  the
 Budget  for  1965-66,  an  incentive  to
 induce  big  factories  to  shift  from
 overcrowded  major  cities  has  been
 provided  in  the  case  of  public  com-
 panies  in  the  form  of  refund  of  tax
 on  any  capital  gains  made  on  the  sale
 of  land  and  buildings  in  these  cities
 to  the  extent  that  the  capital  gains
 are  re-invested  with  the  prior  appro-
 val  of  Government  in  land  and  build-
 ings  including  housing  for  the  em-
 ployees  in  a  new  area.

 rs  in  Ru  nnin, Looting  of  P:  rz
 Trains

 8556.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Shri  Panna  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 picused  to  state:

 (a)  whether:  itis  a  fact  that  a  large
 number  of  bandits  travelling  in  a
 III  Class  compartment  of  the  9  Up
 Kanpur-Farrukhabad  Passenger  of
 North  Eastern  Railway  looted  passen-
 gers  of  the  same  compartment  at
 Khudlapur  railway  station,  about
 25  miles  from  Fatehgarh  on  2lst  April,
 1966;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  inci-
 dent;

 (c)  the  number  of
 injured  and  looted;  and

 passengers

 (d)  the  loss  of  life  and  property  of
 the  passengers?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  and  (b).  The  correct  posi-
 tion  is  that  on  2lst  April,  1966,  four
 miscreants  boarded  9  Up  Passenger
 train  ex-Kanpur  to  Kamalganj  at
 Jasoda  Railway  Station  and  stopped
 the  train  by  pulling  the  alarm  chain
 near  Khudlapur  Railway  Station.
 They  robbed  «ne  of  the  passengers  in
 a  III  Class  compartment  at  the  point
 of  revolver  and  deprived  him  of  his
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 gun  and  6  lve  cartridges.  One  Gang-
 man  of  Araul  Makanpur  Railway  Sta-
 tion  has  been  arrested  in  this  case  so
 far.

 (c)  None  of  the  passengers  was
 injured.

 (d)  There  was  no  loss  of  life  and
 property  of  other  passengers.

 Dining  Car  Staff  attached  to
 Kalka  Mail

 5557.  Dr.  Kohor:  Will  the  Minister
 of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Dining  Car  staff  attached  to  Kalka
 Mail,  Northern  Railway  have  not  been
 paid  their  monthly  salaries  of  the  last
 six  months;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Mints-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Import  of  Dry  Fruits

 5558.  Shri  J.  ्.  Mehta:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  to  which  firms  and  for  what
 amount  import  licences  for  dry  fruits
 were  issued  during  the  period  from
 96  to  965  (year-wise)  on  the  con-
 dition  of  their  exporting  other  goods
 at  least  of  the  same  amount;

 (b)  the  number  of  firms  which  did
 not  fulfil  the  obligation  and  in  addi-
 tion  to  the  confiscation  of  their  bank
 guarantee  what  further  punishment
 was  given  to  them;

 (c)  whether  the  same  punishment
 was  given  to  all  of  them  or  there  were
 some  exceptions;  and

 (d)  whether  there  some  exceptions,
 and  if  so,  the  names  of  these  firms
 and  the  punishment  awarded  to  them?
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 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  The  names  of
 the  firms  to  whom  the  licences  are
 issued  for  dry  fruits  and  dates  and
 the  amounts  for  which  licences  are
 issued,  are  published  in  the  Weekly
 Bulletin  brought  out  by  the  Chief
 Controller  of  Imports  and  Exports.

 (b)  to  (d).  All  the  exporters  except-
 ing  a  very  few  have  fulfilled  their
 export  obligations.  In  the  few  cases
 where  export  obligations  have  not
 been  fulfilled,  the  normal  penal  action
 in  the  form  of  enforcement  of  Bond
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 Purchase  of  Radiators

 5559.  Shri  Jashvant  Mehta:  Will
 the  Minister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 be  pleased  to  state  the  price  and  the
 kind  of  indigenous  radiators  bought
 by  the  Director  General  of  Supplies
 and  Disposal  in  96!—l965  (year-
 wise)?

 The  Minister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 (Shri  Raghuramaiah):  During  the
 period  96l—965  the  DGS&D  placed

 etc.  has  been  taken  or  is  being  only  the  following  two  orders  for
 pursued.  Radiators:

 Date  of  Name  of  Firm  Description  of  store/  Value
 order  Quantity,

 Rs.
 -30-3-63  S/S.  Hindustan  Radiators,  Radiators  Assy.  (Part  350°00  each.

 Jodhpur.  No.  C39A—8005  re-
 ruired  for  Ford
 Vehicles—795  Nos.)

 14-9-65.  S/S.  Premiers  Automoblies,  Radiator  core  (Part  53690  each.
 Bombay.  No.  PAB  243  re-

 quired  for  Dodge
 vehicles—55  Nos.

 Radiator  Core  (Part  439°35  each.
 No.  PAB  4802)  re-
 quired  for  Dodge
 Vehicles—788  Nos.

 In  addition  to  this,  purchases  of
 radiators  are  made  by  _  indentors
 directly  from  the  manufacturers
 against  DGS&D’s  Rate  Contracts.
 The  value  of  such  direct  purchases  is
 not  known  to  DGS&D.

 Derailment  on  Jodhpur-Agra  Line
 8560.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:  Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased to  state:

 (a)  whether  a  bogie  of  a  passenger train  on  the  Jodhpur-Agra  line  on
 the  Western  Railway  derailed  near
 Kuchaman  Road  station  on  the  28th
 April,  1966;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  acci-
 dent;  and

 (c)  the  loss  of  life  and  property,  if
 any?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (b).  On  28th  April,  966
 while  passenger  train  No,  8  Down  was
 running  between  Kuchaman  Road
 and  Jabdinagar  stations,  one  coach
 marshalled  7th  from  the  train  engine
 got  derailed.

 (c)  There  was  no  loss  of  life.  The
 cost  of  damage  to  railway  property

 has  been  estimated  at  approximately
 Rs.  900.
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 सस्ते  रेडियो

 556l.  श्री  भागवत  झा  भ्राजाद  :
 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :
 श्री  सुबोध  हंसवा  :
 श्री  स०  Go  सामग्त  :
 श्री  To  Wo  बरुआ  :
 श्रीमती  सावित्री  निगम  :
 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  सस्ते  रेडियो
 बनाने  की  किसी  योजना  को  प्रन्तिम  रूप  दे
 दिया  है  ;

 (ख)  उनके  निर्माण  के  कब  प्रारम्भ
 होने  की  सम्भावना  है  ;  श्रौर

 (ग)  क्‍या  इस  के  संबंध  में  सरकार  ने
 कोई  विदेशी  सहयोग  मांगा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (श्री  द०  संजीयेया)
 (क)  जो,  हां  ।  सस्ते  रेडियो  सैट  निर्माण
 करने  का  काम  लघु  उद्योग  समितियों  के  संघ
 द्वारा  निर्मित  संगठन  को  सौंप  दिया  गया  है  ny

 (ख)  लगभग  4  महीने  में  उत्पादन
 श्रारम्भ  हो  जाने  की  श्राशा  है  t

 (ग)  जी  नहीं  ।

 Geological  Survey  of  Bundelkhand

 5562.  Shrimati  Savitri  Nigam:  Will
 the  Minister  of  Mines  and  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  geologica]  survey
 of  Bundelkhand  area  has  been  made;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  all  the
 ingredients  required  for  producing
 good  fertilisers  have  been  found
 there;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  to  exploit
 them?
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 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  K.  Dey):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  The  most  common
 fertiliser  minerals  are  gypsum,  apa-
 tite  and  phosphate  rocks,  saltpetre,
 sulphur  and  pyrites.  Out  of  these,
 only  uneconomic  occurrences  of  gyp-
 sum  have  been  recordett  so  far.

 (c)  Does  not  arise.

 H.E.L.,  Bhopal
 5563.  Shrimati  Savitri  Nigam:  Wil!

 the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state  how  much  loss  was  incurred
 by  the  Heavy  Electricals  Ltd.,  Bhopal
 during  the  years  1962-63,  1963-64  and
 1964-65?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  The  loss  incurred  by  the
 Heavy  Electricals  (India)  Ltd.,  Bhopal
 during  the  years  1962-63,  1963-64  and
 1964-65,  was  as  follows:

 962-63—Rs.  433.57  lakhs
 963-64—Rs.  568.75  lakhs.
 3964-65—Rs.  747.6]  lakhs.

 Tea  Board

 5564.  Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  8.  C.  Samanta:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  one  of
 the  functions  of  the  Tea  Board  is  to
 present  best  Indian  Tea  to  distinguish - ed  visitors  from  abroad;

 (b)  if  so,  the  amount  spent  in  1964-
 65  on  this  account;  and

 (c)  how  many  dignitaries  were  pre-
 sented  with  the  choicest  tea  during
 that  year  and  to  which  country  they
 belonged?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  to  (९),  As  one  of  the  measures  of
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 Export  Promotion  and  _  courtesies,
 during  the  year  1964-65  the  Tea  Board
 presented  1  dignitaries  with  good
 quality  tea  costing  Rs.  3,283.29;  the
 dignitaries  were  from  the  U.A.R.,
 Japan,  Australia,  Italy,  Canada,
 Afghanistan,  Qatar,  Tunisia  and  the
 United  Kingdom.

 Tea  Planters

 5565.  Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  S.  0.  Samanta:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shri  P.  0.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  criteria  in  which  free  grants
 and  subsidies  are  given  to  the  Tea
 Planters;  and

 (७)  the  amount  given  in  965  to  the
 Planters  on  this  account?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  There  are  no  fixed  criteria  as
 such  for  rendering  assistance  to  the
 Tea  Planters,  Cases  of  hardship  are
 considered  on  their  merits.  Thus  in
 Tripura,  where  the  Planters  are  handi-
 capped  for  want  of  proper  transport
 facilities  and  where  they  are  forced
 to  send  tea  to  the  Calcutta  market
 by  air,  the  air-freight  paid  by  them
 is  partially  subsidized  by  the  Tea
 Board  so  as  to  enable  them  to  com-
 pete  with  similar  teas  grown  in  other
 areas.  There  are  also  the  cases  of
 small  growers  in  Madras,  Kerala  and
 Punjab.  After  investigating  the
 economic  conditions  of  these  small
 growers,  it  was  felt  that  the  small
 estates  will  be  run  better  if  the
 growers  were  to  form  into  coopera-
 tives.  Such  of  the  small  growers  as
 have  formed  into  cooperatives  obtain
 fertilisers  at  subsidized  rates.  The
 cost  of  staff  of  the  cooperatives  of
 small  growers  is  borne  by  Tea  Board
 on  account  of  the  difficulties  experi-
 enced  by  these  cooperatives  in  main-
 taining  supervisory  staff  in  the  initial
 stages.
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 (b)  The  amount  disbursed  in  965
 on  account  of  the  assistances  mention-
 ed  above  is  Rs.  5,63,188,,

 Import  of  Rice  from  British  Guiana
 5566.  Shri  Yashpal  Singh:

 Shri  Murli  Manohar:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Short  Notice  Question  No.  4  on  the
 0th  December,  965  and  state:

 (a)  whether  Government  have
 finalised  the  agreement  with  British
 Guiana  for  the  import  of  rice  against
 the  export  of  Indian  commodities;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Negotiations
 for  the  purchase  of  rice  from  British
 Guiana  are  now  almost  complete,
 but  the  formal  tontract  has  still  to
 be  signed.

 (b)  Under  this  Agreement,  India
 would  be  purchasing  10,000  tons  of
 British  Guiana  rice.  British  Guiana
 will  reciprocate  by  stepping  up  her
 imports  of  Indian  jute  bags,  cotton
 textiles,  engineering  goods  and  8
 variety  of  other  items.

 कारी  पहाड़ी  स्टेशन

 5567.  श्री co  ला०  द्विवेदी  :
 श्री  do  बच्चा  :
 ्मी  भागवत झा  झाजाद  :
 श्री  सुबोध  हंसदा  :
 श्री  स०  Wo  सामन्त :

 कया  रेलचे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  रेलवे  के  झांसी  माणिकपुर
 उपभाग  पर  महोबा  शझौर  कबरई  स्टेशनों  के
 बीच  स्थित  जिस  कारी  पहाड़ी  स्टेशन  को  पुन:
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 बालू  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  उसे
 कार्यान्वित  करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण
 हैं;  भौर

 (ख)  उस  स्टेशन  पर  यात्री  गाड़ियां
 कब  से  रुकने  लगा  करेंगी  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (श्री  शाम
 नाथ):  (क)  ओर  (ख).  सिद्धांत  के  रूप
 में  यह  बात  मान  ली  गयी  है  कि  महोबा  शौर
 कबरई  स्टेशनों  के  बीच  कारी  पहाड़ी  पर
 ठेकेदार  द्वारा  संचालित  एक  हाल्ट  की  व्यवस्था
 की  जाये  ।  मध्य  रेल  प्रशासन  इस  संबंध  में
 आवश्यक  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 D.C.M.  Contribution  to  Pak.  Defence
 Fund

 5568.  Shri  Madhu  Limaye:  Will]  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Delhi  Cloth  Mills
 affiliate  in  Pakistan  has  been  taken
 over  by  the  Pakistan  Government;

 (b)  whether  the  Mill  has  been
 forced  to  make  any  contribution  to
 Pakistan  Defence  Fund;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  in  regard  to  this  mill  and
 other  property  seized  by  the  Govern-
 ment  of  Pakistan?

 The  Minister  of  Commerce
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.  The
 assets  of  all  Indian  business  enter-
 prises  in  Pakistan  have  been  taken
 over  by  the  Government  of  Pakistan,
 as  enemy  property.

 (Shri

 (b)  Government  have  seen  such
 reports,  but  it  has  not  been  possible
 to  confirm  these  reports.

 (c)  A  strong  protest  has  been  lodg-
 ed  with  the  Government  of  Pakistan
 against  the  taking  over  of  assets  of
 Jadian  nationals  in  Pakistan.
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 Ambar  Charkhas  in  U.P.
 5569.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey.

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Ambar  Charkhas
 distributed  in  Uttar  Pradesh  during
 1964-65.  and  1965-66;

 (b)  the  number  of  Ambar  Charkhas
 which  were  actually  in  operation
 during  the  same  period;  and

 (c)  the  total  quantity  of  yarn  pro-
 duced  turing  the  same  peri6d?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):

 Number  of
 (a)  Year  Ambar  Char-

 rs  dis-
 tribured

 1964-65,  2,644
 1965-66,  3,987

 (Upto  (31-12-1965)
 Number  of

 (6)  Year  Ambar
 Charkhas  in

 operation
 1964-65,  16,954,
 1965-66,  20,I45

 (Upto  3I-32-965)
 (c)  Year  Yarn  produced

 uansity  Value
 (lakh  Kgs.)  (Rs.  lakAs)

 964-6s  3°22  30°94
 1965-66,  2२0०  23°52

 W@pto  31-12-1965)

 Small  Industries  Service  Institutes

 5570.  Shri  Subodh  Hansda:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Small  Industries
 Service  Institute  has  made  any  sur-
 vey  of  the  Industrial  potentialities  in
 the  Eastern  States  of  India;

 (b)  if  so,  which  industries  have
 potentiality  in  the  States  of  Assam  and
 West  Bengal;  and
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 (c)  how  many  industries  have  been
 set  up  on  the  basis  of  such  survey
 reports?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.  Surveys
 have  been  carried  out  in  the  States
 of  Assam,  West  Bengal,  Orissa  and
 Bihar.

 (b)  A  statement  showing  the  indus-
 tries  which  have  potentialities  of
 development  in  the  surveyed  districts
 of  Assam  and  West  Bengal  States  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Plac-
 ed  in  Library,  See  No.  LT-6342/66}.

 (c)  A  list  of  the  industries  set  up
 in  some  of  the  districts  of  Assam  is
 furnished  Appendix  II  of  the  State-
 ment.  Information  regarding  indus-
 tries  set  up  in  West  Bengal  is  awaited
 from  the  State  Government  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House
 when  received.

 पांचवें  इस्पात  कारखाने  का  लक्ष्य

 557i.  श्री  मधु  लिमये  :  लोहा
 झोर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  पांचवें  इस्पात
 कारखाने  का  प्रह्तावित  उत्पादन  लक्ष्य  कम
 कर  दिया  है;  श्रौर

 ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं  ?

 लोहा  दौर  इस्पात  मंत्री  (श्री  जरि  ला०
 सिह)  :  (क)  भोर  (ख).  पांचवां  इस्पात
 कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार
 ने  भ्रभी  निर्णय  करना  है  ny

 tee  बोर्ड  के  चेयरमंन  का  सेवा-काल
 बढ़ाया  जाना

 5572.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  रेलवे  बोर्ड  के  बतेमान  चेयर-
 मैन  की  कार्य-काल  झवधि  बढ़ा  दी  गई  है  ;  भौर
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 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  करण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (डा०
 शाम  सुभग  सिह)  :  (क)  जी  हां

 (ख)  उनका  कार्य-काल  जन  हित  में
 बढाया  गया  है  t

 feet  जमंनो  के  तकनीशियन

 5573.  श्री  विभूति  मिर  :  क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  ने  पश्चिमी  जर्मनी  के 18.  तकनीशियनों
 की  सेवाएं  बिहार  राज्य  के  लिये  उपलब्ध
 कराई  हैं  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उन  कार्यों  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिनके  लिये  उनकी  सेवाओओों  का उपयोग
 किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  पथी  द०  संजीबया)
 (क)  जी,  हां

 (ख)  उनकी  सेवाश्रों  का  उपयोग
 निम्नलिखित  ढंग  से  किया  जा  रहा  है  :--

 (a)  पटना  की  क्रौद्योगिक
 बस्ती  में  स्थापित
 श्रौद्योगिक  एककों  की
 देखभाल  करने  के
 लिए  1

 (2)  पटना  पालीटेक्निक  में
 प्रैक्टिकल  कक्षाएं  चलाने
 के  लिए।

 (3)  झाई०  टी०  झाई०
 डीघा  में  प्रैक्टिकल
 कक्षाओं  के  लिए  t

 6  तकनीशियन

 3  तकनीशियन  (4)  साइकिल  कारखाना
 फुलवारी  शरीफ  पटना
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 (5)  रांची  औद्योगिक
 बस्ती  में  स्थापित
 औद्योगिक  एककों  की
 देख-भाल  करने  के
 लिए

 5  तकनीशियन  (6)  रांची  इजीनियरिग
 स्कूल  में  प्रैक्टिकल
 कक्षायें  लेने  के  लिए  1

 (7)  प्राई०  टी०  शाई ०
 रांची  में  व्यावहारिक
 कक्षायें  लेने  लिए ।

 4  तकनीशियन  (8)  जमशेदपुर  तथा  उसके
 ग्रास  पास  के  इलाके  में
 स्थापित  श्रनेक  लघु
 ब्रौद्योगिक  एककों  की
 देखभाल  करने  के
 लिए  ।

 8  तकतीशि  जने
 Industrial  Cooperative  Societies  in

 Rajasthan
 5574.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state:
 (a)  the  number  of  industrial  co-

 operative  societies  functioning  at
 present  in  Rajasthan;  and

 (b)  their  production  capacities?
 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.

 Sanjivayya):  (a)  2064.
 (b)  production  Rs.  0i.95  lakhs

 during  1964-65;  capacity  is  not  known.
 Small  Scale  Industries  in  Rajastha

 5575.  Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  loan  was  granted
 to  Rajasthan  for  the  development  of
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 Small  Scale  Industries  in  that  State
 during  1965-66;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  Central
 assistance  in  the  form  of  loans  and
 grants  is  given  each  year  in  bulk  to
 the  State  Governments  for  the
 development  of  Small  Scale  Industries.
 S:heme-wise  allocation  of  funds  is
 not  made  by  the  Central  Government
 and  the  State  Governments  are  free
 to  utilise  the  Central  assistance  so
 given  on  their  Plan  Schemes  accord-
 ing  to  their  requirements.

 The  total  central  assistance  made
 available  to  the  Rajasthan  Govern-
 ment  for  the  purpose  during  1965-66,
 was  Rs.  5.70  lakhs  which  is  subject  to
 adjustments.

 Industrial  Units  in  U.P.

 5576.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 industrial  units  are  proposed  to  be
 set  up  in  the  State  of  Uttar  Pradesh
 in  the  public  as  well  as  in  the  private
 sector  with  foreign  collaboration
 during  966  and  1967;  and

 (b)  if  so,  at  what  places  and  the
 names  of  such  industria)  units?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Public  Sector
 reo  Heavy  Structural  Project,

 Allahabad.
 (2)  Heavy  Pumps  and  Compres-

 sors  Project,  Allahabad.
 (3)  Central  Foundry  Forge,  Rani-

 pur.

 Private  Sector:
 The  approval  of  foreign  collabora-

 tion  which  is  conveyed  to  the  private
 parties  by  the  Central  Government  is
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 only  a  letter  of  intent  indicating  tke
 terms  and  conditions  on  which  the
 propused  agreement  would  be  accept-
 able  to  Government.  After  receipt  of
 this.  the  forma]  agreements  require  to
 be  finalised  between  the  parties.  All
 the  schemes  for  joint  ventures  initial-
 ly  approved  by  Government  do  not
 necessarily  mature.  In  so  far  as  Pri-
 vate  Sector  is  concerned  it  would
 not  therefore  be  possible  to  say,
 which  of  the  industrial  units  already
 approved  will  come  up  in  966  and
 1987,

 Plant  for  Railway  Casting  and
 Wagons

 5577.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  plant
 for  Railway  castings  and  wagons  is
 proposed  to  be  set  up  at  Naini,
 (Allahabad,  U.P.)  with  foreign  colla-
 boration;

 (b)  if  so,  when;  and

 (c)  the  total  amount  of  cost?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes,  there  is  a  proposal  to  set  up

 a  Steel  Foundry  at  Naini  near  Allaha-
 bad  (U.P.)  with  Soviet  economic  and
 technica]  assistance,  for  the  manufac-
 ture  of  steel  castings  for  railway  rol-
 ling  stock.  No  final  view  has  yet
 been  taken  about  the  proposal  to  set
 up  a  Wagon  Building  Factory  under
 the  Ministry  of  Railways.

 (b)  Steps  have  been  taken  to  have
 a  detailed  project  report  prepared  and
 this  is  expected  to  be  ready  by  Octo-
 ber  next.  Further  action  will  be
 taken  after  the  project  report  has  been
 examined.

 (c)  The  cost  of  the  project  will  be
 known  only  after  the  detailed  project
 report  has  been  completed.

 MAY  13,  966  Written  Answers  6582

 Production  of  Bye-products  from
 Molasses

 5578.  Shri  M.  L.  Jadhav:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  any  measures  for  the  produc-
 tion  of  bye-products  from  molasses;

 (b)  if  so,  which
 bye-products
 duced;  and

 of  the  important
 are  likely  to  be  pro-

 (c)  whether  Government  propose  to
 manufacture  wine  from  molasses?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  most  important  industries
 which  use  molasses  as  a  raw  material
 are  industrial  alcohol,  yeast,  citric
 acid  poultry  feed,  tobacco  curing  and
 Pig-iron  foundries.

 (९)  No,  Sir.

 Railway  Track  between  Ghaziabad  and
 Shahdara

 5579.  Shri  C.  K.  Bhattacharyya:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  the  filthy  condition  of  the
 railway  track  between  Ghaziabad  and
 Shahdara  station  from  which  an  un-
 bearable  stench  is  felt  by  the  passen-
 gers  as  soon  as  the  trains  move  from
 Ghaziabad;  and

 (b)  whether  any  attempt  has  been
 made  to  remove  the  filth  and  to  stop
 soiling  the  railway  track?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  and  (b).  The  unbearable  stench
 felt  by  the  passengers  between
 Ghaziabad  and  Shahdara  is  mainly due  ty  soiling  of  slopes  and  berms  of
 railway  embankment  and  of  adjoin-
 ing  areas  by  public  due  to  inadequate
 sanitation  and  service  latrines  in  the
 adjoining  private  colonies  and  settle-
 ments,  as  well  as  due  to  the  accumu-
 lation  of  sullage  water  from  these
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 colonies  in  the  depressions  adjoining
 the  railway  bank  near  Shahdara,  It
 is  a  matter  to  be  dealt  with  by  the
 local  civic  authorities  and  is  beyond
 the  countrol  of  the  Railway  Adminis-
 tration.

 Exports

 5580.  Shri  Madhu  Limaye:  Will  the
 Minister  of  €  706  be  pl  d  tu
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  to  (e).  Informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 Sale  of  Handicrafts

 5582.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 state:

 (a)  the  value  of  exports  during  the
 years  1964-65  and  1965-66;  and

 (b)  what  is  the  element  of  subsidy
 in  the  export  of  sugar  and  other  com-
 modities?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  The  total  ex-
 ports  during  1964-65.  amounted  to
 Rs.  8I5  crores.  Complete  figures  for
 1965-66,  are  not  yet  available  but
 preliminary  estimates  indicate  a  level
 of  about  Rs.  8l0  crores  for  the  year.

 (b)  Exports  of  specified  commodi-
 ties  are  assisted  on  merits  to  the  ex-
 tent  necessary  to  mect  the  increasing
 competition  faced  by  them  in  over-
 scas  markets.

 Industria]  Units  in  Orissa

 558l.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Mohan  Nayak:

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 Industry  be

 (a)  the  number  of  industria]  units
 established  in  Orissa  during  the
 Third  Plan  period  and  the  progress
 made  so  far;

 (b)  the  total  amount  sanctioned  by
 Government  therefor;  and

 (९)  how  much  of  it  hag  been  spent
 on  large  scale  and  small  scale  indus-
 tries  separately  during  the  same
 period?

 pleased  to  state:
 (a)  the  total  amount  received  out

 of  the  sale  of  handicrafts  through
 Government  handicraft  emporia  on
 Orissa  during  1965-66;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  for
 running  of  these  emporia  during  the
 same  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  There  is  no  Government  handi-
 crafts  emporium  in  Orissa.

 (b)  Does  not  arise.

 Coal  Wagons  for  Orissa

 5583.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Mines  and
 ‘Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  coal  wagons
 allotted  to  Orissa  during  1965-66;  and

 (b)  the  requirements
 during  the  same  period?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  S.  K.  Dey):  (a)  and  (b).  The
 total  requirement  of  coal  wagons  as
 recommended  by  the  Orissa  State
 Government  and  the  number  of  coal
 wagons  despatches  to  Orissa  during
 1965-66  are  as  under:—

 of  Orissa

 (In  terms  of  4-wheeler
 Wagons)

 Requirements  4995
 Despatches  7875°

 *Include  provisional  figure  for
 March,  1966,
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 बिहार  में  पट्सन  का  कारखाना

 5584.  श्री  लहटन  चोधरी  :
 श्री  यमुना  प्रसाव  मंडल  :

 क्या  आणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैँ  कि  बिहार  का
 सहरसा  जिला  एक  प्रमुख  जूट  उत्पादक  क्षेत्र  है,
 श्र  यदि  हां,  तो  उस  जिले  में  पटसन  का
 वाषिक  उत्पादन  कितना  होता  है  ;

 (ख)  कया  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर
 कोई  पटसन॑  कारखाना  न  होने  के  कारण  पट-
 सन  के  दाम  बहुत  कम  रहते  हैं  श्रौर  पटसन
 उत्पादकों  को  पर्याप्त  लाभ  नहीं  मिल  पाता  ;

 (ग)  क्‍या  इस  जिले  के  पटसन  उत्पादक
 क्षेत्र  मे ंपटसन  का  एक  कारखाना  तथा  पटसन
 के  डंठलों  से  कागज  श्रथवा  लुगदी  बनाने  का
 एक  कारखाना  खोलने  का  सरकार  का  विचार
 है  ;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्या  कारण
 a7 @

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  (श्री  शफ़ी
 कुरंशी)  :  (क)  से  (घ).  सहरसा  बिहार
 में  सबसे  बड़ा  दूसरा  जूट  उत्पादक  जिला
 है  प्रौर  राज्य  में  होने  वाले  जूट  के  कुल  उत्पादन
 में  इसका  भाग  लगभग  20  प्रतिशत  है  ।
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  सहरसा  जिले  में  जट  का
 उत्पादन  इस  प्रकार  हुग्ना  :--

 वर्ष  फसल  ('000  गांठ  )
 96I-62  272.7
 1962-63  I78.3
 1963-64  206.4
 1964-65  I64.9
 I965-66  I86.2

 2.  सहरसा  जिले  में  पैदा  होने  वाले  जूट
 की  किस्म  प्रपेक्षातत  घटिया  है  शौर  इसक
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 परिणामस्वरूप  उसकी  कम  कीमत  मिलती  हैं  |
 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  वहां  जूट  की  मिल
 न  होने  के  कारण  जूट  की  कीमतें  काफी  कम
 रहती  हैं  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  चालू
 मौसम  में  देश  में  कच्चे  जूट  की  सख्त  कमी  होने
 के  कारण  सहरसा  जूट  के  सहित  सभी  किस्मों
 की  कीमतों  का  स्तर  कलकत्ता  तथा  गौण
 बाजारों  में  बहुत  ऊंचा  था  ।  यह  सच  है  कि
 सहरसा  जिले  में  जूट  की  कोई  मिल  नहीं  है,
 तथापि  बिहार  में  जूट  की  तीन  मिलें  पहले
 से  ही  स्थापित  हैं  शौर  जूट  सम्बन्धी  उनकी
 श्रधिकांश  आरवश्यकतायें  पृनिया  तथा  सहरसा
 जिलों  में  पैदा  होने  वाले  जूट  से  पूरी  होती  हें  1
 कच्चे  जूट  की  उपलब्धि  की  तलना  में  सम्पूर्ण
 देश  में  जूट  उत्पाद  बनाने  की  क्षमता  ग्रधिक
 है  शौर  इसके  परिणामस्वरूप  विधमान  मिलों
 की  ग्रावश्यकतायें  समय  समय  पर  करने
 जूट  के  झायात  की  अनुमति  दे  कर  प्री  की
 जाती  हैं।  सहरसा  जज्ट  के  लिये  अधिक-कीमत
 सुनिश्चित  करने  का  केवल  यही  एक  तरीका
 है  कि  उस  जिले  में  पैदा  होने  वाले  जूट  की
 किस्म  म  सुधार  किया  जाये  |

 9.  इस  जिले  के  जूट  उत्पादक  क्षेत्र
 में  एक  जूट  मिल  श्रौर  जूट  के  डंठलों  से  कागज
 अथवा  लुगदी  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  केवल  जूट
 के  डंठलों  से  ही  कागज  का  उत्पादन  करना
 तकनीकी  रूप  से  सम्भव  नहों  हो  सकेगा
 क्योंकि  लम्बे  रेशे  को  लुगदी  का  मिश्रण
 आवश्यक  होगा  ।  पश्चिमी  बंगाल  की  कागज
 मिलें  कच्चे  माल  के  सम्भरण  के  लिये  राज्य
 से  बाहर  के  स्रोतों  पर  मुख्यतः  निर्भर  रहती
 हैं  ।  राज्य  में  ही  उपलब्ध  करते  माल  का
 उपयोग  करने  शरीर  उसमें  वृद्धि  करने  की
 दृष्टि  से  उनमें  से  कुछ  ने  जूट  के  डंठलों  का
 उपयोग  करना  शुरू  कर  दिया  है  और  भविष्प
 में  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  के  भ्रधिक  तेज  होने
 की  प्राशा  है  ।
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 Supply  of  Steel  to  Automobile
 Industry

 5585.  Shri  Maheswar  Naik:  Will  the
 Minister  of  Iron  and  Steel  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  the  statement  of  Shri  Lal-
 chand  Hirachand  of  Premier  Auto-
 mobiles  that  if  the  supply  and  quality
 of  Rourkela  steel  were  uniform,  his
 firm  would  use  this  steel  for  the
 manufacture  of  cars  and  also  if  special
 steel  to  the  tune  of  50  tonnes  is  sup-
 plied  to  the  firm,  import  would  be
 reduced;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  for  the  fulfilment  of  the
 firm’s  demands?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel
 (Shri  T.  N.  Singh):  (a)  and  (b).
 Shri  Lalchand  Hirachand  had  stated
 in  the  last  meeting  of  the  Import-
 Export  Advisory  Counci]  that  the
 sheets  produced  in  Rourkela  are
 suitable  for  automobile  manufacture,
 and  M's,  Premier  Automobiles  Ltd.
 could  use  the  sheets  provided  those
 are  supplied  to  them.  4.23  tonnes  of
 special  sheets  conforming  to  three
 different  qualities  has  been  supplied
 to  Mls.  Premier  Automobiles,  on  a
 trial  basis.  The  performance  report
 and  advice  for  further  supplies  is
 awaited  fom  them.

 Newsprint  Production

 5586.  Shri  Daljit  Singh:
 Shri  D.  S.  Patil:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  scheme  for  the
 production  of  newsprint  paper  has
 been  finalised  under  the  Fourth  Five
 Year  Plan;  and

 (b)  if  so,  the  detailg  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.  The  ex-
 pansion  scheme  of  National  News-
 print  and  Paper  Mills  Ltd.  Nepa-
 nagar,  has  been  finalised  and  is  under
 695  (Ai)  LS—4.
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 implementation  during  the  4h  Five
 Year  Plan.

 (b)  This  expansion  scheme  is  esti-
 mated  to  cost  Rs.  9.5  crores  and  it
 will  raise  the  capacity  of  Nepa  Mills
 from  30,000  tonnesjannum  to  75,000
 tonnes|annum.

 fade  ऋण  का  साल  के  रूप  में  भुगतान

 5587.  भी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  क्‍या
 बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशी  ew
 का  माल  के  रूप  में  भुगतान  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  विजाराधीन  है;  भौर

 (छ)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है  ?

 बाणिज्य  संत्री  (भी  सतुभाई  काह)  :
 (क)  इस  वर्ष,  माचो  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए
 इकाफे  श्रधिवेशन  की  उद्घाटन  बैठक  में,
 श्रौद्योगिक  देशों  द्वारा  बिकासोन्मुख  देशों
 को  दिये  गये  विदेशी  ऋणों  को  माल  के  रूप  में
 चुकाने  के  एक  सुझाव  पर  विचार  हुभा  था  t

 (@)  सम्भवत:  व्यापार  एवं  विकास
 सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  का  सचिवालय,
 इस  सुझाव  पर  विषय-प्रध्ययन  के  ध्राधार  पर
 शौर  विचार  करेगा  ।

 Cottage  Industries  and  Khadi  and
 Village  Industries  in  Orima

 8588.  Shri  Ramachandrg  Ulaks:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Mohan  Nayak:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  amount  sct  apart  for  the
 development  of  cottage  industries  and
 khadi  and  village  industries  separate-
 ly  in  Orissa  State  during  the  Third
 Five  Year  Plan  period;  and
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 “(b)  how  much  of  it  has  been  spent
 during  the  same  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Rs.  499.4  lakhs:  for  cottage  indus-
 tries  and  Rs.  244.87  lakhs  for  khadi
 and  village  industries;

 (b)  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Manufacture  of  Tractors

 5589.  Shri  Maheswar  Naik:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  requirements  of  tractors  in
 the  country;

 (b)  the  production  capacity  of
 factories  both  working  and  for  which
 licences  have  been  granted  by  Gov-
 ernment;  and

 (c)  whether  any  import  is  being
 undertaken  and  if  so,  to  what  extent?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  The  demand  of
 agricultural  tractors  af  the  end  of
 the  Fourth  Plan  has  been  estimated
 at  about  40,000  Nos.  per  annum.

 (b)  The  following  companies  have
 been  licensed  to  manufacture  agricul-
 tural  tractors:

 Approved
 production

 capacity  per annum 30-30  HP  Range

 (Nos.)
 x.  M/s.  Tractors  &  Parm
 Equipment,  Madras  7,000

 ‘ss  M/s.  International  Trac-
 tors,  Bombay  73000

 3.  M/s.  Escorts  Limited,
 Paridabad  7,000

 4.  M/s,  Tractors  &  Bull-
 dozers  Lid.,  Baroda  2,009

 M/s.  Eicher  Tractors  Cor-
 poration  Delhi  2,000
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 35-50  HP  Range
 M/s,  Tractors  &  Bulldozers

 Ltd.,  Baroda.  5,000
 Below  20  HP  Range

 It  is  proposed  to  set  up  a  project  in
 the  Public  Sector  for  the  manufac-
 ture  of  12,000,  agricultural  tractors
 with  matching  agricultural  imple-
 ments.

 (c)  The  import  of  agricultural
 tractors  during  1963-64,  1964-65,  and
 1965-66  has  been  as  under:

 Year  Import  (Quantity)
 1063-64  = =———..-—=«4, 25  Nos
 1964-65.  4,152,  Nos.
 1965-66
 (upto  (31-12-65)  3,609  Nos.

 Stee]  Requirements
 5590.  Shri  Maheswar  Naik:  Will  the

 Minister  of  Iron'and  Stee}  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  extent  to  which  our  steel
 requirements  have  been  met  during
 the  Third  Plan  period;

 (b)  how  far  the  productivity  of  the
 expanded  capacity  of  our  public
 sector  steel  plants  in  each  case  has
 been  able  to  meet  the  demands  to-
 gether  with  the  private  sector  steel
 plants;  and

 (c)  to  what  extent  the  fourth  plant
 and  also  the  projected  fifth  plant
 will  meet  our  requirements  by  the
 end  of  the  fourth  plan?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel
 (Shri  T.  N.  Singh):  (a)  The  steel
 requirements  in  the  Third  Plan
 period  has  been  met  to  the  following
 extent:

 20.00  million  tonnes  of  finished
 stee]  from  indigenous  produc-
 tion

 5.l  million  tonnes  from  imports
 25.  million  tonnes.

 (०)  Production  in  the  five  integrated
 steel  works  in  1985-66,  was  as  indicated
 below:
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 (in  million  tonnes  of  steel 1965-66,
 ingots)

 Public  Sector  Steel  Plants
 Bhilai  ज 37
 Rourkela  t-04
 Durgapur  ‘1-02

 TOTAL  3°43

 Private  Sector  Steel  Plants
 TISCO  1-98
 5200  0:97,

 ‘Tota.  2°95
 Grand  TOTAL  638

 (c)  The  fourth  steel  plant,  Bokaro,
 is  expected  to  complete  its  first  stage
 of  .7  million  tonnes  capacity  towards
 the  end  of  the  Fourth  Plan.  No  de-
 cision  has  been  taken  yet  about  the
 Fifth  Steel  Plant.

 Passenger  shot  dead  in  running
 Train  in  U.P.

 559l.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the,  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  one
 Sita  Ram  Singh,  resident  of  Dakali
 was  shot  dead  in  the  running  train
 on  the  night  of  4th/5th  January,  966
 near  Ballia  (U.P.);  and

 (b)  if  so,  the
 matter?

 steps  taken  in  the

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Df.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes,  one  Ramcheez  Singh  (an
 Ex-convict),  not  Sita  Ram  Singh,
 resident  of  Dakli,  Police  Station  Beria,
 District  Ballia,  UP.,  was  shot  dead.

 (b)  On  receipt  of  information,  Gov-
 ernment  Railway  Police  Ballia  regis-
 tered  a  case  U/s  302  IPC.  Four  out
 of  five  persons  suspected  in  this  cas2
 have  been  arrested  and  the  investi-
 gation  is  still  in  progress.

 Development  of  Sericulture  in  Panjab

 5592,  Shri  Daljit  Singh:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  financial  assistance  given  to
 Punjab  Government  for  the  develop-
 ment  of  sericulture  during  1965-66  and
 1966-67  so  far;  and

 (b)  the  amount  so  far  utilised?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minls-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Rs.  2.70  lakhs  in  1965-66.  The  up-
 proved  outlay  for  966-67,  is  Rs.  6  lakhs.

 (b)  The  total  expenditure  incurred
 by  the  Government  of  Punjab,  includ-
 ing  their  own  contribution,  was  Rs.  4:76
 lakhs  approximately.  The  expendi-
 ture  figures  for  the  current  financial
 year  are  not  available  as  yet.

 Import  of  Steel

 5598,  Shri  Daljit  Singh:  Wil]  the
 Minister  of  Industry  be  plcased  to
 state  the  quantum  of  foreign  exchange
 allotted  to  the  Punjab  State  for  the
 import  of  stcel]  during  1965-66?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanfivayya):  The  following  allocation
 of  foreign  exchange  was  made  to  the
 Punjab  State  for  import  of  steel  for
 Small  Scale  Industries  during  the
 year  965-66:—

 (Rs.  lakhs)
 ()  For  import  ef  steci  in  bulk  I6°52

 through  M.M.T.C.
 (2)  For  issue  of  Actun!  User  7-08

 Import  Licences.
 Totat  23°69

 Heavy  Industries  in  Punjab
 5594,  Shri  Daljit  Singh:  Will  the

 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  heavy  industries
 are  proposed  to  be  established  by  ‘he
 Central  Government  in  Punjab  during
 1966-67;  and
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 (b)  if  so,  the  details  thereof  with
 location?

 The  Minister  of  Industry
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  expansion  of  the  capacity
 of  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,
 Pinjore  from  000  machine  tools  per
 annum  to  2000  machine  tools  per
 annum  has  been  approved.  It  will  in-
 volve  an  additional  investment  of
 about  Rs,  24  millions.  It  is  expected
 to  be  taken  up  for  execution  by  the
 company  during  1966-67,  The  fac-
 tory  manufactures  milling  machines.

 Cottage  Industries  in  Punjab

 5595.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  schemes  formulated  by  Gov-
 ermment  for  encouraging  cottage  in-
 dustries  in  Punjab  during  1966-67;  and

 (b)  the  amount  which  would  be
 spent  during  the  above  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b).  Information  with  regard
 to  schemes  formulated  by  the  Govern-
 ment  is  being  collected.  However,
 the  outlay  for  ‘1966-67  by  the  Plan-
 ning  Commission  is  Rs.  77.50  lakhs
 and  budget  allocation  by  Khadi  Com-
 mission  for  1966-67  is  Rs.  17,75,835  as
 grants  and  Rs.  1,79,27,500,  as  loan.

 Dastur  8nd  Co.

 5596.  Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Steel
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  ask-
 ed  the  Dastur  and  Company  to  make
 specific  proposals  for  reducing  the  cost
 estimates  of  the  Bokaro  Steel  Project;

 (b)  if  so,  the  aspects  on  which  the
 firm  kas  been  asked  to  give  ४
 opinion;  and
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 (c)  when  its  views  will  be  avail-

 able?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel
 (Shri  T.  N.  Singh):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  Government  have  asked  Mis.
 Dastur  &  Co.  to  make  specific  techni-
 cal  suggestions  on  all  aspects  of  the
 Bokaro  Steel  Project  with  a  view  te
 reducing  the  cost  estimates.

 (c)  The  firm  has  been  asked  to  give
 its  suggestions  by  about  the  20th  May,
 1966.

 खुराये  गये  माल  को  गंगापुर  सिटी  स्टेशन
 पर  बरामदगी

 5597.  थी  झ्रॉकार  लाल  बेरवा
 श्री  प्लॉकार  सिह  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  कुछ  चुराया
 गया  माल  गंगापुर  सिटी  स्टेशन  पर  508
 डाउन  रेलगाड़ी  के  इंजन  से  3  मार्च,  966
 को  बरामद  किया  गया  था;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  जैसे  ही
 वह  सामान  बरामद  किया  गया  उस  गाड़ी  का
 गाड़  गाड़ी  से  भाग  गया  था  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  कितनी  राशि  का
 चुराया  गया  माल  बरामद  किया  गया  है  भौर
 इसमें  जिन-जिन  कम  चारियों  का  हाथ  है  उनका
 व्यौरा  क्‍या  है;  भौर

 (घ)  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  कौ
 गई  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो..  (डा०
 रास  सुभग  सिह)  :  (क)  शौर  (ख).  जा
 हां ।

 (7)  2100 Fo,  6 रेल-कर्मचारियों
 (गार्ड,  ड्राइवर,  3  फायरमन,  एक  पावर
 प्लांट  झ्लापरेटर)  पर  इस  मामले  में  शामिल
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 होने  का  सन्देह  है  ।  गंगापुर  सिटी  की  सरकारी
 रेलवे  पुलिस  ने  5  रेल-कर्मंचारियों  (  ]  ड्राइवर,

 $  फायरमैन  और  एक  पावर  प्लांट  आपरेटर  )
 को  गिरफ्तार  किया  श्रौर  प्रदालत  ने  पुलिस
 की  लिखित  प्रार्थना  पर  पावर  प्लांट  झापरेटर
 को  छोड़  दिया  भौर  दूसरे  लोग  भी  बाद  में
 जमानत  पर  छोड़  दिये  गये  ।

 (घ)  पावर  प्लांट  प्रापरेटर  के  सिवाय,
 सभी  रेल-कर्मंचारियों  को  मुभ्नत्तिल  कर  दिया
 गया है  |

 लालग्पर  में  प्रायोजित  जनसंध  के  प्रधिवेशन'
 के  लिये  विशेष  रेलगाड़ियां

 ह ।  होंकार  लाल  बेरबा'  :
 श्री  हुकम  खम्द  कछवाय  :
 श्री  बड़े  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ि

 5598.

 (क)  कया  मई,  1966  में  जालन्धर  में
 होने  वाले  जनसंघ  के  भ्रधिवेशन  के  दौरान
 विशेष  रेलगाड़ियां  चलाने  का  सरकार  का
 विच्वार  है  शौर  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  पे  रेलगाड़ियां  किन
 किन  संकक्‍्शनों  पर  चलाई  जायेंगी  ?

 रेलबें  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिह)  :  (क)  झौर  (ख).
 यह  निश्चिय  किया  गया  था  कि  30-4-66
 से  2-5-66  तक  होने  वाले  भारतीय  जन-
 संघ  के  वार्षिक  भ्रधिवेशन  में  यात्रियों  की  भीड़
 की  निकासी  के  लिए  जहां  तक  व्यावहारिक
 शौर  उचित  होगा  लखनऊ  प्रौर  दिल्ली  से
 जालन्धर  तक  श्ौर  वहां  से  वापसी  के  लिए
 नियमित  रूप  से  चलने  वाली  गाड़ियों  में
 श्रतिरिक्त  सवारी  डिब्बे  बढ़ा  दिये  जायेंगे  ॥
 उस  समय  होने  वाले  यातायात  की  दृष्टि  से
 आवश्यक  होने  पर  स्पेशल  गाड़ियां  चलाने
 का  ब्रवन्ध  भी  कर  लिया  गया  था  t  इसके
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 अनुसार  नयी  दिल्‍्ली/दिल्ली  शौर  जालन्धर,
 लखनऊ  शोर  जालन्धर  के  बीच  शौर  उत्तर
 रेलवे  के  फीरोजपुर  डिवीजन  के  कुछ  खंडों  पर
 कुछ  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ा  दी
 गयी  जो  यातायात  की  निकासी  के  लिए
 पर्याप्त  से  झधिक  रही  शौर  कोई  स्पेशल  गाड़ी
 चलाना  प्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  t

 Tektar  Railway  Halt
 5599.  Shri  Shree  Narayan  Das:  Will

 the  Minister  of  Rallways  be  pleased  ६०
 State:

 (a)  whether  the  question  of  making Tektar  railway  halt  on  the  Darbhanga-
 Narkatiaganj  branch  of  the  North
 Eastern  Railway,  a  regular  station,  has
 been  considered;  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Shri  Shyam  Nith):
 (a)  and  (b).  According  to  investiga-
 tions  made  by  the  Railway  Adminis-
 tration,  conversion  of  Tektar  halt  into
 a  flag  station  would  result  in  heavy
 recurring  financial  loss,

 Coal  Mine  in  Bihar
 5600,  Shri  Shree  Narayan  Das:  Will

 the  Minister  of  Mineg  and  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  coal
 mine  has  been  discovered  near  Moke-
 mah  in  Bihar;  and  °

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof?
 The  Minister  of  Mines  and  Metals

 (Shri  8.  K,  Dey):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Docs  not  arise.

 पुराने  टिकटों  पर  तारीख  अदसना

 $601.  ह । ड  झ्ोकार  लाख  बेरवा
 क्या  रेलले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  पुलिस
 मे  हाल  में  एक  ऐसे  गिरोह  का  पता  लगाया  है
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 जो  पुराने  टिकटों  पर  नई  तारीख  डाल  कर
 इलाहाबाद  और  भदोई  के  बीच  चलने  वाली
 रेलगाष्डियों  में  उन्हें  बेचता  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उससे  किस  प्रकार
 का  उपकरण  बरामद  किया  गया  था  ;

 (ग)  क्‍या  इसमे  किसी  रेलवे  कर्मचारी
 का  भी  हाथ  था  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  वह  किस  पद  पर  काम
 करता  था  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (Fo
 राम  सुभग  सिह)  (क)  श्रौर  (ख).
 रेलवे  पुलिस  ने  ऐसा  कोई  गिरोह  नहीं  पकड़ा,
 लेकिन  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  भदोही  रेलवे
 स्टेशन  पर  9-3-66  और  23-3-66  के
 बीच  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किरा  ।
 इन  के  पास  पुराने  टिकट  थे  जिन  पर  नयी
 तारीख  पड़ी  हुई  थी  ।  कहा  जाता  है  कि  इन
 व्यक्तियों  ने  इन  टिकटों  पर  बम्बई  से  भदोही
 तक  यात्रा  की  थी  |  वाराणसी  की  सरकारी
 रेलवे  पुलिस  ने  चार  प्रापराधिक  मामले  दर्ज
 किये  हैं  शौर  भारतीय  रेल  श्रधिनियम  की
 घारा  ii2  %  भ्रन्तर्गत  चारों  व्यक्तियों  के
 खिलाफ  वाराणसी  के  रेलवे  मजिस्ट्रेट  की
 अदालत  में  प्रारोप-पत्र  पेश  कर  दिया  है  ।
 इन  भ्रभियुक्‍तों  के  पास  कोई  उपकरण  नहीं
 मिला  4

 (ग)  जी  नहीं  ।

 (घ)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  उपक्रम

 5602.  शी  विश्वास  प्रसाद  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशकों
 और  प्रबन्धकों  के  कितने  रिश्तेदार  उन  उपक्रमों
 में  भिन्न  भिन्न  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ;  शौर

 (@)  उनकी  नियुक्तियों  का  प्राधार
 बया है ?
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 उद्योग  मंत्री  (श्री  द०  संजोबेया)  :
 (क)  और  (ख),  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया
 जायगा  ।

 संपुक्‍्त  धरब  गणराज्य  के  साथ
 व्यापार  करार

 5603.  श्री  बड़े  :
 श्री  श्रोंकार  लाल  बे  रवा  :
 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 श्री  यशपाल  सिह  :
 डा०  लक्ष्मीमहल  सिधवी  :
 श्री  बसवन्त  :
 श्री  विधषनाथ  पाण्डेय  :
 श्यी  दी०  Wo  sat  :
 श्री  राम  हरख  यादव  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  तथा
 संयुक्त  श्ररब  गणराज्य  के  बीच  हाल  ही  में
 एक  व्यापार  करार  हुआ  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसकी  मुख्य  बात
 क्या हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पु्यो  मनुभाई  शाह)  :
 (क)  तथा  (ख)  भारत  और  संयुक्त  भरब

 गणराज्य  के  मध्य  हाल  ही  में  किसी  नये  करार
 पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  हैं  ।  953  में  किया
 गया  करार  प्रब  भी  वध  है  7  फिर  भी  हाल  ही
 में  काहिरा  में  व्यापार  विनिमय  की  मात्रा  में
 और  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  दोनों  देशों  के
 मध्य  हुए  व्यापार  की  प्रगति  की  समीक्षा
 की  गयी  थी  |  भारत  संयुक्त  अरब  गणराज्य
 स्रे  मुख्यत:  रूई,  चावल,  राक  फास्फेट  का
 झ्रायात  बौर  चाय,  जूट  का  माल,  इंजीनियरी
 बस्तुएं  प्रादि  का  निर्यात  करता  है  |
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 डीजल  बरकंदाप,  धक्रबस्ती  के  कर्मचारियों
 द्वारा  झामरण  ध्नदान

 5604.  श्री  हुकम  ष्चण्द  कछवाय  :
 श्री  युद्धधीर  सिह  :
 श्री  बड़े  :
 डा०  लक्ष्मीसल्ल  सिधवी  :
 श्री  झोकार  साल  बेरबा  :

 कथा  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे
 के  दिल्ली  डिवीजन  के  डीजल  वर्कशाप,
 शक्रबस्ती  के  कुछ  कमंचारियों  ने  8  श्प्रैल,
 966  से  झामरण  श्रनशन  शुरू  करने  का

 निश्चय  किया  था;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन
 कर्मचारियों  (क्लीनरों)  की  सहायक  ड्राइवर
 के  पद  पर  पदोन्नति  करने  का  झादेश  दो  वर्ष
 पहले  जारी  कया  गया  था  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  उनकी  पनोन्नति  न
 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 (ध)  इन  कर्मचारियों  की  सहायता  के
 लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलबे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  (डा०
 राम  सुभग  सिह)  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  जी  नहीं

 (ग)  और  (घ),  सवाल  नहीं  उठता  ।

 डाजिस्टर  क्रिस्टलों  का  पार्सल
 5605.  भरी  हुक  थम्ब  कछवाय  :

 ह ,  युद्धधीर  सिह  :
 Tro  लक्ष्मीसल्ल  सिचयी  :
 शी  बड़े  :

 क्या  रेने  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  से
 दिल्‍ली  को  भेजा  गया  एक  पार्सल  लगभग
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 30,000  रुपये  मूल्य  के  ट्रांजिस्टर-क्रिस्टल
 थे,  ]  अप्रैल,  966  को  रास्ते  में  बरामद
 किया  गया  ;

 (@)  क्‍या  वास्तव  में  उक्त  पाल  के
 झन्दर  केवल  पत्थर  भरे  हुए  ये  ;

 (ग)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  पार्सल
 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  द्वारा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योगों
 के  माध्यम  से  भेजा  गया  था  ;  बौर

 (घ)  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही
 कीगईहै  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  (श्री  शाम
 साथ)  :  (क)  7-3-66  को  एक  पेटी
 बेंगलूरु  सिंटी  से  दिल्ली  के  लिए  बुक  की  गयी,
 जिसमें  सेमी-कंडक्टर  “रखे  हुए  बताये  गये
 थे”  9-3-66  को  पेटी  गन्तव्य  स्टेशन  पर
 पहुंची  ।  इसलिए  ii-d-66  को  रास्ते  में
 उस  पेटी  के  रोके  जाने  का  सबाल  नहीं  उठता  v

 (ख)  माल  पाने  वाले  ने  बिना  किसी
 एतराज़  के  ii-4-66  को  पार्सल  छुड़ा
 लिया  था  ;  लेकिन  बाद  में  यह  कहा  गया
 कि  माल  पाने  वाले  के  यहां  जब  पार्सल  खोला
 गया,  तो  उसमें  पत्थर  निकले  ।

 (ग)  जी  हां

 (घ)  माल  पाने  वाले  ने  बाद  में  दिल्ली
 के  स्टेशन  भ्रधीक्षक  को  सूचित  किया  कि
 पार्सल  में  पत्थर  निकले  हैं  श्रौर  मुप्रावर्ज  के
 रूप  में  उसे  29,  305  रुपये  दिये  जायें  #  माल
 पाने  वाले  को  सूचित  कर  दिया  गया  कि
 पार्सल  बिना  किसी  एतराज़  के  छुड़ाया  गया
 चा।

 Equipment  for  Geologi  |  Survey  of
 India

 5606.  Shri  Firodia:  Will  the  Minis-
 ter  of  Mines  and  Metals  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Canadian  Government  have  offered  a
 loan  for  the  purchase  of  equipment
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 essential  for  the  exploration  by  the
 Geological  Survey  of  India;

 (b)  if  so,  the  amount  of  loan  and
 the  terms  thereof;  and

 (९)  whether  any  agreement  has
 been  concluded  in  this  regard?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  Ss.  K.  Dey):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  loan  amount  is
 Canadian  $9.5  million.  The  agree-
 ment  ig  still  under  negotiation.

 Enquiry  into  Cause  of  Express
 Goods  Train  Accident

 5607.  Shri  P,  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  3800  on  the  l5th  April,
 966  and  state  the  result  of  the  inquiry
 into  the  cause  of  the  accident  to  the
 Express  Goods  Train  905  Up  on  he
 Lumding  Mariani  Section  of  the  North
 East  Frontier  Railway  on  the  22nd
 March,  1966?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  A  senior  scale  officers’  joint
 enquiry  was  held  to  enquire  into  the
 cause  of  the  accident.  Their  conclu-
 sions  were  that  it  was  due  to  the
 tampering  of  track  by  some  unknown
 person  or  persons.  The  case  is  still
 under  police  investigation.

 Industrial  Li  ing  P.  e

 5608.  Shri  P,  0,  Borooah:
 Shri  Firodia:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 cently  received  a  representation  from
 the  Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry  urging  for
 further  liberalisation  of  Controls  in
 industrial  licensing  procedures;  and

 (b)  if  so,  the  precise  demands  made
 in  the  representation  and  Govern-
 ment’s  reaction  thereto?
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 The  Minister.  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  The  Gov-
 ernment  have  not  received  any  rep-
 resentation  from  the  Federation  of
 Indian  Chamber  of  Commerce  and  In-
 dustry  recently  urging  for  further
 liberalisation  of  Controls  on  industrial
 licensing  procedures.  Some  sugges-
 tions  were  however  made  by  the
 Federation  last  year.

 The  question  of  liberalisation  of
 controls  on  industrial  licensing  has
 been  under  Government's  considera-
 tion  continuously  over  the  past  twe
 years.  All  industries  with  fixed  assets
 not  exceeding  Rs.  25  lakhs  were
 exempted  from  the  licensing  provi-
 sions  of  the  Act  in  1964.  Some  re-
 laxations  regarding  diversification  of
 production  by  manufacture  of  new
 articles  by  existing  units  and  relating
 to  substantial  expansion  of  the  licens-
 ed  capacity  in  cases  not  involving  any
 foreign  exchange  expenditure  were
 announced  last  year.  Government
 have  further  recently  announced  its
 decision  to  exempt  certain  industries
 from  the  licensing  provisions  of  the-
 Industries  Development  and  Regula-
 tion  Act.  In  this  connection,  the
 attention  of  the  hon.  Member  is_in-
 viteqd  to  the  statement  made  by  the
 Minister  of  Industry  in  the  Lok  Sabha
 on  9th  May,  1968,

 Export  Assistance  Schemes
 5609.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  _  7९-
 cently  received  a  representation  from
 the  Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry  urging  for
 further  liberalisation  of  controls  on
 Export  Assistance  Schemes;  ang

 (b)  if  so,  the  precise  demands  made
 in  the  representation  and  Govern-
 ment’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,
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 H.M.T.  Watches

 5610.  Shri  R.  Barua:  Will  the  Minis-
 ter  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  production  of
 H.M.T,  watches  has  perceptibly  gone
 down;  and  ,

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  main-
 tain  the  production  capacity?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  H.M.T.  pro-
 duced  96,l0  watches  in  1965-66  as
 against  195,048  in  the  previous,  year.
 But  during  the  same  period  H.M.T.’s
 production  capacity  has  increased
 from  240,000  to  300,000.  Thus

 the  factory  is  working  sub-
 stantially  below  its  capacity.  This  is
 due  to  non-availability  of  sufficient
 foreign  exchange  for  the  import  of  the
 requisite  components  and  raw  mate-
 rials.  Efforts  are  being  made  to  pro-
 vide  the  necessary  foreign  exchange
 subject  to  overall  availability  and  the
 imter-se  priority  of  the  demands.

 मारत  सेवक  समाज  पत्थर  तोड़
 सहकारी  समिति

 शी  qo  ला०  बादपाल  :
 शो  तुला  राम  :
 श्री  बूटा  सिह  :
 शी  गुलशन  :
 शी  सौर्य  :
 शी  आगड़ी  :
 श्री  प्रिय  गुप्त  :
 भरी  हुकम  चन्द  कछुवाय

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 56iI.

 (क)  क्‍या  भारत  सेवक  समाज  पत्थर
 तोड़  सहकारी  समिति,  खंबर  पास,  दिल्ली  ने
 जानकी  देवो  महाविद्यालय,  दिल्ली  को  एक
 भवन  बनाने  के  लिये  कुछ  ग्रनुदात  दिया  है;
 भौर
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 (ख)  यदि  हां,  तो  कुल  कितती  राशि  '
 का  अनुदान  दिया  गया  प्रौर  यह  प्रनुदान  किन
 मद  के  प्रन्तर्गत  दिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (शो  wo  संजोबया)  :
 (क)  जी  हां।

 (ख)  सम्मिलित  कल्याण  राशि  में  से
 जानकी  महाविद्यालय  के  पुस्तकालय  के
 भवन  के  लिए  बनारसी  दास  सेवा  स्मारक
 ट्रस्ट  सोसाइटी  को  50,000  २०  की  राशि  दी
 गईथी  t

 Kandla-Viramgam-Ahmedabad  ‘BG.
 Line

 56l2.  Shrj  U.  M.  Trivedi:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  survey  has  been
 made  to  connect  the  Kandla-Viram-
 gam-Ahmedabad  broad  gauge  line
 (Western  Railway)  with  the  main  line
 on  the  North-East  Section  of  the
 Western  Railway;  and

 (b)  if  so,  the  amount  involved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (b).  The  Hon’ble  Member  is
 perhaps  referring  to  a  connection  bet-
 ween  the  Kandla-Jhund-Ahmedabad
 line  and  the  Baroda-Nagda-Agra  line.
 These  two  lines  are  already  connect-
 ed  via  Anand  and  Godhra  and  via
 Anand,  Baroda  and  Godhra.  No
 specific  proposal  for  another  alterna-
 tive  connection  between  these  two
 places  is  at  present  under  considera-
 tion.  However,  updating  the  earlier
 engineering  survey  estimates  and  a
 fresh  traffic  survey  have  been  taken  in
 hand  at  an  estimated  cost  of  Rs.  41,310
 for  the  Kotak-Chitorgarh  (BG/MG)
 line.  This  line,  if  at  all  constructed
 will,  incidentally  provide  a  MG/BG
 connection  between  Ahmedabad  and
 Kotah  via  Udaipur-Himmatnagar,
 Mavil  and  Chitorgarh.
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 भारतीय  इस्पात  का  निर्यात

 56i3.  श्री  प्रकाशबोर  शास्त्री  :
 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 डा०  लक्ष्मीमलल  सिधबी  :
 श्री  स०  मो०  बनर्जो
 श्री  वाजी  :
 श्री  प्रिय  गुप्त  :

 क्या  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  श्रीलंका  में
 भारतीय  इस्पात  की  खपत  को  गुंजाइश  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  में
 श्रीलंका  तथा  श्रन्य  देशों  को  इस्पात  का  निर्यात
 करने  का  प्रयत्न  किया  है  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  व्यौरा
 क्‍या  है?

 लोहा  शौर  इस्पात  कंत्री  (श्री  ज्रि०  ना०
 सिह)  :  (क)  जी,  हां  1

 (ख)  जी,  हां  ।

 (ग)  निर्यात  करने  वाली  भारतीय
 फर्मो  सुगमता  से  उपलब्ध  इस्पात  जैसे  बार
 झौर  राड  की  सप्लाई  के  लिए  श्रीलंका  की
 सरकार  द्वारा  मांगे  गये  टेण्डरों  में  भाग  लेती
 हैं  ।  कुछ  महीने  पहले  श्रीलंका  को  थोड़ी
 मात्रा  में--  30  74  बार  (छड़)  का  निर्यात
 किया  गया  था।  दो  निर्यातकों  के  पास  290
 टन  छड़  के  निर्यात  का  आर्डर  है  |

 श्रीलंका  के  भ्रलावा  भ्रफगानिस्तान,  बर्मा,
 कम्बोडिया,  हांगकांग,  ईरान,  ईराक,  इटली,
 जारड़म,  कीनिया,  यत,  मलेशिया,  मारीशष,
 रोडेशिया,  सिगापुर,  सूडान,  थाइलेण्ड,  संयुक्त
 अरब  गणराज्य,  ह. द  के  ०,  वियतनाम  (दक्षिणी  )

 और  पश्चिमी  जमेंनीं  को  इस्पात  का  निर्यात
 किया  जाता  है  ।
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 Accidents  Enquiry  C  ittee

 5614,  Shri  Vishram  Prasad:
 Shri  Hukam  Chang

 Kachhavalya:
 Shri  Mohan  Swarup:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  Priya  Gupta: ‘

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 findings  of  the  Accidents  Enquiry
 Committee  have  not  been  fully  imple-
 mented  on  Northern  Railway;

 (b)  whether  according  to  the  find-
 ings,  the  beats  of  P.W.Is,  and  A.P.W.Is.
 in  the  Civil  Engineering  Department
 have  been  reduced;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  A  majority  of  the  recom-
 mendations  made  by  the  Railway
 Accidents  Committee  and  accepted  by
 the  Railway  Board  have  been  imple-
 mented.

 (b)  and  (c).  Recommendation  deal-
 ing  with  the  subject  of  reducing  the
 beats  of  the  P.W.Is,  ang  A.P.W.Is,  in
 Civil  Engineering  Department  is  being
 implemented  in  a  phascd  manner  sub-
 ject  to  the  availability  of  funds.

 Revision  of  Steel  Price
 56I5.  Shri  Yashpaj  Singh:

 Shri  D.  C.  Sharma:
 Shri  Baswant: Shri  Viswa  Nath  Pandey:
 Shri  Firodia:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Stcel
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  revise
 the  price  of  steel  upward;

 (b)  if  so,  by  how  much;  and
 (c)  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri

 T.  N.  Singh):  (a)  to  (c).  Certain
 claims  for  increase  in  the  price  of  steel
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 have  been  made  by  the  main  pro-
 ducers  on  the  ground  of  statutory  es-
 calations  in  costs.  These  claims  will
 be  examined  and  dealt  with  in  the
 normal  manner

 .

 Samples  of  Bidis  sent  to  U.S.A.

 5616.  Shri  Baswant:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Wil]  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  samples
 of  Indian  Bidis  have  been  sent  to  the
 United  States  for  chemical  analysis
 with  a  view  to  ascertain  if  they  are
 free  from  cancer-causing  substances;
 and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  result  is  awaited.

 Fire  in  Dining  Car

 5617.  Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shrj  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Daljit  Singh:
 Shri  Sadhu  Ram:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 dining  car  of  the  Calcutta—Bombay
 (Via  Allahadbad)  Mail  caught  fire
 between  Banapur  and  Pagdhal  Sta-
 tions  on  the  Itarsi-Bhusaval  section  of
 the  Central  Railway  on  the  24th  April,
 1966;

 (b)  if  so,  the  causes  of  the  accident;
 and

 (c)  the  action  taken  in  the  matter?
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 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes,  but  on  23-4-1966,

 (b)  the  cause  of  the  accident  is
 under  investigation  by  a  Committee  of
 senior  scale  officers.

 (c)  Necessary  action  will  be  taken
 after  the  results  of  the  investigation
 are  known.

 Import  of  Nickle  Anodes

 ‘5618.  Shri  Shree  Narayan  Das:  Win
 the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  question  of  lifting
 the  ban  on  the  import  of  nickle  anodes
 by  the  actual  users  has  been  recon-
 sidered  by  Government;

 (b)  if  so,  the  result  thereof;  and

 (c)  the  basis  on  which  such  mate-
 rials  received  under  the  Colombo  Plan
 are  distributed?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  view  of  the  sufficient  manu-
 facturing  capacity  of  the  item  in  the
 country,  it  was  not  considered  neces-
 sary  to  lift  the  ban.

 (c)  The  distribution  of  the  import-
 ed  nickle  under  Colombo  Plan  Aid  is
 made  by  Directorate  General  of  Tech-
 nical  Development  and  Development
 Commissioner,  Small  Scale  Industries.
 The  former  make  allocations  f  con-
 suming  units  borne  on  their  books  who
 import  their  quotas.  The  latter  makes
 allocation  to  State  Directors  of  In-
 dustries  who  in  turn  distribute  to  the
 emall  scale  units  under  their  control.
 Tke  bulk  import  of  requirements  of
 small  scale  units  is  made  by  the  Deve-
 Jopment  Commissioner,  Small  Scale
 Industries  through  Minera]  and  Metals
 Trading  Corporation.  In  both  the
 cases  the  import  ig  arranged  through
 the  Indian  agents  of  Canadian  Sup-
 pliers  of  nickle.
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 Woollen  Hosiery  Industry

 56i9.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  has  been  a  crisis
 in  the  woollen  hosiery  industry  as  a
 result  of  the  National  Defence  Remit-
 tance  Scheme;

 (b)  if  so,
 thereto;  and

 (c)  the  steps  taken  in  the  matter?

 Government's  reacticn

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi)  :
 ¢a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 डोजल  लोकोसमोटिव  नर््त  वाराणसी

 5620.  श्री  आसक्षष्ण  सिह:  क्या
 रेखचे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  डीजल
 लनोकोमोटिव  वकक्‍से,  वाराणसी,  ने  भ्रावसीजन
 श्रौर  एसीटिलेन  गैसों  के  संभरण  के  लिये
 कलकत्ता  की  इण्डस्ट्रियल  गसेज  लिमिटड
 के  साथ,  जिसका  करार  चितरंजन  लोको  वर्क्स
 ने  ध्रस्वीकार  कर  दिया  है,  करार  किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  उक्त  कम्पनी  को  गैसों
 के  सम्भरण  के  लिये  क्‍या  सुविधाएं  दी  गई  हैं
 कथा  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं;  श्रौर

 (ग)  डीजल  लोको  वर्क्स  को  गैसों  के
 लिये  भपना  संयंत्र  स्थापित  करने  में  क्‍या
 कठटिनाइयां  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०.
 राम  सुभग  सिह):  (क)  डीज़ल  रेल  इंजन
 कारखाने  ने  भावसीजन  और  एसिटिलेन  की
 सप्लाई  के  लिए  अप्रैल,  i965  %  मेसर्स
 इण्डस्ट्रियल  गैसेज  के  साथ  एक  करार  किया
 और  जनवरी,  966  से  गैस  के  उत्पादन  का
 काम  शुरू  हो  बया  ।
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 इस  फ़र्म  ने  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने
 से  इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  था  ।
 96  में  फ़र्म  ने  चित्तरंजन  रेल  इंजन

 कारखाने  को  de  75  लाख  रुपये  की  कीमत
 का  केवल  एसिटिलेन  का  एक  संयंत्र  ब्रचने  का
 प्रस्ताव  रखा  था  ।  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं
 किया  गया  क्‍योंकि  एक  दूसरी  कमें  ने  एसि-
 टिलेन  की  सप्लाई  के  लिए  भ्रधिक  अनुकूल
 प्रस्ताव  रखा  था  |

 (ख)  कम्पनी  को  निम्नलिखित  सुवि-
 धाएं  दी  ।ई  हैं  —

 (i)  30  साल  के  लिए  2)  एकड़  भूमि  =
 पर  दी  गयी  है  जिसमें  सतही  जल-
 निकास  की  व्यवस्था  है  ।  कम्पनी
 पहुंच  मार्गों  श्रोर  दूसरी  सड़कों  का
 इस्तेमाल  कर  सकती  है  ।  कम्पनी  रेल
 इंजन  कारखाने  को  4,800  रुपया
 बाधिक  किराया  देगी  ।

 (४)  रेल  इंजन  कारखाना  कम्पनी  के  संयंत्र
 को  50  पैसे  प्रति  गैलन  की  दर  से
 प्रति  दिन  10,000  गैलन  पानी
 सप्लाई  करेगा  झौर  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  बिजली  बोर्ड  जिस  थोक  दर  पर
 कारखाने  को  बिजली  देता  है,  उसी
 दर  पर  कारखाना  कम्पनी  को  75
 किलोवाट  बिजली  सप्लाई  करेगा  ।

 करार  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  —

 (i)  कारखाना  0  बर्ष,  अर्थात्‌  ‘171-66,
 से  3i-42-75  तक,  भ्रपनी  ज़रूरत  के
 लिए  दोनों  तरह  की  गैस  केवल
 कम्पनी  से  उन  कीमतों  पर  खरीदेगा
 जो  भब  परस्पर  तय  की  गयी  हैं  ।  ये
 कीमतें  संभरण  श्लौर  निपटान  के  महा-
 निदेशक  के  दर-ठके  की  तुलना  में
 अधिक  अनुकूल  हैं  1  0  वर्ष  की
 प्रारम्भिक  भ्रवधि  बीत  जाने  के  बाद,
 फिर  प्रगले  0  वर्ष  के  लिए  गैस  की
 कीमत  निर्धारित  करने  के  बारे  में
 बातचीत  की  जायेगी  t  यदि  उस
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 समय  समझौता  न  हो  सका,  तो
 कारखाना  कम्पनी  को  उन  बड़ी  हुई
 दरों  पर  पानी  झौर  बिजली  सप्लाई
 करेगा  जिन  पर  रेलवे  नयमों  के
 अनुसार  बाहरी  लोगों  को  पानी  भौर
 बिजली  की  सप्लाई  की  जाती  है  t
 लेकिन  हर  हालत  में  पट्टा  ७0  साल  तक
 कायम  रहेगा  ।
 कारखाने  ने  हर  वर्ष  खरीदी  जाने  बाली
 मस  की  न्यूनतम  माजा  निर्धारित  की
 है  भौर  उसे  लेते  रहने  की  गारन्टी  दी
 है।  यदि  कारखाना  न्यूनतम  नर्धारित
 मात्रा  में  गैस  न  ले  सके,  तो  न  ली  गयी
 गैस  को  बिकवाने  में  कम्पनी  कारशाने
 की  सहायता  करेगी  ।  लकिन  यदि
 कोई  खरीददार  न  मिले  तो  कारखाबे
 को  निर्धारित  न्यूनतम  मात्रा  तक  गैस
 की  कीमत  की  भ्दायगी  करनी  पड़ेंगी।

 (iii)  रेल  कारखानों  की  नियमित  श्रावश्य-
 कताओों  को  पूरा  करने  के  बाद  फ़र्म  जो
 प्रतिरिक्त  गैस  तैयार  करेगी,  उसे  वह
 अन्य  लोगों  को  बच  सकती  है  ।

 (iv)  पट्टा  समाप्त  हो  जाने  भौर  भूमि  वापस
 मिल  जाने  पर  डीजल  रेल  इंजन
 कारखाना  किसी  तरह  क॑  मुप्रावड्धे  का
 देनदार  न  होगा  ।  भूमि  जिस  हालत  में
 ली  गयी  थी,  उसी  हालत  में  स्पष्ट  हक़
 सहित  लौटा  दी  जायेगी  ।  भूमि  वापस
 मिलने  पर  कारखाना  यदि  चाहे,  तो
 वह  उस  पर  बनी  इमारतों  या  संरचनाझ्रों
 को  परस्पर  तय  की  गयी  शर्तों  पर  खरीद
 सकेगा  |

 ~ (ii

 (ग)  रेल  इंजन  कारखाने  ने  वाराणसी
 में  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  की  व्यावहारिकता
 का  श्रध्ययन  किया  था;  लेकिन  निम्नलिखित
 कठिनाइयों  के  कारण  इस  दिशा  में  श्रागे  कोई
 कारंवाई  न  की  जा  सकी  —

 (i)  चंकि  संयंत्र  में  तैयार  होने  बाली  बैस
 की  खपत  केवल  रेल  इंजन  कारखाने  में
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 होती,  एसो  हालत  में  संयंत्र  छोटा  पौर,
 अलाभकर  होता  ।

 (ii)  केवल  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  संयंत्र  पर
 0  लाख  रुपये  खच  करने  पडते  ।

 (iti)  ,इस  तरह  से  संयंत्र  को  बाहर  से  मंबाने
 भोर  बालू  करने  में  कम  सै  कम  2/i68
 महीने  का  समय  लग  जाता  ।

 (iv)  हस  तरह  के  संयंत्र  को  चालू  करने  प्रौर
 उसके  परिचालन  के  लिए  प्रपेक्षित
 “तकनीकी  जानकारी”  कारखाने  में  उप-
 सब्ध  नहीं  थी  ।

 राजस्थान  में  नई  रेलवे  लाइनें

 562i.  oft  रतन  लाल:  क्‍या  शेल्बये
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  चौथी  प॑जवर्षीय  योजना  की  झवधि
 में  राजस्थान  में  कितनी  नई  रेलवे  लाइनें
 बिछाने  झथवा  कितनी  नई  रेलवे  लाइनों  का
 सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  हैं;

 (=)  क्‍या  रतलाम  से  डूंगरपुर  तक
 बरास्ता  मांडव  गांव,  जहां  क्लोराइट  की
 खानें  हैं,  एक  नई  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिये
 सर्वेक्षण  काय  करने  के  सम्बन्ध  में  चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  में  घन  की  व्यवस्था  को
 गई  हैँ  जिसकी  मांग  राजस्थान  के  बांसवाड़ा
 जिले  के  लांगों  द्वारा  की  गई  हैं;  प्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  कितनी  धनराशि  को
 व्यवस्था  की  गई  है  ?

 रेलथे  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  (भो  शाप
 माथ)  :  (क)  से  (ग).  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  में  नयी  लाइनों  के  निर्माण  के  प्रस्तावों
 को  भ्रभी  धन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |
 राजस्थान  में  केवल  पोकरन-जैसलमेर  लाइन
 के  सर्ब  धौर  निर्माण  का  काम  झभी  हाल  में
 शुरू  किया  गया  है  घौर  यह  काम  लगभय
 5  महीने  के  समय  में  पूरा  हो  जायेगा  t
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 राजस्थान  में  कपड़ा  मिल.

 5622.  शी  रतन  लाल:  क्‍या  बाणिज्य
 बंगी ,यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  राजस्थान  में  कपड़ा  मिल
 लगाने  के  लिये  किसी  व्यापारी  ने  लाइसेंस
 मांगा  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  व्यापारी  का
 नाम  क्‍या  है  तथा  यह  मिल  किस  स्थान  पर
 खोलने  का  विचार  है;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राज़स्थान  में
 कपड़ा  मिल  खोलने  के  बारे  में  पिछले  कई
 वर्षो  से  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  स्तरों  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है;  धौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  इस  मामल  में  विलम्ब
 होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्नी  शफो
 कुरेंदी)  :  (क)  से  (घ).  जहां  तक  सूती
 कपड़ा  उद्योग  का  प्रश्न  है,  तीसरी  योजना  की
 अवधि  में  नये  सूती  कपड़ा  मिलों  की  स्थापना
 शौर  राज्य  के  विद्यमान  श्रौद्योगिक  उपक्रमों
 में  विस्तार  हेतु  भ्रावंटन  फे  लिये  राजस्थान
 राज्य  को  150,000,  तकुों  का  क्षेत्रीय  कोटा
 नियत  किया  गया  था  ।  उद्योग  (विकास
 एवं  विनियमन)  भ्रधिनियम,  i95)  के
 अन्तगंत  लाइसेंस  देने  के  लिये  झनेकों  पार्टियों-
 उद्योगपतियों  /व्यापारियों  से  श्रावेदनपत्न  प्राप्त
 हुए  थे  तथा  भब  भी  प्राप्त  हो  रहे  हैं.  भ्रब  तक
 नये  सूती  कपड़ा  मिलों  की  स्थापना  के  लिये
 कुल  72,000  तकुगशों  के  6  लाइसेंस  शौर
 विद्यमान  मिलों  में  विस्तार  करने  के  लिये
 कुल  73,000  तकुझभों  के  11.  लाइसेंस  दिये
 ये हैं ।

 2.  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य
 किस  विशेष  प्रावेदनपत्र  का  उल्लेख  कर
 रहे  हैं  या  कोनसा  आवेदनपत्र  उनके  दिमाग
 में  है।  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  भ्रावेदनपत्र
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 सूती  कपड़ा  एकक,  ऊनी  कपड़ा  एकक  या
 मानवनिर्मित  रेशा  एकक  में  से  किसी  की
 स्थापना  करने  के  लिये  है  t  अपेक्षित  विवरण
 अर्थात  श्रावेदक  का  नाम,  आवेदनपत्न  की
 तिथि  और  निर्माण  की  मां  के  विवरण  के
 अभाव  में  प्र्छी  गयी  जानकारी  देना  सम्भव
 नहीं  है

 (००)  Associations
 5623,  Shri  Himatsingka:

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Will  the  Minister  of  Mines  and  Metals

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  the  annua!  sp?eches
 of  the  Presidents  of  the  Coal  Assucia-
 tions  delivered  last  month;

 (b)  whether  Government  have  exu-
 mined  the  main  points  made  therein;
 und

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  S,  K.  Dey):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Various  suggestions
 made  are  being  taken  into  considera-
 tion  in  the  formulation  of  future  coal
 programme.

 Box  Wagons
 5624.  Shri  Rameshwar  Tantia:

 Shri  Himatsingka:
 Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Box
 Wagons  despatched  from  colliery  sid-
 ings  loaded  with  coal  are  weighed  in
 motion  on  stationary  type  weigh-
 bridges  on  the  Eastern  and  South
 Eastern  Railways;

 (9)  if  so,  the  speed  at  which  such
 weighing  in-motion  is  conducted;
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 (c)  whether  there  is  any  discrepancy
 between  the  stationary  weighment
 and  weighing-in-motion  on  these  sta-
 tionary  type  weighbridges;  and

 (d)  if  so,  the  corrective  steps  bring
 taken  in  the  matter?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes,  at  certain  stations,
 that  is  done.

 (b)  3  to  5  kilometres  per  hour.

 (c)  Yes,  there  is  a  srral]  discrepancy.

 (d)  The  question  whether  for  the
 Purpose  of  calculating  freight,  some
 adjustment  should  be  made  in  the
 weight  recorded  by  a  wagon  in  motion
 is  under  consideration.

 Hospital  facilities  at  Itarsi  Station

 Vishnu  Kamath:
 Railways  be

 5625.  Shri  Hari
 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:  ‘

 (a)  whether  adequate  hospital  faci-
 lities  have  not  yet  been  provided  for
 more  than  4,000  railway  employees
 which  together  with  their  families  will
 number  nearly  20,000  at  Itarsi  station,
 Central  Railway;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  when  Government  propose  to
 provide  the  full  facilities  of  a  modern
 hospita]  at  Itarsi  for  the  railway
 employees?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr,  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  There  is  a  Health  Unit
 Grade  I  with  two  emergency  beds  and
 full  complement  of  staff  at  Itarsi.  In
 addition  there  ig  another  part-time  dis-
 pensary  at  the  Itarsi  New  Yard  to
 cater  to  the  medical  needs  of  the  staff
 living  in  this  area.

 (b)  and  (c).  Expansion  of  medica]
 facilities  to  the  extent  required  will
 be  considered  subject  to  the  availabi-
 lity  of  funds  during  the  current
 Fourth  Five  Year  Plan.

 To”  t

 Survey  in  Narsinghpur  District  of
 Madhya  Pradesh

 5626.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Mines  and  Metals
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No,  2384  on
 7th  September,  965  and  the  state-
 ment  laid  on  the  table  on  the  ३20
 November,  965  showing  the  action
 taken  by  Government  in  implementa-
 tion  of  an  assurance  in  this  regard
 and  state:

 (a)  the  progress  of  drilling  opera-
 tion's  undertaken  at  Mohpani,  Nar-
 singhpur  District  in  Madhya  Pradesh;

 (b)  when  the  operations  are  likely
 to  be  completed;  and

 (c)  when  the  result  thereof  will  be
 known?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  8.  हू,  Dey):  (a)  to  (c).  Since  the
 commencement  of  drilling  by  the
 Geologica'  Survey  of  India  on
 23-6-1965,  70  metres  were  drilled  but
 no  coal  seam  was  encountered.  The
 drilling  operations  in  the  area  have
 been  suspended  temporarily  in  view
 of  the  need  to  divert  equipment  and
 personnel  to  investigation  of  base
 metals  and  other  strategic  minerals,
 which  have  been  accorded  higher
 priority.

 पटियाला  में  बिस्कुट  कंक्टरी

 5627.  शनी  प्रकाशवीर  झ्ञास्त्री  :  क्‍या
 उच्चोग  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पटियाला  में
 एक  बिस्कुट  फैक्टरी  लगाने  की  भ्रनुमति
 दी  गई  है;

 ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  यह  भी  सच  है
 कि  पहले  यह  कारखाना  दिल्ली  के  निकट
 लगाने  की  प्रनुमति  दी  गई  थी;  प्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  परिवर्तन  के
 क्या  कारण  हैं  ?
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 wer  संत्री  (भी  co  संजीबेया)  :
 (क)  जी,  हां  ।

 ्)  जी,  हां  1

 (ग)  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  पर
 उन्हें  पटियाला  में  कारखाना  लगाने  की
 अनुमति  दी  गई  है  t

 Railway  Guards

 5628.  Dr,  L,  M.  Singhvi:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Railway  Adminis-
 tration  have  completed  their  review
 and  consideration  of  the  representa-
 tion  on  behalf  of  Railway  Guards;

 (b)  what  were  the  main  points  of
 consideration  and  what  the  conclu-
 sions  reached  by  the  Railway  Ad-
 ministration  in  respect  thereof;

 (c)  whether  any  specific  steps  are
 Proposed  to  be  taken  in  the  near  fu-
 ture  to  ensure  adequate  and  satisfac-
 tory  channels  of  promotion  and  an
 upward  revision  of  the  scale  of  pay and  the  rate  of  running  allowances;
 and

 (d)  if  so,  by  when  and  if  not,  the
 reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes.

 (9)  The  main  points  raised  were  (l)
 revision  of  authorised  scales  of  pay
 (2)  upgrading  of  the  posts  on  percent-
 age  basis  (3)  revision  of  rates  of  run-
 ning  allowance  (4)  channel  of  pro-
 motion;  and  the  decision  ‘was  that
 there  is  at  present  no  case  for  any
 further  liberalisation  in  respect  of
 these  matters.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise  in  view
 of  (b)  above.
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 Manufacture  of  Card  Board  and
 Paper  Pulp

 5629.  Shri  P,  0.  Borooah:  Will  th»
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 Planned  to  make  full  use  of  baggasse
 from  sugar  mills  for  the  production
 of  card-board  and  paper  pulp;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  of  this  mate-
 rial  available,  how  far  it  is  so  utilised
 and  the  details  of  the  programme
 under  the  Fourth  Five  Year  Plan  ia
 this  regard?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir;  to  the  ex-
 tent  possible,  consistent  with  the
 availability  of  baggasse  after  meet-
 ing  the  needs  of  the  Sugar  Industry.

 (०)  The  tota]  quantity  of  baggasse
 available  from  the  Sugar  Industry  is
 about  3.5  million  tonnes  per  year.

 At  present  about  2  lakhs  tonnes  of
 baggassd  is  being  utilised  for  the
 manufacture  of  paper  and  board.

 A  number  of  units  have  been
 licensed  for  the  manufacture  of  paper
 &  pulp  from  baggasse.  It  is  estimated
 that  by  the  end  of  the  4th  Five  Year
 Plan,  about  a  million  tonnes  of  bag-
 gasse  might  be  consumed  in  the
 Paper  Industry,

 Patna  City  Station
 5630.  Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:

 Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  decided  to  change  the
 name  of  Patna  City  Station  to  some
 other  name;  and

 (b)  if.  so,  when  and  what  is  the
 new  name  which  Government  have
 proposed  to  give?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (b).  The  proposal  has  beaa
 referred  to  the  Government  of  Bihar,
 whose  reply  is  awaited.
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 Discovery  of  a  dead  body  in  Train

 ‘5631.  Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Railway  Police  found  the  dead  body
 of  a  passenger  in  a  third  class  com-
 partment  of  l9  Up  passenger  train
 when  it  reached  Kanpur-Anwarganj
 station  (N.E.  Railway)  on  the  24th
 April,  1966;  and

 (b)  if  so,
 thereto?

 Government's  reaction

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes,  but  the  dead  body
 was  found  on  22-4-66  and  not  on
 24-4-66.

 (b)  The  case  is  under  investigation
 by  the  Government  Railway  Police,
 Kanpur-Anwarganj,

 Geological  Survey  of  Orissa
 5632.  Shri  Maheswar  Naik:  Will  the

 Minister  of  Mines  and  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  tota]  area  of  the  State  of
 Orissa  which  has  so  far  been  brought
 under  Geologica]  Survey  and  ag  a
 result  of  which  new  minerals  have
 been  discovered;  and

 (b)  the  extent  of  the  minerals;
 which  are  being  prospectegd  and  ex-
 ploited?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  S.  K,  Dey):  (a)  A  general  re-
 connaissance  of  the  State  of  Orissa
 has  been  completed  and  over  80,000
 धप  km.  have  been  surveyed  on  I”—I
 mile  and  smaller  scales  by  the  Geo-
 logical  Survey  of  India,  Extensive
 deposits  of  iron  ores,  manganese  ore,
 chromite,  coa],  limestone  and  dolo-
 mites  and  vanadi-ferrous  magnetites
 have  been  recorded,
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 (b)  The  following  prospecting  ope-
 rations  are  in  progress:—

 (i)  Systematic  geological  map-
 ping  and  preliminary  mineral
 survey  in  the  districts  of
 Bolangir-Patna,  Ganjam,  Kala-
 handi,  Koraput  and  Phul-
 bani.

 (ii)  Detailed  investigations  for
 nickel  in  Cuttack  and  for  iron
 ores  in  the  Umarkot  area,
 Koraput  district  and  Malang-
 toli  block,  Keonjhar-Sunder-
 garh  districts.

 (iii)  Drilling  operations  for  iron
 ores  in  Malangtoli  block,
 Keonjhar-Sundargarh  dis-
 tricts  and  for  graphite  at
 Dangachacha  in  Sambalpur
 district.
 Geophysical  investigation  for
 chromite  in  Cuttack-Dhen-

 (iv)

 kanal,  graphite  in  Dhenka-
 na]  and  Limestones  in
 Sundergarh.

 exploitation  of  some
 minerals  in  Orissa  is

 following

 The  extent  of
 the  important
 of  the  indicated  by  the
 production  figures:—
 Mineral

 Quantity  mined  in
 965  (approx).

 l.  Iron  Ore  6,390,000  tonnes
 2,  Manganese  457,000  tonnes
 3,  Chrome  56,000  tonnes
 4.  Limestone  2,428,000  tonnes
 5,  Dolomite  426,000  tonnes

 tea  स्टेशनों  पर  टी  स्टाल  तथा  ट्रालियां

 5633.  शी  ब्रजराण  सिह  :
 ची  प्लोकार  लाल  बेरबा  :

 क्या  रेलबे  मंध्ी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  पश्थिम  रेलवे  पर  गंगापुर  से  लेकर
 शामगढ़  तक  रेलवे  स्टेशनों  पर  कितनी  टी  स्टाल
 शौर  द्रानियां  हैं;
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 (a)  उनमें  से  कितनी  ट्रालियां  भअनु-
 सूचित  ज्ञातियों  के  लोगों  को  दी  हुई  है;

 (ग)  क्‍या  यह  संख्या  श्रपेक्षित  श्रनुपात  के

 मुताबिक  है;  श्रौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  क्या  कारण  है  कि
 उनको  ये  नहीं  दी  गई  जबकि  उन्होंने  टेन्डर
 व  आ्रावेदन  पत्र  पहले  ही  दे  दिये  थे  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  राज्य-मत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिंह)  :  (क)  क्रमशः  3  भ्रौर
 70.

 (ख)  एक  ।

 (ग)  श्ौर  (घ).  रेलवे  स्टेशनों  पर
 श्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  खान-पान  श्रौर
 खोमचे  का  ठेका  देने  के  लिए  कोई  अनुपात
 निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 छोटी  दूकानों  भ्रौर  ट्रालियों  का  ठेका
 देने  के  लिए  भ्रावेदत  मांगे  जाते  हैं  भ्रौर  उसमें
 अ्रनुसूच्चित  जाति  कें  लोगों  को  तरजीह  दी
 जाती  हूँ,  बशर्तें  व ेउसके  लिए  उपयुक्त  हों  ।
 सितम्बर,  963  3  'झाज  तक  गंगापुर  में  2
 झौर  शामगढ़  में  चार  ट्रालियों  के  लिए  भ्रनु-
 सूचित  जाति  के  लोगों  से  झावेदन  मिले,  लेकिन
 झावेदक  ठेका  देने  के  लिए  उपयुक्त  नहीं
 समझे  गये  ।

 Export  of  Wagons
 6634.  Shri  Firodia:

 Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an
 agreement  has  been  reached  with
 Hungary  for  the  export  of  wagons
 manufactured  in  India;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Commerce

 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.
 (Shri

 (b)  The  State  Trading  Corporation
 have  entered  into  a  contract  for  the
 supply,  in  the  first  instance,  of  500
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 two-axle  flat  wagons  to  the  Hungari-
 an  State  Railways;  the  value  of  this
 order  is  equivalent  to  about  Rs.  .62
 crores,  The  wagons  are  to  be  manu-
 factured  by  Ml|s.  TEXMACO,  Cal-
 cutta  and  shipped  in  semi-knocked-
 down  condition  for  being  assembled
 at  a  suitable  port  in  Yugoslavia  be-
 for  delivery  to  the  consumer.  Two
 proto-type  wagons  are  to  be  supplied
 first,  on  the  approval  of  which  bulk
 manufacture  is  to  be  commenced  and
 the  delivery  completed  by  the  end  of
 1967,

 The  contract  850  provides  that,  at
 the  buyer’s  option  to  be  exercised  be-
 fore  3l-8-967,  another  500  wagons
 can  be  delivered  in  the  years  1968-70.
 If  that  further  order  also  materialises,
 the  total  value  of  the  business  would
 amount  to  the  equivalent  of  nearly
 Rs,  6.5  crores.

 World  Bank  Report  on  Indian  Steel
 Industry

 5636.  Shri  R.  S.  Pandey:
 Shri  R.  Barua:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Steel
 be  pleased  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 World  Bank  has  submitted  its  report
 with  regard  to  the  Indian  Stee]  In-
 dustry;

 (b)  if  so,  the  main  recommenda-
 tions  of  the  World  Bank  in  this  re-
 gard;  and

 (c)  whether  Government  have  con-
 sidereq  those  recommendations  and
 if  so,  the  decision  taken  thereon?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel
 (Shri  T,  ्  Singh):  (a)  to  (०).  Mis-
 sions  sent  by  the  World  Bank  submit
 their  reports  to  the  World  Bank  Pre-
 sident.  As  these  reports  are  classified.
 restricted  documents  of  the  World
 Bank,  their  contents  cannot  be  dis-
 closed.
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 Derailment  of  Goods  Train  on  the
 North-East  Frontier  Railway

 5637.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  goods
 train  was  derailed  between  Mozenga
 and  Namtiali  stations  on  the  27th
 April,  966  on  the  Tinsukia-Mariani
 section  of  the  North-East  Frontier
 Railway;

 (b)  if  so,  the  cause  of  the  derail-
 ment;  and

 (c)  the  total  loss  to
 property?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes.

 (b)  The  cause  of  the  accident  is
 under  investigation.

 the  Railway

 (c)  The  cost  of  damage  to  Railway
 property  was  estimated  at  approxi-
 mately  Rs,  ‘15,416,

 Manufacture  of  Grease  Proof  Paper
 in  Maharashtra

 5638.  Shri  Brij  Basi  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Industry  ०९
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  set  up  a  plant  for  the
 manufacture  of  glassy  and  grease
 proof  packaging  paper  from  rice
 straw  in  the  State  of  Maharashtra;
 and  wey

 (b)  if  s0,  when  and  the  total  amount
 of  expenditure  involved?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Cement  Factory  in  Rajasthan
 5639.  Shri  Brij  Basi  Lal:

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 oleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 cement  factory  is  proposed  to  be  built
 at  Bundi  (Rajasthan)  in  the  private
 sector;  and

 (0)  if  so,  when  and  the  total
 amount  of  expenditure  involved?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjilvayya):  (a)  and  (b).  82  letter
 of  intent  was  issued  on  the
 l2th  November,  965  to  Mjs,  Upper
 Ganges  Sugar  Mills  Limited,  Cal-
 cutta  to  set  up  at  Bundi  (Rajasthan)
 a  standard  cement  factory  with  an
 annual  installed  capacity  of  200,000
 tonnes.  A  total  capital  investment  of
 about  Rs,  3  crores  is  normally  re-
 quired  for  a  standard  cement  plant.
 Cement  industry  has  since  been  re-
 moved  from  the  licensing  provisions
 of  the  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  95l.

 Life  of  Cotton  Cloth
 5640.  Shri  Brij  Basi  Lal:

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an

 Indian  Scientist  hag  invented  a  pro-
 cess  to  prolong  the  life  of  cotton  cloth
 many  times  at  the  Sri  Ram  Institute
 for  Industrial  Research  Delhi  re-
 cently;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b).  A  research  scientist  at
 the  Sri  Ram  Institute  for  Industrial
 Research  has  invented  a  process
 which  may  prolong  the  ‘wear’  life  of
 cloth.  Patents  for  the  process  have
 been  applied  for  in  India,  U.K.  and
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 U.S.A.  Large-scale  trials  for  treat-
 mnt  of  about  000  metres  of  fabrics
 have  completed  which  have  confirm-
 ed  the  laboratory  findings,  The  an-
 ouncement  of  the  invention  has  been
 intimated  to  the  textile  industry  by
 the  Nationa]  Research  Development
 Corporation  and  the  developmental
 work  is  to  start.

 Cotton  Mills  in  Mysore
 ‘5641,  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  Cotton  Mills  for
 which  licences  have  been  issued  in
 Mysore  State  under  the  cooperative
 and  joint  stock  company  sectors  dur-
 ing  the  Third  Five  Year  Plan  period;

 (b)  whether  all  of  them  have  start-
 ed  production  and  at  what  stage  of
 progress  they  are;  and

 (c)  the  action  taken  regarding
 those  Cotton  Mills  which  have  made
 no  progress  so  far?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis.
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  47  licences  were  issued  for  setting
 up  new  cotton  spinning  mills  in
 Mysore  State  during  the  Third  Plan
 period;  3  in  the  cooperative  sector
 and  4  in  joint  stock  company  sector.

 (b)  and  (c).  One  licence  has  been
 fully  implemented;  in  respect  of  0
 licences  effective  steps  have  been
 taken  and  machineries  are  under
 erection;  in  respect  of  the  remaining
 6  licences  no  steps  have  been  taken.
 Show-cause  notices  have  been  issued
 to  these  6  parties  and  thelr  progress
 is  being  watched.

 Hindustan  Machine  Tools,  Ltd.

 5642,  Shri  Linga  Reddy:  Will
 Minister
 state:

 the
 of  Industry  be  pleased  to

 (a)  the  share  capital  invested  by
 the  Central  Government  and  the  Gov-
 ernment  of  Mysore  in  the  Hindustan
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 Machine
 Bangalore;

 Tools  Ltd.  located  at

 (7)  the  profits  so  far  earned  and
 the  amount  paid  out  of  it  to  the  State
 Government;

 (c)  the  types  of  goods  manufactur-
 ed  in  the  factory  at  present;  and

 (d)  the  latest  progress  made  in  the
 manufacture  and  export  of  articles
 produced  in  the  factory?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  The  share  capital
 invested  by  the  Government  of  India
 in  Hindustan  Machine  Tools  Limited
 as  on  date,  is  Rs.  .50  crores.  The
 Government  of  Mysore  have  not  in-
 vested  in  the  Company.

 (b)  The  profits  (before  taxation)
 earned  by  the  Company  are  as  shown
 below:—
 Year  Net  Profit
 1956-57  Rs,  4.00  lakhs
 1957-58  Rs,  2.62  lakhs
 1958-59  Rs.  32.98  lakhs
 1959-60.  Rs.  39.85  lakhs
 1960-61,  Rs,  74.04  lakhs
 1961-62  Rs.  27.53  lakhs
 1962-63  Rs.  25.77  lakhs
 1963-64  Rs.  300.97  lakhs
 1964-65.  Rs.  878.59  lakhs.

 The  question  of  any  payment  to
 State  Government  does  not  arise.

 (c)  The  Company  have  at  present
 four  machine  tool  factories  at  Banga-
 lore  (Mysore),  Pinjore  (Punjab),
 Kalamassery  (Kerala)  and  Hyderabad
 (Andhra  Pradesh),  The  machines
 produced  in  each
 are  given  below:

 of  fhese  factories

 Bangalore  Factory:—  Lathes,  mil-
 ling  machines  grinding  machines,
 radial  drills,  special  purpose  machines
 and  gear  shapers.

 Pinjore  Factory:  —Milling
 ines,  radial  drills.

 mach-

 Kalamassery  Factory:  —Lathes.
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 Hyderabad  Factory:  At  present,
 accessories  only,

 The  Company  have  also  a  Watch
 Factory  at  Bangalore.

 (d)  Actual  production  during  the
 year  1965-66.  was  as  follows:

 Value
 Bangalore  Factory...  Rs.  87.6  lahks
 Pinjore  Factory  ..Rs  69.39  lakhs
 Kalamassery  Factory  Rs.  3.77  lakhs
 Hyderabad  Factory  ...Rs,  3.85  lakhs
 Watch  Factory  Rs,  83.59  lakhs

 (approx)

 During  the  year  1985-66  (upto  Feb-
 ruary  1968),  the  Company  have  ex-
 ported  high  precision  centre  lathes,
 milling  machines  and  radial  drills
 numbering  40  valued  at  Rs.  9-18
 lakhs,

 Agents  have  been  appointed  in
 Australia  and  New  Zealand  for  the
 export  of  machine  tools.  The  State
 Trading  Corporation  are  acting  a3
 agents  for  the  export  of  watches  and
 machine  tools  to  East  European
 countries,

 Distribution  of  Cement

 5643.  Shri  Jashvant  Mehta:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  any
 State  Government  that  Cement  In-
 dustry  has  not  been  able  to  supply
 cement  as  agreed  to  by  their  agency:

 (b)  whether  Government  have  en-
 quired  about  the  reasons  for  this
 short  supply  of  cement;  and

 (c)  whet
 ment  have  taken
 distribution?

 further  steps  Govern-
 to  supervise  the

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D_
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.  A  repre-
 sentation  was  received  from  the  Gov-
 ernment  of  Gujarat.

 (b)  and  (c).  It  was  found  that  al-
 though  overall  supply  of  cement  to
 the  State  during  the  period  January-
 March  966  improved,  supplies  to
 Government  were  short  due  to  delay
 in  materialising  of  orders,  The
 Cement  Allocation  &  Co-ordinating
 Organisation  has  reviewed  the  matter
 with  the  State  Government  and  ar-
 ranged  that  all  the  backlog  on  ac-
 count  of  Agricultural  requirement
 will  be  met  by  the  20th  June,  1966.

 रेखवे  मंत्रालय  में  फालतू  कर्मचारी

 5644.  श्री  बड़े :
 शी  हुकम  चन्द  कछबाय  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  #्रपा
 करेंगे  कि  :

 (फ)  उसके  मंत्रालय  में  किसने  कमंचारी
 फालतू  हैं;

 (ख)  क्या  गृह-कार्य  मंत्रालय  तथा  वित्त
 मंत्रालय  द्वारा  क्रमशः  जारी  किये  गये  दिनांक
 25  फरवरी,  966  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या
 एफ०  3/27/65  सी  ०  एम  =?  तथा  5  मार्च,
 966  %  कार्यालय  ज्ञापन  संध्या  एफ०
 2(9)-%o  बी०/66  में  भ्रस्तविष्ट  प्रादेशों

 को  रेलबे  मंत्रालय  ने  कार्यरूप  नहीं  दिया  है;
 भ्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण  है
 और  इन  झादेशों  को  कब  कार्यरूप  दिया
 जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्रासय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  घुभग  सिह)  :  (क)  कोई  नहीं।

 (&)  भ्र  (ग).  रेलवं  मंत्रालय  में  इन
 आ्रादेशों  को  कार्यंक्प  देने  के सवाल  पर  विधार
 हो  रहा  है  t
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 Cement  Plant  at  Rourkela
 5645.  Shri  Braj  Bihari  Mehrotra:

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  propose to  set  up  ६  Cement  Plant  at  Rourkela

 in  order  to  find  a  permanent  solution
 for  the  problem  of  accumulation  of
 blast  furnace  slag;  and

 (b)  if  so  when  and  the  total  amount
 of  expenditure  involved?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  Rourkela
 slag  containing  high  manganese  and
 low  calcium  contents  was  discarded
 earlier  for  the  manufacture  of  slag
 cement.  Recently,  the  Indian  Stan-
 dard  Institution  has  revised  the  speci-
 fications  for  slag  cement,  which  will
 enable  Rourkela  slag  being  used  in  the
 manufacture  of  slag  cement.  The
 question  of  putting  up  a  cement  plant
 to  use  this  slag  is  under  consideration.

 Industrial  Estates  in  Kerala
 5646.  Shri  Warlor:  Will  the  Minister

 of  Industry  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the

 rent  of  buildings  in  the  Industrial
 Estates  in  Kerala  State  has  been  en-
 hanced  recently;

 (b)  if  so,  the  percentage  of  increase;
 and

 (c)  whether  any  representation  has
 been  received  in  this  regard  and  if  so,
 the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  Industry
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (Shri  D.

 (b)  The  increase  varies  from  one
 type  of  shed  to  another.  The  maxi-
 mum  increase  was  about  84  per  cent.

 (c)  Yes,  Sir.  Thé  question  of  in-
 creasing  rents  is  being  re-examined  by
 the  Kerala  State  Government.  Pend-
 ing  final  decision  of  the  State  Govern-
 ment  the  Kerala  Industrial  Corpora-
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 tion  has  been  asked  to  defer  collec-
 tion  at  enhanced  rates.

 High  Voltage  Switch  Gear  Factory
 in  Kerala

 5647.  Shri  Vasudevan  Nair:
 Shri  Wartor:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Alind  at  Kundara, Kerala  State  has  a  proposal  to  estab-
 lish  a  low  and  high  voltage  electrical
 switch  gear  factory;  and

 (b)  if  so,  where  and  when  _  this
 factory  will  be  established?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  factory  is  proposed  to  be
 established  at  Mannar,  in  Kerala
 State,  in  about  two  years  from  the
 date  of  the  issue  of  import  licence  etc.
 for  capital  goods.

 Incident  at  Balvanhal  Railway
 Station

 5648.  Shri  P.  Venkatasubbaiah:
 Will  the  Minister  वि  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  train
 was  stopped  at  the  Baivanhal  Rail-
 wy  Station  near  Guntakal,  Southern
 Railway,  by  the  people  of  Baivanhal
 and  Bantanahal  villages  and  Police
 escort  is  being  provided  to  the  trains
 for  their  safe  running  on  this  line;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  and  (०).  True  facts  are  as  under:—

 Train  No.  222  WHubli-Guntur  pas-
 senger  was  detained  at  Bantanahal
 and  Baivanhal  Rly.  Stations  for  about
 30  minutes  at  each  station  on  (19-466
 by  about  200  men,  women  and  child-
 ren  of  villages  and  they  demanded
 water  from  the  engine.  On  the  same
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 day,  train  No.  223  Mysore-Hubli  pas-
 senger  was  also  detained  at  these  two
 Railway  stations  for  about  20-20
 minutes  for  similar  reason.  The
 crowd  was  not  violent.  Due  to  the
 alleged  water  scarcity,  the  villager:
 wanted  to  get  water  from  the  Railway
 engines.  There  was  no  need  for  pro-
 viding  police  escorts  with  the  trains.

 Attempt  to  Derail  Frontier  Mail  at
 Ludhiana

 Venkatasubbaiah:
 of  Railways  be

 5649.  Shri  P.
 Will  the  Minister
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  major
 accident  to  Delhi  bound  Frontier  Mail
 was  averted  at  Ludhiana  on  the  mid-
 night  of  29th  April,  1966;

 (b)  whether  it  was  an  attempt  of
 sabotage  on  this  Railway  line;  and

 (c)  whether  any  investigation  has
 been  conducted  and,  if  so,  the  result
 thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  An  accident  to  Goods  Train  Up Crack  59९08]  (not  Frontier  Mail)  was
 averted  on  28-4-6@  at  23.0  hrs.  at
 Ludhiana.

 (b)  No.
 (c)  On  the  spot  enquiries  conducted

 by  the  Government  Railway  Police
 revealed  that  it  was  not  a  case  of
 sabotage.  It  is  reported  that  a  pipe fell  down  by  chance  from  an_  open
 truck  and  fouled  the  track  causing
 obstruction.

 Reservations  at  Bombay  Central
 and  Ahmedabad  Stations

 5650.  Shri  Jashvant  Mehta:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  the  difficulties  experienced
 by  the  III  class  passengers  in  advance
 booking  reservation  at  Bombay  Cen-
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 tra]  and  Ahmedabad  City  stations;
 and

 (b)  the  steps  Government  have
 taken  to  remove  the  difficulties  in
 reservation  and  the  @étails  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes.  At  times,  particularly  dufing
 periods  of  rush,  some  difficulty  is  ex-
 perienced  by  passengers  in  getting
 Ill  class  seats/berths  as  the  demand
 for  such  accommodation  is  very  heavy.

 (b)  l.  Special  trains  are  run  and
 loads  of  existing  trains  are
 augmented  wherever  feasible.

 2.  The  facility  of  advance  reser
 vation  of  seats/sleeper  berths
 has  been  extended  to  30  days
 during  summer  rush.
 Supervision  has  been  strength-
 ened  at  Booking  and  reserva-
 tion  offices,  particularly
 during  rush  periods  {6  elimi-
 nate  the  possibility  of  staff
 conniving  at  any  malpractices.

 wo

 As  transference  of  reservation
 is  found  to  be  one  of  the
 causes  facilitating  malprac-
 tices,  the  Indian  Railways  Act
 has  been  amended  to  deal
 effectively  with  such  situation.

 =

 5.  Every  one  of  the  complaints
 is  thoroughly  enquired  into
 and  severe  punishment  meted
 out  in  proven  cases.

 Tax  imposed  on  Railway  Employees
 of  Isatnagar

 $65l.  Shri  Vasudevan  Nair:  Wil!  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  673  on  the  4th  March,
 966  regarding  the  tax  imposed  on
 the  Railway  employees  at  Izatnagar
 and  state  the  decision  taken  in  the
 matter?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 The  matter  is  still  under  the  consi-
 deration  of  the  State  Government.

 Tax  imposed  on  Railway  Employees
 of  Izatnagar

 5652.  Shri  Vasudevan  Nair:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  670  on  the  4th  March,
 966  regarding  the  tax  imposed  on  the
 Railway  employees  of  Izatnagar  and
 state  the  progress  made  in  constitut-
 ing  the  Izatnagar  Raflway  Colony  into
 a  Notified  Area  Committee  to  exempt
 the  employees  from  the  payment  of
 the  ‘Circumstances  and  Property’
 Tax?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 The  matter  is  still  under  the  consi-
 deration  of  the  State  Government.

 Fire  in  Godown  of  Kotah  Railway
 Station

 5653.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  goods  worth  lakhs  of
 rupees  were  burnt  to  ashes  as  a  result
 of  a  fire  which  broke  out  in  the
 godown  of  Kotah  Railway  Station  on
 the  24th  Apri,  1966;

 (b)  if  so,  the  cause  of  the  tite;  ind
 (c)  the  tota)  loss  suffered?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes,  but  the  total  loss  has  been
 estimated  at  Rs.  .20  lakhs.

 (b)  A  Major  Joint  Enquiry  Com-
 mittee,  which  was  constituted,  has
 opined  that  the  fire  might  have  been
 caused  due  to  spontaneous  combustion
 of  gunny  bags  spotted  with  oil.

 (c)  As  in  (a)  above.
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 Foot-over-Bridge  at  Renigunta
 Railway  Station

 5654.  Shri  C.  Dass:
 Shri  P.  Venkatasubbaiah:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 has  been  a  fatal  accident  resulting  in
 the  death  of  the  daughter  of  a  rail-
 way  employee  while  crossing  the  raul-
 way  line  at  the  Renigunta  Station  on
 the  Southern  Railway  on  the  6th
 February,  1966;

 (b)  whether  the  lack  of  a  foot-
 over-bridge  in  this  station  is  causing
 a  number  of  accidents;

 (c)  whether  this  work  of  construc-
 tion  of  foot-over-bridge  though  in-
 cluded  in  the  Works  Programme  ior
 1964-65.  was  not  taken  up  for  execu-
 tion  causing  great  resentment  and
 Public  agitation;

 (d)  whether  some  of  the  railway
 employees  have  given  notice  to  go  on
 hunger  strike  to  protest  against  the
 indifferent  attitude  of  the  Railway
 Administration;  and

 (e)  if  so,  the  steps  Government  pru-
 pose  to  take  to  start  the  construction
 of  the  over-bridge  to  avoid  further
 accidents?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes.  One  arm  and  one  leg  of  the
 girl  involved  in  the  a.cident  got
 severed.

 (b)  No.  Though  there  is  no  through
 foot-over-bridge  from  one  side  of  the
 yard  to  the  other,  a  foot-over-bridge
 trom  the  station  .approach  to  the
 Platform  already  exists  with  connect-
 ed  approach  roads.  It  cannot,  there-
 fore,  be  said  that  ac.idents  occur  due
 to  lack  of  foot-over-bridge.

 (९)  to  (९).  It  is  a  fact  that  the  work
 of  construction  of  a  foot-over-bridge
 was  included  in  1964-65,  Works  Pro-
 gramme  but  could  not  be  taken  up
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 during  64-65  or  65-66  due  to  Jack  of
 funds  and  wags  programmed  to  be
 taken  up  during  67-68.  It  is  also  a
 fact  that  a  letter  stating  that  some
 of  the  employees  wcre  proposing  to
 go  on  hunger  strike  if  the  work  was
 not  taken  up  immediately  was  recciv-
 ed  by  the  Railway  Administration.
 After  review  of  the  whole  5506  it
 has  now  been  decided  by  the  Railway
 Administration  to  take  up  the  work
 in  1966-67  itself  and  the  work  is  ex-
 pected  to  commence  early.

 Cattle  Feed  Factories

 5655.  Shri  Firodia:  Will  the  Min-
 ister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  cattle  feed
 factories  in  the  country  at  present;

 (b)  the  total  capacity;  and
 (९)  the  incentives  or  help  offered

 by  Government  for  establishing  these
 factories?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a).  12,

 (b)  About  -2,50,000
 annum.

 (c)  A  statement  is  laid  om  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-6343/68).

 tonnes  per

 Filling  of  top  posts  in  Public
 Undertakings

 5656.  Shri  Baswant:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  are  considering  any  pro-
 posal  that  senior  appointments  and
 technical  posts  in  all  major  public
 undertakings  of  the  centre  should  be
 filled  on  all-India  basis  and  not  on
 regional  considerations;  and

 (b)  if  so,  when?
 The  Minister  of  Industry  (Skri  0.

 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  According

 Hold-up  of
 Trains  at  Ghaziabad

 (C.  A)
 to  the  principles  of  recruitment  laid
 down,  in  April,  96l,  senior  appoint-
 ments  and  technical  posts  in  the
 public  undertakings  are  to  be  filled  by
 the  recruitment  of  the  best  qualified
 and  the  most  experienced  persons,  on
 an  all-India  basis,  by  advertisement
 or  other  suitable  methods.  The  reser-
 vations  in  respect  of  scheduled  castes/
 tribes  are  on  the  same  lines  as  inthe
 case  of  appointments  under  Govern.
 ment.
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 2.20  hrs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 HOLD-UP  OF  TRAINS  AT  GHAZIABAD  ON
 l2TH  May,  966

 श्री  मु  लिमये  (मंगेर)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  मैं  भ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 निम्नलिखित  विषय  की  प्रोर  रेल  मन्त्री  का
 ध्यान  दिलाता  हूं  प्लोर  प्रार्थना  करता  हूं  कि
 वह  इस  बारे  में  एक  वकक्‍तब्य  दें  :---

 “गाज़ियाबाद  में  रेल  मुसाफिरों  द्वारा.
 2  मई,  966  को  गाड़ियों  का

 रोका  जाना  ra

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 रास  सुभग  सिह)  :  भ्रध्यण्  महोदय,  कल
 रोहतक-दिलली-गाजियाबाद  शटल  गाजिया-
 बाद  से  ठीक  समय  पर  7-50  बजे  सुबह  रबाता
 हुई  ।  उस  गाड़ी  को  एक  भीड़  ने  गाडियाबाद
 और  साहिबाबाद  के  बीच  में  रोक  लिया  t
 83  भ्रप,  लक्षनऊ  एक्सप्रेस  40  बजे  सुबह
 साहिबाबाद  पहुंची  ।  उसको  भी  बहां  पर
 रोक  लिया  गया  ny  एस०  डी०  एम०  प्रौर
 पुलिस  को  वहां  बुलाना  पड़ा  a  तब  10-21,
 बजे  सुबह  83  झप  बहां  से  रवाना  हो  पाई  ।

 यी  दाजी  (हन्दोर)  :  इन  गाड़ियों  को
 क्यों  रोका  गया  ?

 डा०  राज  शुभग  सिह  :  उस  पर  हैं  झभी
 झाता  हूं  t
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 उसके  बाद  श्रासाम  मेल  झाई  श्रौर
 उसको  भी  रोका  गया

 श्री  विश्वाम  प्रसाद  :  (लालगंज):  और
 20  अप,  लखनऊ  मेल  को  कितनी  देर  रोका
 गया  ?

 Bo  राम  सुभग  सिह  :  29  भ्रप,  लखनऊ
 मेल  8-20  बजे  गाज़ियाबाद  पहुंची  श्रौर
 उसको  2-40  बजे  तक  रोका  गया  ।  इसी
 तरह  गाज़ियाबाद-नई  दिल्‍ली  शटल  को  भी
 8-30  बजे  से  2-15,  बजे  तक  रोका  गया  |
 2  डाउन,  कालिका  मेल  को  39  मिनट  तक,
 9  डाउन,  दून  एक्सप्रेस  को  ol  घंटा  57

 मिनट  तक  झौर  2  To  eo  डी०  को
 30  मिनट  तक  रोका  गया  ।

 जिन  लोगों  ने  इन  गाड़ियों  को  रोका,
 उन्होंने  इसका  कारण  यह  बताया  कि  रोहतक-
 दिल्ली-गाज़ियाबाद  शटल  देर  से  चलती  है
 मैने  इस  बारे  में  टेलीफोन  से  खबर  ली  ।

 The  plea  of  the  people  for  detaining
 the  trains  was  that  ]  Rohtak-Delhi-
 Ghaziabad  shuttle  was  regularly  run-
 ning  late,  which  is  actually  not  correct.

 Shri  Vishram  Prasad:  It  is  correct.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  Perhaps
 the  hon.  Member  has  very.  seldom
 used  this  Rohtak-Delhi-Ghaziabad
 shuttle,  and  so  he  might  not  at  all
 be  conversant  with  the  position.

 aft  जगवेब  सिह  सिद्धान्तो  (झज्जर)  :
 मैं  खुब  झाता  हूं  ।

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  In  the  first
 i2  days  of  May,  1966,  this  train  left
 Ghaziabad  right  time  on  all  days
 except  for  three  days,  and  the  late
 start  was  5  minutes,  7  minutes  and
 5  minutes  on  those  three  days;  it
 arrived  at  Rohtak  right  time  on  all
 but  five  occasions,  and  the  late  arrival
 was  between  5  and  7  minutes.  It
 arrived  at  Delhi  right  time  on  all  but
 five  occasions,  and  the  late  arrival

 MAY  13,  966  Trains  at  Ghaziabad
 (C.  A)

 was  as  under;  on  3rd  May,  22  minutes; on  5th  May,  27  minutes;  on  7th  May, l2  minutes:  on  l0th  May,  5  minutes,
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 and  on  llth  May,  9  minutes.  That  ts
 the  actual  position.

 श्री  मधु  लिमये  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 दिल्‍ली  राजधानी  का  शहर  है  1  इस  शहर  में
 परवे,  पश्चिम,  उत्तर  भर  दक्षिण  से  जितनी
 गाड़ियां  भाती  हैं,  पिछले  दो  महीने  में  उनमें  से
 कितनी  गाड़ियां  लेट  भ्राई  श्रौर  कितनी  गाड़ियां
 समय  पर  झाई,  भ्रगर  माननीय  मंत्री  इसका
 ब्यौरा  रखेंगे,  तब  पता  चल  जायेगा  कि
 मुसाफिरों  के  द्वारा  इस  तरह  का  सत्याग्रह
 क्यों  किया  जाता  है  ।

 झप्यक  महोवय :.  वह  इसमें  नहीं  श्रा
 सकता  है  ny

 st  मधु  लिमये  :  गाड़ियां  लेट  होने  की
 वजह  से  ही  मुसाफिर  नाराज  हो  कर  यह
 सारा  काम  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने
 कहा  है  कि  वे  बिला-वजह  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हर  एक
 झादमी  को  काम-घंधा  होता  है।  बिना  किसी
 कारण  के  क्‍यों  कोई  भ्रपना  समय  बिगाड़ेगा.  ?
 जब  लोगों  को  कोई  शिकायत  होती  है,  तभी
 वे  सत्याग्रह  भौर  इस  तरह  की  दूसरी  कार्यवाही
 करते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय:  हर  एक  गाड़ी  का
 ब्यौरा  यहां  नहीं  भा  सकता  है  t

 श्री  मघ  लिसये  :  क्‍यों  नहीं  भ्रा  सकता  है  ?
 मंत्री  महोदय  को  इस  वक्‍त  जो  जानकारी  है,
 वह  रख  दें  ग्रौर  बाद  में  पूरी  जानकारी  एकत्रित
 करके  सदन  के  सामने  रखें  ।

 डा०  रास  सुभग  सिंह  :  भाज  ब्योरा  देना
 झसम्भव  है  ।

 इ्रष्यक्ष  महोदय  :
 दीजिये  v

 ब्यौरा  बाद  में  रख
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 डा०  राम  सनोहर  लोहिया  (फ़रुंदाबाद):
 जिस  गाडी  से  मैं  भ्रा  रहा  था,  उसको  किसी  ने
 रोका  नहीं  था,  बल्कि  रेल  की  बद-इन्तज्ञामी
 के  कारण  वह  चार  पांच  घंटे  गाज़ियाबाद
 स्टेशन  पर  रुकी  रही  भौर  जिस  तरह  से  मेरे
 काम  में  हज  हुआ,  उसी  तरह  से--मुझे  वहां
 पर  लोगों  ने  बताया  कि---करीब  तीस  हज़ार
 मजदूरों,  विद्यार्थियों  भौर  दफ्तरों  में  काम
 करने  वाले  लोगों  का  भ्रक्सर--रोज्ञ  तो  मैं
 नहीं  कहूंगा,  लेकिन  अक्सर--नृक्सान  हुभा
 करता  है  t  वहां  पर  लोगों  ने  मुझ  कुछ  कागज़
 भी  दिये,  जो  मैं  बाद  में  मंत्री  को  दे  दूंगा  ।  मुझे
 यह  भी  बताया  गया  कि  कुछ  रेलगाड़ियां,
 जिनको  बम्बई  श्रौर  कलकत्ता  के  हिसाब  से
 मुश्किल  से  पौन  घंटा  लगना  चाहिए,  कागज
 पर  भी  ढाई,  तीन  घंटे  का  वक्‍त  लेती  हैं  t
 उनके  वक्‍त  में  इतनी  देर  कर  दी  गई  है.  यह
 बहुत  ज़बर्दस्त  नुक्सान  हो  रहा  है  1  फिर
 उसके  बाद  उन  मज़दूरों,  दफ्तर  में  काम  करने
 वालों  और  विद्याथियों  को  उनके  मालिक,
 अफसर  या  मास्टर  डांट  भी  देते  हैं।  शायद
 पैसे  वगैरह  के  मामले  में  भी  उनको  नुक्सान
 उठाना  पड़ता  है  -  इन  सब  बातों  को  देखते
 हुए  क्‍या  मंत्री  महोदय  बम्बई  भ्रौर  कलकत्ता
 की  तरह  यहां  दिल्‍ली  में  भी,  जहां  तीस,  पचास
 हजार  लोग  श्राते  जाते  हैं,  सबबंन  ट्रेन्ज़,
 उपनगरीय  गाड़ियां  चलायेंगे  ?  रेलगाड़ियों
 में  जो  देरी  हो  रही  है,  उस  सवाल  को  भ्रब  तक
 उन्होंने  समय-सूचिका  समय  चढ़ा  कर  हल
 किया  है।  क्‍या  मंत्री  महोदय  उस  समय  को  भी
 ठीक  बनायेंगे,  दो  तीन  घंटे  न  रख  कर  कोई
 वाजिब  वक्‍त,  झाध  घंटा,  रखेंगे  ?

 To  रा  सुभग  सिह:  विद्यार्थियों,
 मजदूरों  शौर  दिल्‍ली  के  सरकारी  विभागों
 में  काम  करने  वालों,  इन  सब  की  सुविधा  के
 लिहाज  से  टाइम  टेबल  बनाया  गया  है  1
 लेकिन  झगर  कोई  मुसाफ्रिर  यह  महसूस
 करता  है  कि  यह  टाइम  टेबल  भसुविधाजनक  है,
 तो  हम  उनसे  भ्ौर  उनके  प्रतिनिधियों  से
 बात  करके  उसमें  सुधार  लायेंगे  ।  हम  मानते
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 हैं  कि उनके  समय  श्रौर  उनके  धन  की  बर्बादी
 हुई  लेकिन  यह  भी  देखना  चाहिए  कि
 कि  रेलों  की  कितनी  बर्बादी  हुई  धौर  निरीह
 यात्रियों  का,  जिन  में  डाक्टर  साहब  भी  थे,
 जिसका  मुझे  बड़ा  दुख  है,  कितना  प्रपब्यय
 हुआ  ।
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 To  राम  सनोहर  लोहिया:  क्‍या  दिल  से
 दुख  है  ,  या  सिफ  जीभ  से  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह:  दिल  से  दख
 है  1

 अध्यक्ष  महीदय  :  डाक्टर  साहब  के
 होने  का  दुख  है,  या  उनके  तकलीफ़  उठाने
 का  दुख  है  ?

 Bro  रास  सुभग  सिंहः  जो  श्राप  कहते  है,
 उसी  से  दुख  है  ।

 श्री  यशपाल  सिंह  (कराना)  :  डाक्टर
 साहब  निरीह  नहीं  हैं  ।

 To  राम  सुभग  सिंह  :  रेलों  को,  खास
 तौर  पर  उपनगरीय  रेलों  को,  भ्रपरिमित
 नुकसान  हो  रहा  है,  जैसा  कि  कलकत्ता  में  हुभा,
 जहां  40  कोचिज्ञ  जला  दी  गईं  ।  यहां  पर  भी
 जो  स्थिति  हो  रही  है,  माननीय  सदस्यों  को
 उसके  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  यहां
 पर  झलग  ध्रलग  लोगों  के  लिए  झलग  झलग
 गाड़ियां  जलाई  गईं,  लेकिन  उसके  माने  ये
 नहीं  हैं  कि  हम  बराबर  रुकावट  डालने  की
 कोशिश  करें  ।  जितनी  गाड़ियां  बढ़ाई  गई
 हैं--खुद  प्रासाम  मेल  एक  बिल्कुल  नई
 एक्सप्रेस  गाड़ी  है--,  उन  से  गाज़ियाबाद  के
 लोगों  को  भी  फायदा  होता  है  t  जहां  तक  रेलों
 को  सुधारने  के  काम  का  सम्बन्ध  है,  उस  के
 लिए  हम  पूरा  प्रयास  करेंगे,  लेकिन  एक  'बाजिब
 नागरिक  की  हैसियत  से  रेलों  के  साथ  जो
 व्यवहार  करना  चाहिए,  बह  उन  लोगों  को
 करना  पड़ेगा

 att  मधु  लिमये  :  मुसाफ़िरों  को  कितता
 _ मुझावज़ा  दिया  गया  है  ?
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 Bo  राम  मनोहर  लोहिया  :  प्रध्यक्ष
 महोदय,  रेल  मंत्री  साहब  से  सवाल  यह  पूछा
 जाता  है  कि  जो  कुछ  इस  समय  उपनगरीय
 रेलगाड़ियों  के  सिलसिले  में  या  समय-
 सूचिका  के  सिलसिले  में  उन  से  बद-
 इन्तज़ामी  हो  रही  है,  उसको  वह  कब  दूर
 करेंगे  श्रौर  वह  जवाब  देते  हैं  कि  जनता  की
 तरफ  से  बद-इन्तज़ामी  हो  रही  है  i  इस
 तरह  बातचीत  नहीं  हो  सकती  है  ।  बातचीत
 तभी  हो  सकेगी,  जब  वह  सवाल  का  सही  जवाब
 देंगे  ।

 To  रास  सुभग  सिह  :  जहां  तक  उप-
 नग्ररीय  गाड़ियों  को  चलाने  का  सवाल  है,
 यहां  एक  पुल  है  श्रौर  हम  उन्हीं  की  दृष्टि  से
 एक  औौर  पुल  बनाने  वाले  हैं  -  जहां  तक  शटल
 ट्रेनों  प्रौर  उपनगरीय  गाड़ियों  का  सम्बन्ध  है,
 हम  लोग  विचार  करेंगे  कि  नया/पुल  बनते  ही
 उन्हें  श्लौर  बढ़ाया  जाये  |

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया:  भौर  समय-
 सूची  की  बद-इन्तज़ामी  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  उसके  बारे  में
 मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  हम  लोगों  से
 राय  करके  उस  में  सुधार  करेंगे  ।

 श्भो  किशन  पटनायक  :  (सम्बलपुर)  2
 गाड़ी  लेट  होने  के  कारण  यात्रियों  को  जो
 नुक्सान  पहुंचता  है,  क्या  उसके  लिये  झभी
 तक  किसी  ने  मुश्नावज्ञे  की  मांग  की  है  श्रौर
 यदि  लोग  करने  लगें  तो  झ्रापका  क्‍या  रुख
 होगा  ?

 wo  रास  सुभग  सिंह  :  मैं  चाहूंगा  कि
 जहां  जहां  जिनकी  बदौलत  ऐसी  बाधायें
 उपस्थित  होती  हैं,  उन  से  मुआ्नावज्ञा  मांगें  तो
 लेकर  दे  दिया  जाय  t

 Shri  P.  0.  Borooah  (Sibasagar):
 May  I  know  whether  this  incident
 occurred  on  account  of  the  action  of
 miscreants  or  genuine  passengers
 when  Dr.  Lohia  was  travelling?  If
 it  is  the  action  of  miscreants,  has
 anybody  been  arrested?
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 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  The  police
 tried  to  reach  there  in  time.  We
 await  their  report.
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 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  (देवास)  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  लड़कों
 की  परीक्षायें  चल  रही  थीं  ग्रोर  इस  असुविधा
 के  कारण  वे  समय  पर  परीक्षा  में  नहीं  पहुंचे,
 इसी  कारण  से  रेलगाड़ी  भी  रोकी  गई  तथा
 सरकार  ने  बताया  कि  इससे  रेल्वे  को  हानि
 हो  रही  है,  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इससे
 श्रौर  कितनी  हानि  सरकार  को  हुई  है  ?

 एक  साननीय  सदस्य  :  वह  गाड़ी
 गाज़ियाबाद  से  चली  थी  ।  मैं  किसी  को  दोष
 नहीं  देता  किः  उसको  रोकने  वाले  लड़के  थे
 या  कौन  था  ।  भ्रगर  कोई  परीक्षा  देने  वाले
 विद्यार्थी  थे  उनको  समझना  चाहिए
 था  1

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्रों  (बिजनौर)  :
 क्या  जिन  लोगों  ने  कल  गाड़ी  रोकी  थी,
 उन्होंने  चेतावनी  दी  है  जो  भ्राज  के  समाचार
 पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  द्रागे  श्राने  वाली

 2  जून  को  इसी  प्रकार  गाड़ी  रोकी  जायगी,
 यदि  सरकार  ने  हमें  समय  पर  पहुंचाने  की
 व्यवस्था  न  की  तो  ऐसी  स्थिति  में--,
 2  जून  को  इस  प्रकार  का  वातावरण  न  बने
 उससे  पहले  ही  सरकार  को  इस  प्रकार  की
 व्यवस्था  कर  लेनी  चाहिए  ताकि  ऐसी  स्थिति
 बैदा न.  हो  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  कसी  धमकी
 से  डर  कर  हम  लोग  कोई  काम  करने  वाले
 नहीं  हैं  t

 श्री  राम  हरख  यादव  :  प्रखबारों  के
 देखने  से  मालूम  होता  है  कि  यह  वारदातें
 ज्यादातर  स्कूल  और  काजिल  के  तालिब-
 इल्मों  से  हुई  हें,  खतरे  की  जंज़ीर  को  खींचने
 से  ।  इस  किस्म  के  वाकयात  दो  साल  के
 झन्दर  ग्रक्सर  दिल्‍ली  भोर  गाजियाबाद  के  बीच
 में  हुए  हैं  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
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 सरकार  इस  बात  का  तजुर्बा  करना  चाहती  है
 कि  खतरे  की  जंज़ीर  को  दिल्ली  झौर  गाजिया-
 बाद  के  दरमियान  हटा  दिया  जाये,  जैसा  कि
 कासगंज  बौर  फर्रखाबाद  में  हुआ  था,  क्‍या
 श्राप.  इस  तरह  का  करने  को  तैयार  हैं  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह :  'श्रसल  में  बात
 सही  है  कि  खतरे  की  जंज्ञीर  खींची  गई  है
 इस  सेक्शन  पर  श्लौर  उस  जंशीर  के  बारे  में  जो
 मंत्री  महोदय  ने  आदेश  दिये  हैं,  उसके  प्रनुसार
 हम  लोग  कार्य  करेंगे

 9.82  hrs,

 RE:  QUESTIONS  OF  PRIVILEGE

 Mr.  Speaker:  Shri  Kamath.

 श्री  हुकम  शम्  कछुवाय  (देवास  )  :
 मैंने  भाषको  विशेषाधिकार  का  नोटिस  दिया
 था  ny

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्राप  सब्र  करें,
 बैठिये  t

 Shri  Harj  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Mr.  Speaker,  may  I  crave
 your  permission...

 Mr.  Speaker:  Very  brief.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Not
 more  than  three  minutes.

 May  I  crave  your  permission  and
 the  indulgence  of  the  House  to  raise
 under  rule  225  of  the  Rules  of  Proce-
 dure,  a  question  involving  a  breach
 of  privilege?  The  House  is  well  aware
 that  yesterday  the  Minister  of  Plan-
 ning  and  Social]  Welfare  clarified
 certain  points  which  had  been  raised
 in  the  House  the  day  before,  and  in
 the  course  of  his  statement  which  had
 been  laid  on  the  Table  and  which  is
 with  all  hon.  Members,  he  said:

 “T  should  like  to  deny  that  the
 statement  that  I  propose  to  make
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 tomorrow  has  been  agteed  to”—
 mark  the  words  ‘agreed’—

 “with  the  President  of  the
 World  Bank,  Mr.  Woods  or  that  l
 am  waiting  to  get  clearance  to
 the  statement  from  Washington.”

 Later  on,  in  the  same  paragraph,  he
 became  more  categorical—will  you
 kindly  come  to  the  tail  end  of  the
 paragraph?

 “There  could  be  no  question  of
 my  having  obtained  the  agree-
 ment  of  the  World  Bank  Presi-
 dent  to  it  or  sought  the  clearance
 of  Washington  to  it.”

 This  is  very  well  put,  because  while
 we  are  in  favour  of  aid  on  honour-
 able  terms  from  all  countries,  includ-
 ing  Russia,  America  and  smaller  coun-
 tries,  India,  as  a_  self-respecting
 nation,  will  not  ask  for  any  clearance
 from  any  country,  be  it  Russia  or  any
 other  country,  for  a  statement  that  is
 to  be  made  by  a  Minister  in  the
 House,  and  no  permission  or  agree-
 ment  of  any  foreign  dignitary  is  neces-
 sary  for  making  a  statement  here.

 But  the  first  paragraph,  unfortu-
 nately,  is  not  contradicted,  the  state-
 ment  that  the  PTI  correspondent  in
 Washington  or  New  York—I  do  not
 know  where  he  is  stationed—made.

 Shri  Hem  Barua  (Gauhati):  -New
 York.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  New
 York.  I  am  thankful  to  my  colleague,
 Shri  Hem  Barua;  he  knows  It  better.

 According  to  the  statement  made
 by  the  Minister,

 “Some  hon.  Members  had  also
 given  notice  of  a  privilege
 motion”—

 that  was  against  the  Minister  which
 you  rightly  ruled  out  yesterday—

 “in  regard  to  a  PTI  report  that
 before  leaving  Washington,  I  met
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 {Shri  Hari  Vishnu  Kamath}
 the  President  of  the  World  Bank
 to  get  from  him  an  agreement  on
 the  statement  which  I  would  make
 in  this  House.”

 Therefore,  this  statement  stands,  so
 far  uncontradicted  and  intact.  In  the
 light  of  the  Minister’s  statement,  this
 statement  of  the  PTI  is  palpably  in-
 correct—I  would  not  say  false,  but
 incorrect.

 I  am  well  aware  that  some  Minis-
 ters,  when  they  are  in  a  similar  tight
 corner,  are  in  the  habit  of  repudiat-
 ing  press  reports  of  their  statements.
 But  I  know  my  hon.  friend,  Shri
 Asoka  Mehta,  has,  fortunately,  not
 Deen  Minister  long  enough  to  culti-
 vate  that  convenient  habit.

 Mr.  Speaker:  He  should  come  to
 the  point.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  This  !s
 the  point.

 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  Only  just
 now  we  had  a  supplementary  which
 lasted  five  minutes.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  This  is
 a  motion  of  breach  of  privilege,  an
 important  matter.  Let  me  not  be
 misunderstood.  When  I  move  a
 motion  of  breach  of  privilege  against
 a  news  agency  let  me  say  straight-
 way  that  I  am  for  freedom  of  the
 press,  but  that  freedom  is  not  abso-
 lute,  as  is  well  known  in  this  country
 and  in  this  Parliament.

 I  rely  on  precedents  in  this  House
 for  raising  this  question.  [ast  year,
 there  was  a  motion  of  a  breach  of
 privilege—is  the  Minister  concerned
 here?  Yes  he  is  here—in  rezatd  to
 the  report  of  the  Public  “Accous
 Committee  which  had  passed  some
 strictures  on  the  Bharat  Sevak  Sainaj.
 the  Minister  of  Home  Affairs,  Shri
 Nanda,  who  is  or  was  the  Presi¢  at
 of  the  Bharat  Sevak  Samaj  ‘vas
 reported  to  have  made  a  statemcnt  at
 Patna  or  somewhere  else  in  Bihar
 criticising  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  and  saying,  in  words  to  that
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 effect—I  do  not  remember  the  exact
 words—that  the  Bharat  Sevak  Samaj,
 in  spite  of  criticism  by  the  Committee,
 can  go  ahead  with  their  work.  He
 did  not  say  the  Commitee  was  irres-
 ponsible  but  something  almost  tanta-
 mount  to  that.

 Anyway,  the  gist  of  the  matter  was
 hat  when  it  was  raised  in  the  House

 on  a  motion  of  breach  of  privilege,
 The  Hindu  and  the  Indian  Nation...

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  No,
 Searchlight.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The
 Searchlight  of  Patna.  These  two
 papers  were  hauled  over  the  coals.
 When  it  was  brought  to  the  notice
 of  the  House,  the  Minister  denied
 that  he  had  made  the  statement.  You
 will  recollect  that  you  referred  the
 matter  to  The  Hindu  and  also  per-
 haps,  to  the  Searchlight  and  the
 editors  of  both  the  papers  expressed
 regret  for  having  made  a  wrong
 statement.

 There  is  another  recent  instance
 here  which  has  got  a  bearing  on  this
 latest  episode.  My  hon.  friend,  Shri
 Kapur  Singh,  complained  the  other
 day  that  he  was  misreported  by  a
 leading  newspaper  of  the  capital.

 An  hon,  Member:  The  Statesman.

 Shri  Harl  Vishnu  Kamath:  I  do
 not  remember  the  name  of  the  paper.
 The  editor  of  that  paper  also  wrote
 a  letter  to  you  explaining,  the  mis-
 take  that  had  been  committed  by
 the  paper,  the  misreport  §  that  had
 appeared  in  the  paper.

 Therefore,  the  brief  point  of  privi-
 lk.  ge  is  this.  The  Minister  says  that

 .¢  did  not  seek  an  agreement  of  the
 2sesident  of  the  World  Bank  to  his
 naking  a  statement  in  this  House.

 But  the  PTI  says,  their  New  York
 correspondent  says,  as  the  Minister
 has  said  in  his  statement—I  will  read
 it  out  to  you—

 “that  before  leaving  Washing-
 ton,  I  met  the  President  of  the
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 World  Bank  to  get  from  him  an
 agreement  on  the  statement  which
 I  would  make  in  this  House”.

 Clearly  this  is  a  question  involving
 a  breach  of  privilege.  I  would  there-
 fore  request  you  to  ask  the  PTI
 as  to  what  exactly  transpired  bet-
 ween  the  correspondent  and  _  the
 Minister.  If  the  PTI  correspondent
 misreported  him,  it  is  up  to  the  PTI
 to  correct  it  and  to  express  regret  to
 the  House.  If  he  has  not  misreported
 the  Minister,  the  ball  is  back  in  the
 court  of  the  Minister.  He  will  have
 to  come  and  explain  to  the  House  as
 to  what  exactly  he  said.

 Mr,  Speaker;  The  Law  Minister
 would  like  to  say  anything?

 The  Minister  of  Law  (Shri  G.  S.
 Pathak):  rose—

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  How
 many  times  he  has  fumbled  and  fal-
 tered.

 An  hon.  Member:  He  _  has_  not
 started  yet.

 Shri  Nambiar  (Tiruchirapalli):  He
 is  a  newcomer.

 Shri  G.  S.  Pathak:  It  is  for  you  to
 decide  whether  this  is  a  matter  which
 Tequires  the  intervention  of  the
 House,  and  whether  prima  facie  any
 breach  of  privilege  of  this  House  has
 been  committed.  This  is  a  matter
 which  you,  Sir,  have  got  to  decide
 prima  facie,  and  if  it  appeared  that
 there  is  no  question  of  breach  of
 privilege  of  this  House,  or  that  even
 if  there  is  such  a  question,  the  mat-
 ter  does  not  require  the  intervention
 of  the  House,  then  you  will  refuse
 leave.  (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  Order,  order.
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  may tefer  to  Mr.  Maurya’s  imcident  also.

 Mr.  Speaker:  I  think  we  should
 have  the  reply  of  the  Agency  also
 before  us  before  we  can  decide  that,
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 Hunger  Strike  in’

 Tihar  Jail
 and  I  wil)  ask  the  Agency.  Papers
 to  be  laid.

 Shri  Nambiar:  I  have  to  make  a
 submission.

 Mr,  Speaker:  Not  in  this  manner.
 Shri  Kachhaviya.

 2.42  brs.
 SOME  SANYASIS  OBSERVING

 HUNGER  STRIKE  IN  TIHAR
 JAIL

 श्री  हुकम  we  weer)  दस  मई,
 966  को  सुबह  नौ  बजे  तिहाड़  जेल,  नई

 दिल्‍ली  केजेल  सुर्परिटेंडेंट  से  कुछ  सन्यासियों
 से  मिलने  के  लिए  मैंने  समय  लिया  जो  इस
 समय  जेल  में  भ्रामरण  प्रनशन  कर  रहे  हैं  ।
 मुझे  सुपरिटेंडेंट  ने  शाम  को  चार  बजे  का
 समय  दिया  -  लोक  सभा  में  मेरा  ध्यानाकर्षण
 का  एक  प्रस्ताव  था  ।  उसको  छोड़  कर
 मैं  सन्यासियों  से  मिलने  के  लिए  शाम  को
 जेल  गया  ।  जेल  सुर्परिटेंडेंड  ने  मुझे  उन
 से  मिलाने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  मुझे  सूचना
 मिली  थी  कि  सन्यासियों  की  जो  प्रामरण
 प्रनशन  पर  हैं,  हालत  चिन्ताजनक  है  ।  चोबीस
 सन्‍्यासी  वहां  पर  भ्ख  हड़ताल  पर  हैं  ।  वे
 पिछले  दो  तीन  दिन  से  मत्यु  शैया  पर  पड़े
 हुए  हैं  '  इतनी  चिन्ताजनक  उनकी  हालत
 है  ।  चूंकि  उनकी  हालत  चिन्ताजनक  है
 इस  वास्ते  मैं  उन  से  मिलने  के  लिए  गया  था  ।
 मेरा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी  था  धौर  उसको
 छोड़  कर  मैं  गया  लेकिन  मुझे  उन  को  मिलाया
 तहीं  गया  ।  इस  कारण  से  मेरें  काय॑  में
 बाधा  पैदा  हुई  -  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा
 कि  मेरे  कार्य  में  जो  बाधा  पहुंची  जेल  सुर्परिटेडेंट
 के  इस  रवैये  क ेकारण  इसके  बारे  में  वह  भ्रपनी
 सफाई  पेश  करें  1

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri
 Nanda):  I  have  a_  report  from  the
 Superintendent.  According  to  the
 information  that  I  have  before  me....

 An  hon.  Member:  Is  it  a  long
 statement?
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 Shri  Nanda:  It  is  a_  fairly  long  भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मना  क्‍या  यह  कर statement.

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Ken-
 drapara):  Then  it  may  be  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 Shri  Nanda:  The  substance  of  it  is
 this,  that  the  Superintendent  did  not
 say  to  the  hon.  Member  that  he  was
 not  going  to  permit  the  interview.
 He  said  he  would  call  these  persons
 who  were  detained  there  into  the
 office  of  the  Superintendent  for  the
 purpose  of  the  interview.  That  is
 what  is  being  done,  that  is  the  rule,
 that  is  the  procedure.  And  they  were
 actually  brought  there,  but  according to  this  information,  the  hon.  Member
 did  not  want  to  meet  them  there.
 He  wanted  to  go  the  ward  and  see
 them  there.  That  is  the  report.

 aft  हुकम  चन्‍द  कहछ्वाय:  मुझे  इसका
 भ्रनुभव  है  ।  जब  मैं  भ्रम्बाला  जेल  में  था
 श्रौर  भूख  हड़ताल  पर  था  तो  जो  भी  मुझ  से
 मिलने  झाता  था  उसे  मेरे  कमरे  में  ला  कर
 मुझ  से  मिलाया  जाता  था  t  मैं  ऐसी
 भ्रवस्था  में  महीं  था  कि  मैं  उनके  दफ्तर  में
 जा  कर  लोगों  से  मिलूं  ।

 प्रष्यक्ष  महोवय  :  जो  सुर्पारिडेंटेंट  ने
 लिखा  है  वह  तो  सामने  है।  भ्रब  सवाल  यह
 है  कि  शाया  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  उनको
 यहां  मंगा  देते  हैं  शौर  धाप  चाहते  थे  कि
 जहां  वे  हैं  वहां  जा  कर  झाप  उन  से  मिलें  ?

 शो  हुकम  अम्य  कछवाय  उसका
 कहना  यह  या  कि  मिलाना  ही  नहीं  चाहते
 हैं,  उनको  t

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  कया  उन्होंने  कहा
 कि  दफ्तर  में  ले  आये  हैं.

 श्री  हुकम  खन्द  कलबाय  :  मुझे  जब  मना
 कर  दिया  गया  तो  मैं  बाहर  झा  गया  t

 किया  गया  कि  भाप  वहां  वार्ड  में  जा  कर
 नहीं  मिल  सकते  हैं  या  बिल्कुल  मिलने  से
 ममा  कर  दिया.

 भरी  हुकम  शरद  कछबाय  :  मैं  जब
 वहां  पर  था  तो  मुझे  मना  किया  गया  ।  जब
 मैं  बाहर  श्र  गया  तो  उसके  बाद  उनको
 लाया  गया  हो  तब  मैं  नहीं  कह  सकता  हूं  ।
 लेकिन  मुझ  से  मिलाने  के  लिए  नहीं  लाया
 गया  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मना  यह  किया  गया
 कि  वार्ड  में  हम  श्रापकों  नहीं  लेजा  सकते

 ।  मना  यह  किया  गया  न  ?

 भरी  हुक्म  चन्‍्द  कछवाय :  उनका  कहना
 ऐसा  था  कि  इन  सन्यासियों  से  राजनीतिक
 भ्रादमियों  को  किसी  तरह  नहीं  मिलाना  चाहते
 हैं।  यह  उन्होंने  साफ  शब्दों  में  कहा  ।
 मैंने  श्राग्रह  कर  समय  लिया  t  पालियाममैंट
 का  मैम्बर  होने  के  नाते  मैंने  समय  मांगा
 था।  मैंने  कहा  जो  श्रापने  समय  दिया  है
 उसके  प्रनुसार  मैं  ग्राया  हूं।  लेकिन  उनका
 कहना  यह  था  कि  यह  ध्यान  बाद  में  आया
 कि  राजनीतिक  व्यक्तियों  से  इनको  नहीं
 मिलाना  है  ।

 Mr.  Speaker:  In  view  of  this
 statement  of  the  Member,  a  further
 enquiry  might  be  made.

 An  non.  Member:  No,  Sir.
 Shri  Nambiar  (Tiruchirapalli):  I

 have  submitted  two  calling  attention
 notices.  One  is  about  the  strike  of
 NGOs  in  Kerala  which  is  coming  on
 the  24th.  The  entire  Kerala  admis-
 tration  is  going  to  be  paralised  from
 the  24th.

 Mr,  Speaker  Not  in  this
 If  he  has  any  complaint,  any  grie-
 vance,  he  can  write  to  me.  I  cannot
 hear  him  in  this  manner.  Whatever

 manner.
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 decision  I  have  taken,  he  can  bring
 to  my  notice  if  he  is  aggrieved,  but
 not  in  this  manner,

 Shri  Nambiar:  Yesterday  there
 was  shooting  in  Orissa.

 Mr.  Speaker:  I  cannot  take  notice.

 Sbri  Thirumala  Rae  (Kakinada):
 On  a  point  of  order.  May  I  know
 whether  there  are  special  privileges
 ennferred  on  Members  of  Parliament
 apart  from  the  rules  and  regulations
 of  jaus  for  visitors,  and  can  the
 House  take  notice  of  anything  that
 happens  outside  to  any  citizen?

 Mr.  Speaker:  If  some  Member  of
 Parliament  goes,  I  should  know  the
 facts,  whether  it  was  under  the  rules
 that  he  was  denied  that  interview.
 Let  him  say  that  we  do  not  allow  it.
 This  is  not  the  question.  He  says  we
 did  allow  him,  we  wanted  to  have
 that  interview  inside  the  office.  That
 is  the  thing  that  has  to  be  found
 out.  If  the  Superintendent  says,  no,
 we  have  refused,  we  did  not  allow
 him  under  the  manual,  I  would  not
 intervene.  That  is  a  different  thing
 altogether.

 Shri  Thiromala  Rao:  The  House
 does  not  come  into  the  picture.

 Mr.  Speaker:  Only  the  facts  us
 stated  by  the  two  are  different.

 Shri  Kapar  Singh:  (Ludhiana):
 Yesterday  I  had  given  notice  of  @
 motion  of  privilege  about  a  news-
 Paper  item.  I  have  been  informed..

 Mr.  Speaker:  It  will  be  taken  up
 some  time,  not  today.

 on  the  basis
 Superinten-

 Shri  Nanda:  This  is
 ef  the  report  from  the
 dent  of  the  Jail.
 €95(Ai)  LSD—6,

 Re.  Sanyosis  VAISAKHA  23,  888  (SAKA)  on  Hunger
 Strike  in  Tihar  Jail

 Shri  Parashar  (Shivpuri):  I  want
 to  know  under  what  rule  the  ques-
 tion  raiseq  by  Mr.  Kachhavaiya  has
 been  allowed  here.
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 श्री  हुक्म  रद  कुशाय :  222  !

 Mr.  Speaker:  If  I  want  to  uphold
 tne  rights  of  Members,  if  he  wants
 tu  see  somebody  inside  the  jail,  in
 order  that  they  might:  have  that
 information,  this  should  not  be
 gtudged,  and  if  the  rules  do  _  not
 permit  that,  I  have  said  that  I  will
 not  interfere.  If  it  has  been  done
 according  to  the  fules,  I  have  no
 power  to  intervene.  But  I  only
 wanted  to  know  whether  the  facts
 stated  by  both  could  be  reconciled,
 because  Mr.  Kachhavaiya  is  insisting
 that  he  was  refused  permission.

 Shri  8.  N.  Chaturvedi  (Firozabad):
 Others  have  been  given  a_  chance.

 IT  should  also  be  given  a  chance.

 order.  He Mr.  Speaker:  Order,
 will  sit  down.

 Shri  8.  N.  Chaturvedi:  I  wanted
 to  know  whether  this  was  a  proper
 puace....

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  He
 will  sit  down.

 Shri  N.  Chaturvedi:  He  was
 not  prevented  from  the  discharge  of
 his  duties  by  the  Superintendent  of
 the  Jail.  This  is  not  the  proper
 forum  where  it  should  be  raised,

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  I  have
 asked  him  thrice  to  sit  down.  He
 will  kindly  resume  his  scat.

 Shri  8.  N.  Chaturvedi:  So  many
 people  have...

 Mr,  Speaker:  |  have  asked  him  so
 many  times.  He  should  sit  down.



 76653

 72.48  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ANNUAL  Report  or  BHARAT  Heavy
 ELECTRICALS  ETC.

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  I  beg  to  lay  on  the
 Table—

 qa)  (i)  A  copy  of  the  Annual
 Report  of  the  Bharat  Heavy  Elec-
 tricals  Limited,  New  Delhi,  for
 the  year  1964-65.  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the  com-
 ments  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon,  under
 sub-section  ()  of  section  6l9A  of
 the  Companies  Act,  1956.

 (ii)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  above
 Company.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-
 6326/66],

 (2)  (i)  A  copy  of  the  Annual
 Report.  of  the  Hindustan  Machine
 Tools  Limited,  Bangalore,  for  the
 year  1964-65,  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the  com-
 ments  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon,  under
 sub-section  (l)  of  section  69A  of
 the  Companies  Act,  1956.

 (ii)  Review  by  the  Governinent
 on  the  working  of  the  above
 Company.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LI-
 6327/66).

 (3)  A  statement  showing  the
 names  of  the  Secretaries  to  the
 Government  of  India  who  are
 holding  Chairmanship  of  Public

 project.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-6328/66].

 ANNUAL  REPORT  OF  NATIONAL  MINERAL
 DEVELOPMENT  CORPORATION  LIMITED

 ETC.

 The  Deputy  Minister  in  the  Mints-
 try  of  Mines  and  Metals  (Shri  S.  A.
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 Mehdi):  On  behalf  of  Shri  5.  K  Dey
 I  beg  to  lay  on  the  Table—

 (i)  A  copy  of  the  Annual  Report
 of  the  National  Mineral  De-
 velopment  Corporation  Limit-
 ed,  New  Delhi,  for  the  year
 ‘1964-65,  along  with  the  Audit-
 ed  Accounts  and  the  com-
 ments  o¢  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon,
 under  sub-section  (l)  of  sec-
 tion  69A  of  the  Companies
 Act,  1966.

 (ii)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  above
 Company.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 6330/66).

 Union  Pustic  Service  Commission
 (EXEMPTION  FROM  CONSULTATION)  SE-

 COND  AMENDMENT  REGULATIONS
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry

 थी  Home  Affairs  (Shri  P.  Naskar):
 On  behalf  of  Shri  Hathi,  I  beg  to  lay

 on  the  Table  a  copy  of  the  Union  Pub-
 lic  Service  Commission  (Exemption
 from  Consultation)  Second  Amend-
 ment  Regulations,  1966,  published  in
 Notification  No.  G.SR.  622  in  Gazette
 of  India  dated  the  30th  April,  1968,
 under  clause(5)  of  article  320  of  the
 Constitution,  together  an  explanatory
 note.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 6335  /66).
 Avuprr  Report  on  THE  ACCOUNTS  OF

 THE  CrentraL  Si.x  BOARD  ETC.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 ef  Commerce  (Shri  Quresh):  I  beg
 to  lay  on  the  Table—

 qa  A  copy  of  the  Audit  Report  oa
 the  Accounts  of  the  Central
 Silk  Board  for  the  year  ‘1964-
 6.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-633!  /66}.

 (2)  A  statement  correcting  some
 portions  of  the  Report  of  the
 Khadi  end  Village  Industries
 Commission  for  the  year  1906
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 65  laid  on  the  Table  on  the
 25th  March,  1968.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-6332/
 66).
 A  copy  of  the  Khadi  and

 Village  Industries  Commission
 (Amendment)  Rules,  966

 published  in  Notification  No.
 G.S.R.  590  in  Gazette  of  India
 dated  the  23rd  April,  1966,
 under  sub-section  (6)  of  sec-
 tion  26  of  the  Khadi  and
 Village  Industries  Commis-
 sion  Act,  1968.  [Placed  in
 Library,  See  No.  LT-6333/66;.

 (3)

 (4)  A  copy  of  the  Coffee  (Second
 Amendment)  Rules,  966  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  629  in  Gazette  of  India
 dateq  the  30th  April,  1966,
 under  sub-section  (3)  of  sec-
 tion  48  of  the  Coffee  Act,  1942.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-6334

 (5)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  sub-section
 (8)  of  section  3  of  the  Esssen-
 tial  Commodities  Act,  955:—

 (i)  The  Taxtile  (Production  by
 Powerloom)  Control  (Am-
 endment)  Order,  966  pub-
 lished  in  Notification  No.
 85.0.  7श7  in  Gazette  of
 India  dated  the  23rd  April.
 ‘1966,
 The  Cotton  Textile  Control
 (Amendment)  Order,  966
 published  in  Notification  No.
 S.O.  1217  in  Gazette  of  India
 dated  the  23rd  April,  1966.
 The  Woollen  Textiles  (Pro-
 duction  and  Distribution
 Control)  First  Amendment
 Order,  966  published  in
 Notification  No.  8.0.  28  in
 Gazette  of  India  dateg  the
 28rq  April.

 (i)

 (ili)

 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-6335/68).

 VAISAKHA  23,  888  (SAKA)  36656

 2.49  brs.
 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS

 (GENERAL)
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry

 of  Finance  (Shri  L,  N.  Mishra):  On
 behalf  of  Shri  Sachindra  Chaudhuri  I
 beg  to  present  a  statement  showing
 Demands  for  Excess  Grants  in  respect
 of  the  Budget  (General)  for  1968-64.

 2.49  \4  brs.
 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  I]  have  to  report  the
 following  message  received  from  the
 Sceretary  of  Rajya  Sabha: —

 “In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  sub-rule  (6)  of  rule  86
 of  the  Rules  of  Procedure  and
 Conduct  of  Business  in  the  Rajya
 Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the  Finance  Bill,  1986,
 which  was  passed  by  the  Lok
 Sabha  at  its  sitting  held  on  the
 5th  May,  1966,  and  transmitted  to
 the  Rajya  Sabha  for  its  recom-
 mendations  and  to  state  that  this
 House  has  no  recommendations  to
 make  to  the  Lok  Sabha  in  regard
 to  the  said  Bill.”

 2.49)  bre.
 PETITION  RE,  PLAN  ALLOCATIONS

 FOR  EDUCATION

 a  प्रकादाबीर  शास्त्री  (बिजनौर  )  :
 मैं  शिक्षा  तथा  सम्बद्ध  मामलों  के  लिए  योजना
 प्राबंटनों  के  बारे  में  भ्र्खिल  भारतीय  माध्यमिक
 शिक्षक  संघ  की  एक  याचिका  जिस  पर  देख
 के  विभिन्न  भागों  के  पथास  हजार  से  धिक
 शध््यापकों  के  हस्ताक्षर  हैं,  पेश  करता  हूं  t

 i2.50  bre.
 STATEMENT  RE  PLANNING
 MINISTER'S  VISIT  TO  U.S.A  AND

 CANADA
 Mr.  Speaker:  Shri  Asoka  Mehta.
 Shri  BH  N.  Mukerjfee  (Calcutta,

 Central):  From  what  we  hewd
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 (Shri  H.  N,  Mukerjee]
 yesterday  and  from  the  fact  that  you
 eould  not  immediately  refer  the  pri-
 vilege  matter  in  regard  to  the  PTI
 to  the  Committee  of  privileges,  it
 shows  that  a  prima  facie  case  has
 now  been  made.  Yesterday  what  the
 Minister  said  amounteg  to  an  acknow-
 ledgement  that  certain  parts  of  the
 statement  which  we  are  going  to  hear
 have  got  clearance  from  a_  foreign
 agency.  Outside  the  House  the  Minis-
 ter  speaks  such  vulgarities  ag  ‘India
 opening  up  her  womb’.

 The  Minister  of  Planning  and  ‘Social
 Welfare  (Shri  Asoka  Mehta}:  i
 strongly  object  to  this  kind  of  words.
 Who  is  he  to  tell  me?  I  have  not  been
 asked  what  words  ]  have  used.  You
 are  defending  the  rights  of  Members
 outside.  I  have  not  been  asked  what
 words  I  have  used.  Still  this  gentle-
 man  hag  the  temerity  to  say  these
 things’  .(Interruptions.)  I  object  to
 the  word  ‘vulgarity’  should  be  with-
 the  word  ‘vulgarity’  should  be  with-
 drawn.

 Shri  H.  N.  Mukerjee:  The  specia!
 correspondent  of  Statesman  in  today’s
 number  in  the  leader  page  writes  a
 special  feature  article  where  he  as-
 eribes  to  Mr.  Asoka  Mehta  the  words
 which  I  have  quoted.  If  you  give  me
 the  time,  I  can  find  out  from  the  other
 mewspapers  also.

 Mr,  Speaker;  What  does  he  wam  to
 say?

 Shri  प्र.  N.  Mukerjee:  I  say  =  this
 vulgarity  outside  and  the  inflicting  of
 indignity  on  the  House  by  giving  us
 a  statement  which  is  partly  okayed  on
 his  own  admission  by  a  foreign
 agency  is  something  which  we  should
 not  tolerate.  If  you  permit  him  to
 make  a  statement  which  it  seems  you

 Mr.  Speaker:  Certainly  I  would
 permit  him  to  make  a_  statement,
 whatever  he  wants  to  make.  Yester-
 day  the  other  question  was  decided  by
 me  and  there  was  no  occasion  to  make

 yodhese  observations,...  (Interruptions.)
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 Shri  प्र,  N.  Mukerjee:  I  will  not  be
 a  party  to  this.

 Shri  Daji  (Indore):  We  do  not  want
 to  listen  to  this  statement.  .(Inter-
 ruptions).

 Shri  Mohammad  Eliag  (Howrah):**
 Shri  H.  N.  Mukerjee,  Shri  Moham-

 mad  Elias  and  some  other  hon.  Mem-
 bers  then  left  the  House.

 Shri  Asoka  Mehta:  I  hope  you  have
 heard  the  words.  These  words  ‘must
 be  withdrawn,  Over  and  over  again
 I  have  been  abused  in  this  House.  I
 am  a  Membcr  of  Parliament  and  un-
 less  my  rights  ate  protected,  I  do  not
 want  to  proceed  further.  I  am  not
 prepared  to  be  abused  in  this  House.
 I  am  discharging  my  duties  and  I  am
 answerable  to  the  House  and  tg  the
 Prime  Minister.  I  am  not  prepared
 to  be  abused.  .(Interruptions.)  You
 must  say  something  about  the  per-
 sonal  abuses  that  are  being  showered
 on  me.

 Mr.  Speaker:  He  must  bring  it  tr
 my  notice.  I  should  be  allowed  tc
 take  action.  Why  should  he  get  upset
 in  this  manner?  The  words  that  had
 been  used  when  they  were  going  out
 are  very  objectionable  and  they
 should  not  remain  on  records,

 Shri  8.  M.  Banerjee
 Which  are  those  words?

 (Kanpur):

 Mr,  Speaker:  The  words  Mr.  Elias
 has  said.  I  object  tu  thal.

 Shri  s.  M.  Banerjee:  This  is  a  car-
 bon  copy  of  what  he  has  given  to
 Mr.  Woods—that  is  all  that  he  said.

 Mr.  Speaker:  He  is  interrupting  the
 proceedings.  I  will  ask  him  to  go  out.

 Shri  8.  M,  Banerjee:  You  ask  him
 to  go  out.

 Mr,  Speaker:  I  am  asking  whether
 he  is  prepared.  .(Interruptions.)

 Shri  8.  M,  Banerjee:  There  is  no
 question;  you  ask  him  also  to  go  out

 e*Expunged  aa  ordered  by  ae  caulr



 76659  Planning

 Mr,  Speaker:  (  ani  asking  Mr.
 Banerjee  ty  go  out.

 Shri  8,  M.  Banerjee:  I  have  been
 duly  elected;  he  has  been  nominated.

 Mr.  Speaker:  He  may  go  out  now.
 (Shri  S.  कै,  Banerjee  then  left  the

 House)
 Mr,  Speaker:  Shri  Asoka  Mehta.

 श्री  मबु  लिमये  :  श्रो  बनर्जो  की  शाखरी
 बात  सह  &  कि  भाप  पिछसे  दरबान  से  थाये
 हैँ
 Shri  Asoka  Mehta:  |  rise  tu  report

 to  Parliament  on  my  recent  visit  to
 the  United  States  of  America  and
 Canada  for  discussions  on  econonuc
 aid.  The  principa]  purpose  of  my
 visit  was  to  have  discussions  with
 Mr.  George  D.  Woods,  President  of
 the  World  Bank,  which  is  the  sponsor
 of  the  Aid  India  Consortium,  and  with
 the  United  States  Administration.
 During  my  stay  in  Washington,  I  had
 the  opportunity  to  meet  President
 Johnson,  high  officials  of  the  United
 States  Administration  and  leading
 members  of  the  United  States  Con-
 gress.  In  Ottawa,  I  had  very  useful
 discussions  with  members  of  the
 Canadian  Government.  All  these  talks
 were  marked  by  a  spirit  of  warm
 cordiality  and  understanding.

 rs  As  the  House  ig  aware,  ona  af  the
 principal  problems  we  face  in  regard
 to  giving  a  proper  shape  to  our  Fourth
 Plan  is  the  uncertainty  regarding  the
 extent  of  assistance  which  we  should
 hope  for  and  which  we  could  legi-
 timately  expect  from  friendly  coun-
 tries  in  support  of  ihe  development
 programme  we  have  in  view.  We
 have,  in  this  connection,  had  discus-
 sions  with  the  Soviet  Union  and  other
 countries  wno  are  not  members  uf
 the  Aid  India  Consortium  sponsored
 by  the  World  Bunk.  Following  cue:
 Prime  Minister’s  visit  io  the  United
 States  of  America  and  other  countries
 in  March,  we  found  it  essential  to
 discuss  further  with  the  World  Bank
 and  with  the  United  States  Govern-
 ment,  as  one  of  the  principal  mera-
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 bers  uf  the  Consortium,  their  ideas
 about  aid  commitments  to  fulfil  the
 objectives  of  rapid  economic  develup-
 ment  of  India  in  the  next  plan  period,
 which  is  crucial  to  the  strengthening
 of  the  economic  structure  in  such  a
 way  as  to  ensure  early  attainment  of
 self-reliant  growth.

 3.  Within  this  broad  context,  the
 discussions  I  had  with  the  President
 of  the  World  Bank  centred  around  the
 steps  we  intended  to  take  in  the  next
 two  plans  on  such  questions  as  agri-
 cultural  development,  population  con-
 trol,  acceleration  of  the  programme
 tor  fertilizer  production  within  the
 country,  enlargement  of  export  earn-

 ngs,  facilitating  more  intensive  and
 more  efficient  utilization  of  the  pro-
 auctive  capacity  we  had  already  built
 up  in  several  sectors  such  as  machine-
 building,  chemicals,  industrial  raw
 materials,  etc.;  and  the  importance  in
 all  these  contexts  of  providing  assis-
 tance,  in  a  quantity  and  in  a  manner
 conducive  to  the  best  interests  of
 economic  development  of  India.

 4.  Both  in  the  World  Bank  and  in
 the  United  States  Administration,  I
 found  an  appreciation  of  what  we
 had  achieved  in  the  last  fifteen  years
 of  pianned  effort,  as  also  qa  desire  to
 assist  us  in  what  we  were  seeking  to
 achieve  in  the  next  two  plan  periods.
 I  made  it  clear  to  them  that  we  con-
 sidered  the  next  five  to  ten  years  as
 crucial  for  India’s  economic  develop--
 ment;  that,  conscious  of  this  climac-
 teric  in  our  economic  history,  we  were
 determined  to  put  the  utmost  effort
 we  were  capable  of  into  the  task  of
 assuring  8  structural  revolution;  and
 tiu;  there  wag  a  dynamism  in  Indian
 society  today  which  we  were  resolved
 to  harness  in  such  q  manner  as  to
 sul:sfy  the  requirements  of  economic
 development,  social  justice  and  poli-
 tica;  democracy.  In  this  great  task,
 thuie  is  much  that  could  be  made
 cag:tr,  not  only  easier  but  more
 frygtlul,  if  our  own  efforts  could  be
 supplemented  by  the  knowledge  and
 resources  which  developed  ountries
 were  in  a  position  to  provide  us.  I
 am  happy  to  say  that  the  response  I
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 [Shri  Asoka  Mehta]
 found  in  the  World  Bank,  the  United
 States  and  Canadg  has  been  such  as
 to  enable  us  to  move  forward  with
 greater  confidence  and  greater  speea
 towards  the  realization  of  our  objec-
 tive  of  structural  transformation  con-
 ducive  to  self-reliance  and  self-gene-
 rating  growth
 3  hrs.

 5.  Against  this  general  background,
 I  discussed  with  the  World  Bank  the
 question  of  support,  in  terms  of  ex-
 ternal  assistance,  both  for  the  Fourth
 Plan  period  as  well  as  for  thé  current year.  The  House  will  appreciate  that
 in  view  of  the  fact  that  the  Fourth
 Plan  formulation  has  not  yet  reached
 a  stage  at  which  its  outlines  are  defi-
 nite,  the  discussions  I  could  have  with
 the  World  Bank  could  only  be  in
 qualitative  terms.  While  the  precise
 quantitative  discussions  on  the  mea-
 sure  of  aid  from  Consortium  countries
 had  to  await  the  decisions  on  plan
 magnitudes  and  plan  allocations  on
 our  part,  there  was  a  clear  apprecia-
 tion  of  the  fact  that,  over  the  next
 five  years,  substantially  greater  assis-
 tance  than  in  the  past  would  have  to
 be  provided  both  for  more  efficient
 utilization  of  the  productive  capacity
 already  built-up  and  for  addition  to
 such  capacity.

 8.  In  my  discussions  with  the  World
 Bank  and  the  United  States,  I  empha-
 sized  the  need  for  larger  financing  of
 maintenance  imports,  which  would  be
 needed  by  us  in  the  next  few  years
 to  make  full  use  of  the  potential  that
 already  existed.  In  this  context,  I
 emphasized  that  one  of  the  serious
 impediments  to  effective  utilization  of
 existing  capacity  and  to  the  pursuit
 of  a  policy  of  freer  and  optima]  allo-
 cation  of  available  resources—internal
 and  external—was  the  constraint  im-
 Posed  by  the  foreign  exchange  short-
 age.  If  sufficient  non-project  aid  was
 available  to  us  in  a  form  which  per-
 mitted  greater  flexibility  in  the  allo-
 eation  of  foreign  exchange—whose
 scarcity  necessitates  the  elabarate  use.
 ot  administrative  controls  today—it
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 would  be  to  our  advantage  to  secure
 the  proper  direction  of  resources
 through  the  more  generalized  instru-
 ments  of  tariffs,  fiscal  and  credit
 policies  than  those  of  detailed  admi-
 nistrative  allocations.  Such  a  policy
 would,  while  providing  adequate  pro-
 tection  to  domestic  industry,  also
 generate  forces  conducive  to  moderni-
 zation  of  the  economy  and  reduction
 in  costs  of  production.  It  is  this  theme
 that  I  emphasized  in  my  discussions
 with  a  view  to  securing  greater  sup-
 port  from  Consortium  countries  for
 adequate  provision  of  non-project
 assistance.

 7.  While  stressing  the  need  for
 larger  non-project  assistance  for  pur-
 poses  of  a  quick  and  efficient  utiliza-
 tion  of  the  capacity  already  in  exist-
 ence,  I  have  informed  the  World  Bank
 that  for  achieving  our  developmental
 objectives  we  shall  have  to  secure
 planned  additions  to  productive  capa-
 city  from  year  to  year.  In  other
 words,  I  have  made  it  very  clear  that
 the  larger  assistance  we  require  by
 way  of  non-project  aid  in  this  year—
 as  well  as  in  the  Fourth  Plan  period—
 would  have  to  be  in  addition  to  the
 project  assistance  we  shall  need  for
 enlarging  and  diversifying  the  pro-
 duction  structure  over  the  next  few
 years.  Here  again,  the  response  I
 found  was  not  only  sympathetic  but
 reassuring.  Admittedly,  any  quanti-
 tative  formulation  of  what  assistance
 we  need  or  we  should  expect,  from
 the  aid-giving  countries  will  have  to
 depend  on  our  formulation  of  the
 Fourth  Plan.  As  soon  as  we  do  so—
 and  we  hope  to  be  able  to  submit  the
 Draft  Outline  of  the  Fourth  Plan  to
 the  National  Developrfient  Council  and
 Parliament  in  the  next  few  months—
 we  propose  to  invite  the  World  Bank,
 as  leader  of  the  Consortium,  to
 arrange  for  its  appraisal  and  conside-
 ration  by  the  Consortium  well  before
 the  end  of  this  year.

 8.  Against  this  background,  we  had
 detailed  discussions  with  the  World
 Bank  on  our  aid  requirements  for  the
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 current  year  and  we  reached  a  meet-
 ing  of  minds  on  the  quantum  of  aid
 that  would  be  required  if  India  is  to
 move  ahead  rapidly  and  decisively  in
 her  own  chosen  directions.  The
 President  of  the  World  Bank  has
 agreed  to  take  up  our  substantial  re-
 quirements  for  non-project  assistance
 in  the  current  year  with  the  member
 countries  of  the  Indian  Consortium
 and  to  intimate  to  us  their  response
 in  the  near  future.  His  efforts  in  this
 direction  will  have  to  be  strengthened
 and  supplemented  by  our  gwn  ap-
 proaches  to  aid-giving  countries  on  a
 bilateral  basis.  In  addition,  the
 President  of  the  World  Bank  will  also
 urge  the  Consortium  countries  to  give
 assistance  to  our  projects  over  and
 above  the  substantial  and  higher  level
 of  non-project  aid  that  would  be
 necessary.  He  has  also  assured  us
 that  the  World  Bank  and  its  affiliate,
 the  International  Development  Asso-
 ciation,  will  participate  in  a  substan-
 tial  manner  in  the  provision  for  our
 non-project  aid  requirements  besides
 continuing  to  entertain  requests  for
 project  assistance.

 9.  The  United  States  Administration
 have  indicated  that  subject  to  the
 action  of  the  Congress  they  will  meet
 their  appropriate  share  of  our  non-
 project  aid  requirements  for  the
 current  year  ag  assessed  by  the  World
 Bank.  In  addition,  they  would  be
 willing  to  finance  projects,  including
 the  projects  which  we  had  posed  to
 them  prior  to  the  suspension  of  new
 US  economic  aid  commitments  to
 India  in  September  last.

 10.  In  my  discussions  the  possibility
 of  cooperation  between  India  and
 Pakistan  on  economic  projects  which
 could  be  beneficial  to  both  the  coun-
 tries  came  up.  I  pointed  out  that
 India  for  her  part  had  always  been
 willing  to  explore  the  feasibility  of
 such  projects  on  their  merits.  We  did
 not,  however,  discuss  details  of  any
 specific  projects.

 Ji.  The  highlight  of  my  discussions
 with  the  United  States  Government
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 was,  naturally,  my  meetings  with
 President  Johnson.  The  United  States
 President  expressed  his  deep  personal
 admiration  for  the  Prime  Minister  and
 his  sympathy  and  understanding  for  the
 many  difficult  tasks  that  lay  ahead  for
 the  people  of  India.  He  understood
 well  what  we  were  trying  to  do  in
 India  and  he  was  most  appreciative  of
 the  manner  in  which  we  were  appro-
 aching  our  problems.  He  said  that,
 subject  to  the  overriding  authority  of
 Congress,  the  United  States  would
 play  its  part  in  supporting  the  pro-
 gramme  of  Indian  economic  develop~
 ment.  He  did  not  wish  to  make  any
 demands  on  India;  all  he  desired  was
 that  the  resources  India  raised  herself
 and  the  resources  made  available  to
 her  were  spent  for  her  economic  bene-
 fit  and  for  the  well-being  of  her
 people.  He  hoped  it  would  be  possible
 for  India  to  enjoy  peace  and  8०  to
 Jessen  the  burden  of  defence  which
 she  was  now  compelled  to  carry.

 12,  During  my  visit  to  Canada,  3
 had  the  opportunity  to  meet  Mr.  Paul
 Martin,  the  Foreign  Minister  and
 Mr.  Mitchell  Sharp,  the  Minister  for
 Finance.  I  could  not,  unfortunately,
 meet  Prime  Minister  Lester  Pearson
 88  he  was  indisposed.  My  visit  to
 Canada  was  primarily  a  goodwill
 visit.  Canadian  aid  to  India,  over
 the  years,  has  been  not  only  most
 generous  in  quantum  but  also  most
 understanding  in  its  terms.  I  was
 therefore  anxious  to  convey  to  the
 Canadian  Government  our  deep  appre-
 ciation  of  the  understanding  which
 we  have  always  had  from  them
 Honourable  Members  will  recall  that
 recently  the  Canadian  Government
 announced  the  cancellation  of  the
 repayment  of  10  million  Canadian
 dollars  due  to  them  in  the  current
 year.  The  Government  of  Canada
 have  also  substantially  increased  their
 shipments  of  wheat  aid  to  India  I
 was  assured  by  them  of  their  confi-
 nued  interest  in  supporting  our  deve-
 lopmental  efforts  during  the  Fourth
 Plan  period  and  I  expressed  our  ap~
 Breciation  of  the  spirit  and  the  quan-
 tum  of  Canadian  assistance  to  India.
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 Several  hon,  Members  rose—
 Mr.  Speaker:  I  would  allow

 Member  from  each  party.
 one

 Shri  Hem  Barua  (Gauhati)  :  I  wrote
 to  you  this  morning,  Sir.

 Mr.  Speaker:  Yes;  I  know.  I  shall
 allow  one  Member  from  each  party  to
 put  questions.  Shri  Ranga.

 Shri  Ranga  (Chittoor):  It  is  such
 an  important  statement  that  I  shvuld
 think  that  the  House  should  be  given
 an  opportunity  of  discussing  it  care-
 fully  at  least  for  one  day.  because,
 now,  at  best,  we  can  aSk  only  one  wu
 two  questions  cach,  and  that  is  not
 going  to  help  us.

 Mucn  concern  was  expressed  by  one
 of  our  hon.  friends  about  the  centrai
 article  in  the  Statesman  in  such  dis-
 paraging  terms.  [  am  myself  in  agree-
 ment  with  the  general  line  taken  in
 that  special  article.  I  do  not  want  my
 hon.  friend  Shri  Asoka  Mehta  to  feel
 that  the  House  is  generally  not  appre-
 elative  of  his  efforts  on  behalf  of  the
 Government  and  on  behalf  of  the
 country  as  well.  We  need  a  mission
 like  this  and  he  must  have  gone
 through  a  lot  of  trouble,  and  he  has
 taken  enough  trouble  and  has  risked
 his  own  reputation,  the  reputation  of
 the  Government  as  well  as  the  repu-
 tation  of  India,  for  her  capacity  to
 develop  self-reliance.  I  do  not  know
 how  far  he  has  succeeded,  and  |  do
 not  know  how  far  he  himself  thinks
 he  has  succeeded.  All  that  I  can  say
 is,  we  hope  for  the  best.  We  do  not
 know  anything  more  than  that.

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Kcen-
 drapara):  I  want  to  know  whether  it
 is  not  a  fact  that  in  the  matter  nf  siv-
 ing  aid  to  our  country,  it  was  indicat-
 ad  by  the  United  States  Government
 that  it  is  not  only  conditioned  by
 maintaining  Indo-Pak  peace  but  also
 conditioned  by  the  fact  that  we  must
 maintain  peace  in  our  cwn  counfry.
 Te  it  not  a  fact  that  during  the  discus-
 gions  with  Dean  Rusk,  the  Secretary
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 of  State.  it  was  emphasised  that  India
 must  maintain  peace  in  its  own  coun-
 try,  ang  that  the  Planning  Minister
 explained  to  him  about  the  present
 troubles  in  Nagaland,  about  the  divi-
 sion  of  Punjab  on  a  linguistic  basis—
 all  these  things  he  has  had  to  explain
 to  him—anqd  if  that  is  the  position,  is
 it  not  beneath  our  dignity  and  self-
 respect  to  go  and  explain  our  internal
 conditions  to  America  in  order  to  get
 this  uid?  I  want  to  know  whether  it
 is  not  a  fact,  and  whether  these  things
 were  discussed  or  not.

 Shri  Asoka  Mehta:  I  have  made  it
 clear  in  the  statement  that  3)  have
 réad  before  the  House  that  no  condi-~
 tions  were  made;  that  no  conditions
 were  asked  for  and  no  conditions  were
 made.  As  to  what  I  was  discussing
 with  a  particular  person,  well,  I  do
 not  know  whether  it  is  necessary  for
 me  to  go  into  the  details.  One  cannot
 talk  to  a  spokesman  without  touching
 on  various  questions.  On  the  various
 questions,  if  one  has  to  go  into  the
 precise  details,  I  do  not  know;  all
 that  I  can  say  is  this.  My  hon.
 friend  Shri  Dwivedy  has  also
 gone  tou  the  United  States;  he  has  met
 very  distinguished  people  there  and
 had  an  exchange  of  views,  of  what  is
 happening  in  America.  They  like  ta
 know  what  is  happening  here.  I  also
 nut  them  questions  as  to  what  is  hap-
 pening  there.  When  two  persons
 meet,  apart  from  the  purpose  they
 nave  in  mind,  they  also  try  to  hive
 what  one  might  cal]  small  tuk.  7
 60  not  understand  how  the  question
 ot  any  kind  of  dignity  of  the  couwtry
 gets  involved  in  this.

 Shri  U.  M.  Trivedi  (Mandsaur):  Sir,
 4  should  like  to  draw  the  attention  cf
 tne  hon.  Minister  to  paragraphs  3  and
 40  of  his  statement.

 In  para  3  he  says:

 “Within  this  broad  context,  the
 discussions  I  had  with  the  Presi-
 dent  of  the  World  Bank  centred
 around  the  steps  we  intended  to
 take  in  the  next  two  plang  en
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 such  questions  as  agricultural
 development,  popuiation  control,
 acceleration  of  the  programme  for
 fertilizer  production

 ‘It  is  very  good  that  he  discussed  all
 these  things  with  them,  because  so  far
 as  the  question  of  economic  aid  is
 concerned,  it  is  necessary  to  discuss
 them.  But  in  para  l0  he  says:

 “In  my  discussions  the  possibi-
 lity  of  ccoperaticn  between  India
 and  Pakistan  on  economic  pro-
 jects  which  would  be  beneficial
 to  both  the  countries  came  up.”

 Did  the  Minist@r  at  the  time  this
 discussion  cropped  up,  bring  to  the
 forefront  our  relations  with  Pakistan
 and  the  obduracy  on  the  part  of
 Pakistan  vis-a-vis  India  as  also  the
 hateful  campaign  carried  on  by  Pakis-
 tan  against  our  country?  Was  he
 able  to  make  any  further  progress  in
 the  direction  of  moulding  the  opinion
 of  the  World  Bank  and  also  of  the
 United  States  regarding  the  attitude
 of  Pakistan  towards  us?

 Shri  Asoka  Mehta:  The  World  Bank
 provides  economic  assistance  to  Pakis-
 tan  as  well  as  India  and  it  does  not
 go  into  political  matters.  With  them
 we  discussed  the  question  in  so  far  as
 it  relates  to  devel
 und”  economic  cvoperaticn.  As  far  as
 the  United  States  is  concerned,  when.-
 ever  the  question  of  Pakistan  came
 up,  it  ig  needless  to  add  that  I  put
 forward  our  point  of  view.  But  that
 does  not  form  part  of  the  broad  under-
 standing  or  appreciation  that  we  were
 able  to  reach  about  our  economic  co-
 operation.  They  know  our  attitude
 towards  Pakistan.  Wherever  it  was
 necessary,  I  reiterated  it,  but  that  was
 not  the  principal]  purpose  of  my  visit.

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  (फरंखाबाद  )  :
 अध्यक्ष  महोदय,  दस  सारे  प्रश्न  को  दो  विपरीत
 इच्छाओं  ने  उलझा  रक्खा  है;  एक  तरफ
 तो  बाहरी  मदद  को  इच्छा  भौर  दूसरी  तरक
 ग्रात्मसम्मा4  ७ो  बचाये  रखने  की  इच्छा  ny
 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  दुबिधा  में  दाना
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 गये  माया  मिली  न  रान  ।  ने  दान  मिल
 रहा  है  न  मदद  मिल  रही  है  भौर  न  झात्म»
 सम्मान  मिल  रहा  है  शौर  उस  का  सबूत
 यह  है  कि  सारा  बयान  जो  मंत्री  महोदय  ने
 दिया  है  सुन  लेने  के  बाद  कुछ  भी  पता  नहीं
 चलता  कि  बाहरी  मदद  भारत  को  कितनी
 मिलने  वाली  है?  वह  सिर्फ  गुण  के  ऊपर
 बोल  रहे  हैं  तादाद  के  ऊपर  नहीं  बोल  रहे
 हैं।  भप्रश्सर  ययी  हुआ  है  कि  बाहरी  मदद
 के  लिए  आशा  तो  पहाड़  जैसी  बना  दी  जाती
 है  शोर  भ्न्त  में  वही  एक  कहावत  साहित
 होती  है  कि  छोदा.  पहाड़  निकली  चुहिया  t
 ऐसी  स्थिति  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  प्रश्नों  को  सुखझाने
 के  लिए  वह  कभी  10-5  दिन  बं  कर
 अकेले  में  सोचेंगे  शौर  देश  को  बताएंगे  कि
 क्या  विदेशी  मदद  हम  प्रात्मसम्मान  के  साथ
 ले  सकते  हैं  ?  क्‍या  है  प्रात्मसम्मान,
 कहां  है,  किस  दक्षा  में  है,  किस  हद  तक
 है  भ्रौर  कितनी  विदेशी  मदद  हम  को  मिल
 सकती  है  ?

 प्रन्त  में  मैं  एक  लोज भौर  कह दूँ ।
 उस  वक्‍त  मंत्री  महोदय  ज़रा  गुस्मा  हो  गये
 थे  1  मैंने  कुछ  कहना  सहीं  चाहा  /  |  ेकिन
 उन्होंने  एक  शब्द  कह  दिया  कि  मैं  प्रधाद
 मंत्री  जी  से  श्रोर  अपने  दोस्तों  से  तो  तब  कुछ
 सुनने  को  तैयार  हूं  तो  मेरा  कहना  है  कि
 हम  नाचीज  लोग  भी  प्रगर  उन  की  कुछ
 सुनायें  तो  उसे  भी  सुनने  के  लिए  उन्हें  तैयार
 रहना  चाहिए।  प्रव  वह  ज़रा  टंहे  हो  गये
 होंगे  तो  वह  भपनी  गलती  के  बारे  में  कुछ  क&
 पगे  v

 भी  झझोक  सहता  :  मैं  ने  कल  यह
 नहीं  कहा  बल्कि  मैने  यह  कहा  था  कि  जो
 जिम्मेदारी  मेरे  कंधों  पर  है  वह  इस  ये  प्र
 है  कि  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  शौर  भरे
 गथयों  का  ऐतबार  मुझ  में  है।  डाक्टर
 साहब  की  मुहब्बत  मैं  मानता  हूं  श्राज  भी
 हमारे  ऊपर  है  लेकिन  उनकी  मुहब्बत  को

 888  (SAKA)
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 [भी  प्रशोक  मेहता]
 बजह  से  न  तो  मैं  मिनिस्टर  बन  सकता
 हूं  भोर  नमिट  सकता  हूं

 श्भी  मधु  लिसये  :  हसी  लिये  तो  प्राप  यहां
 से  उठ  कर  वहां  चले  गये  t

 डा०  रास  सनोहर  लोहिया  :  श्री  प्रशोक
 मेहता  यह  भी  खयाल  रखना  कि  मेरा  गुस्सा
 तुम्हें  नहीं  लेकिन  तुम्हारे  प्रधान  मंत्री  को
 मिटायेगा  ।

 श्री  भ्रशोक  मेहता  :  ठीक  है  1  जहां
 तक  यह  बात  रही  कि  डा०  साहब  जो  कुछ
 कहना  चाहते  हैं  तो  वह  मैं  सब  सुनने  के  लिए
 तैयार  हूं  द्ौर  उस  के  ऊपर  सोचने  के  लिए
 तैयार  हूं

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री
 अ्रशोक  मेहता  जरा  ठंडे  बनिये,  इतनी  गर्मी
 स्रे  काम  नहीं  चलेगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रार्डर,  धाडंर  ।
 ह । उ  भ्रशोक  मेहता  :  डा०  साहब  ने

 दो  सवाल  उठाये  ।  एक  उन्होंने  कहा  कि
 हमें  प्रात्मसम्मान  के  साथ  क॑से  मदद  मिल
 सकती  है  उस  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  t
 डेढ़,  दो  साल  से  जब  से  हम  फोर्थ  प्लान  को
 तैयार  करने  के  काम  में  लगे  हुए  हैं  ध्रौर
 मुख्तलिफ़  सवालों  के  ऊपर  सोच  विचार  कर
 रहे  हैं।  इस  बारे  में  मैं  डा०  साहब  को
 यक्रीन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  एक  हफ्ते  के
 लिए  नहीं  बल्कि  महीनों  तक  उस  के  ऊपर
 शोर  हर  पहलू  से  हम  ने  उस  पर  सोच  विचार
 किया  है  |  मैंने  भपने  स्टेटमेंट  में  साफ़
 पभंदाज्ञा  दिया  है  कि  थर्ड  प्लान  में  जो  मदद
 हमें  मिली  उस  से  ज्यादा  मदद  हमें  मिलने
 वाली  है  ।  नोन-प्रोजेक्ट  ऐड  काफ़ी  बड़े
 पैमाने  पर  मिलेगी  ।  प्रांकड़े  देना  मेरे

 “लिए  नामुमकिन  है  भ्रौर  वहां  भ्रांकड़ों  का
 फैसला  करना  मुख्तलिफ़  हुकूमतों  के  ऊपर
 है।  प्रगर  बल्ड  बेंक  भी  जो  कुछ  देता  है
 बहु  झपना  हिस्सा  छोड़  कर  देता  है  बाकी
 का  हिस्सा  उन्हें  0  गवर्ममेंट्स  के  पास  से
 बिलाना  पढ़ता  है  o  इन  गवर्नमेंटों  छो
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 तय  करना  पड़ता  है  कि!  कितना  देंगी  ध्रोर
 उन्हें  इस  के  लिए  भ्पनी  पालियामेंटों  के
 पास  जाना  पड़ता  है  और  इन  की  पालियामेंटों
 की  राय  ले  कर  ही  वह  प्रांकड़े  बतला  सकते
 हैं।  डा०  साहब  तो  यह  जानते  ही  हैं  कि
 l0  gaat  की  तरफ  से  झौर  उनकी

 पालियामेंट्स  की  तरफ  से  बोलने  की  इजाजत
 मुझे  नहीं  है  इसलिये  मैं  प्रांकड़े  नहीं  दे सकता
 हूं  लेकिन  आंकड़ों  के  बारे  में  मुझे  काफ़ी
 भझच्छा  प्रंदाज़ा  है  ।

 Shri  Frank  Anthony  (Nominated—
 Anglo-Indians):  The  Minister  has,
 perhaps  rightly,  pointed  out  that  un-
 til  he  formulates  our  requirements
 for  the  fourth  plan,  he  cannot  give  us
 any  details  nor  can  he  say  to  what
 extent  the  World  Bank  will  be  pre-
 pared  to  help  us.  But  there  was  one
 part  of  his  statement  which  intrigued
 me.  According  to  the  Press,  the  US
 has  frozen  approximately  475  million
 dollars  of  aid  that  was  already  pledg-
 ed.  There  was  some  reference  to  this
 pledged  aid  prior  to  September.
 Surely  he  is  in  a  position  to  tell  us
 what  the  attitude  of  the  US  adminis-
 tration  ig  to  that  aid  already  pledged.
 Because  of  that  pledged  aid,  we  had
 undertaken  certain  commitments.
 Are  they  prepared  to,  I  would  not  say
 honour  that  pledge  in  respect  of
 which  they  had  already  made  a  com-
 mitment,  unfreeze  not  only  the  aid
 that  was  pledged  during  the  war
 which  was  forced  on  us  by  Pakistan,
 but  aid  pledged  before  that?  The
 British  had  more  than  made  it  up.
 Ig  America  going  to  unfreeze  that
 pledged  aid?

 Shri  Asoka  Mehta:  I  was  informed
 a  couple  of  days  back  after  I  return-
 ed  here  that  the  US  Government  is
 ready  to  commence’  immediately
 negotiations  on  four  loans  for  the
 Dhuraran  Thermal  Project,  the  Durga-
 pur  Thermal  Project,  the  Beas  Dam
 Project  and  Operation  Hardrock.
 These  were  among  the  things  that
 were  there  waiting  for  them.  It
 indicates  that  the  whole  relationship
 hae  been  normalised.
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 Shri  Frank  Anthony:  J  do  not  know
 the  pfecise  amount...

 Shri  Asoka  Mehta:  I  will  explain.
 It  ig  divided  into  two  parts—non-pro-
 ject  aid  and  project  aid.  As  far  as
 project  aid  ig  concerned,  a  number  of
 projects  had  been  posed  before  them.
 The  four  projects  I  just  mentioned  are
 likely  to  move  forward.  As  I  said,
 they  are  willing  to  take  up  for  con-
 sideration  other  projects  that  we  have
 posed.  About  the  non-project  aid,
 what  happens  to  the  non-project
 amount  which  would  have  been  given
 in  the  last  year—obviously  the  last
 year  is  not  there—and  in  what  way  it
 is  to  be  related  to  what  we  are  going
 to  get  for  the  current  year  are  matters
 under  discussion.

 Shri  S.  Kandappan  (Tiruchengode):
 The  Minister  has  mentioned  in  the
 statement  that  the  Governments  that
 he  has  recently  visited  were  appre-
 ciative  of  our  plan  performance.  But
 almost  all  the  paper  reports  rather
 carried  a  contrary  tale  that  they  were
 «estive  and  not  very  happy  over  our
 past  performance  and  it  is  precisely
 because  of  that  they  were  not  accele-
 rating  the  aid  that  they  have  been
 giving  so  far.  Is  the  Minister  in  a
 position  to  corroborate  these  reports
 in  the  papers?

 Shri  Asoka  Mehta:  I  have  not  had
 the  benefit  of  reading  what  the  news-
 papers  have  said,  but  from  what  Tf
 hear  from  the  Members  regarding
 what  was  reported  in  the  newspapers,
 it  seems  that  the  reporters  in  the  US
 were  very  far  from  what  I  was  doing.
 All  I  can  say  is  this  country  and
 these  international  financial  institu-
 tions  would  not  have  agreed  to  a  con-
 siderable  step  up  in  the  assistance
 that  they  are  promising  to  give  us  if
 they  were  not  broadly  satisfied  with
 what  we  have  done  and  what  we  pro-
 pose  to  do.

 The  proof  of  the  pudding  ig  in  the
 eating.

 Shri  &  N.  Chaturvedi  (Firozabad):
 Way  I  know  whether  the  increased
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 Shri  Asoka  Mehta:  Well,  I  do  not
 know  what  precisely  the  difference
 is.  If  you  say  “actually  disbursed”,
 it  is  a  different  matter.

 Shri  8.  N.  Chaturvedi:  Yes;  actually
 disbursed.

 Shri  Asoka  Mehta:  At  our  discus-
 sions  we  were  not  referring  to  the
 disbursal  at  all,  we  were  referring  to
 the  commitment,  and  the  understand-
 ing  with  which  I  have  returned  from
 the  United  States  of  America,  after
 duscussions  with  the  Government  there
 as  well  as  with  the  World  Bank.
 The  total  aid  that  will  be  avail-
 able  to  us  for  the  Fourth  Plan—that
 is,  the  commitment  of  the  aid—will
 be  larger  than  what  it  was  for  the
 Third  Plan.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad  =  (Bhag:l-
 pur):  Sir,  Shri  Ranga  wanted  to  have
 a  on  this  stat  t.  I  would
 like  to  say  that  since  goodwill  and
 moutual  understanding  was  establish-
 ed  there  with  the  Government  of  the
 United  States  by  our  Minister  of  Plan-
 ning  and  since  he  has  held  qualitative
 dis:  and  deliberated  on  structu-
 ral  changes—these  are  hig  words—I
 do  not  think  for  the  present  there  is
 any  basis  for  a  discussion  on  _  this
 statement.

 While  saying  that,  I  would  like  to
 know  from  the  hon.  Minister  what  are
 the  implications  of  the  report—I  won't
 say  “conditions”  because  that  js  a  bad
 word  and  many  hon.  friends  have  been
 protesting  and  saying  that  there  are
 no  conditions,  what  is  the  meaning  of
 “liberalization  of  import”  and  “control
 in  the  Indian  economy”  after  which
 it  would  be  possible  for  the  World
 Bank  to  see  better  prospects  of  the
 aid.  I  would  also  like  to  know  whether
 the  Government  of  the  United  States
 wil]  be  in  a  position,  like  other  Go-
 vernments,  to  nave  @  bilateral  agree-
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 {Shri  Bhagwat  Jha  Azad]
 ment  on  economics,  or  everything  that
 will  be  given  to  India  will  be  given
 only  when  the  World  Bank  gives  a
 certificate  of  soundness?  What  is  the
 position  in  these  matters?

 Shri  Asoka  Mehta:  As  far  as  the
 first  part  of  the  question  is  concerned,
 there  are  two  sets  of  controls  that  we
 are  compelled  to  exercise  today.  One
 set  of  controls  is  due  to  the  fact  that
 we  are  having  an  acute  snurtage  of
 foreign  exchange.  If  we  had  somewhat
 more  foreign  exchange  at  our  dispo-
 sal  we  may  not  be  wanting  to  exercise
 all  those  detailed  administrative  scru-
 tinies  and  controls.  Tnere  is  another
 set  of  controls  which  we  exercise  be-
 cause  they  are  necessary  for  purposes
 of  our.  planned’  economic  deve-
 lopment,  for  our  regiunal  deve-
 lopment,  and  for  seeing  that
 industries  operating  at  different  levels
 of  technology  are  also  able  to  subsist
 side  by  side.  As  far  as  the  later  set
 of  controls  are  concerned,  they  can-
 not  be  touched;  they  are  something
 which  we  have  to  review  from  time
 to  time  and  decide  in  the  light  of  the
 requirements  of  our  planned  economic
 development.  As  far  as  the  first  set
 of  controls  are  concerned,  which  have
 to  be  accepted  because  of  considerable
 inadequacy  of  foreign  exchange,  we
 have  on  our  own  said  thut  given  the
 @dequacy  of  foreign  exchange  we
 would  like  to  review  them.

 The  second  question  asked  is
 whether  the  decisions  arrived  at  after
 discussions  with  the  Government  of
 USA  will  be  cf  a  bilateral  nature  or
 through  the  World  Bank.  I  am  sure
 the  hon.  Member  knows  that  both
 things  have  to  be  done.  The  consortium
 also  decides  what  is  to  be  done.  The
 World  Bank  is  the  Chairman  of  the
 consortium.  Bilateral  discussions  have
 also  to  be  curried  on.  But,  as  I  have
 pointed  out  in  the  statement,  the
 President  of  the  World  Bank  has  said
 that  as  Yar  as  the  current  year  is
 concerned  we  rhall  have  to  negotiate
 for  the  projects  with  the  various
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 countries  concetned.  Ag  far  as  the
 nor.-Lroject  part  of  it  is  concerned  he
 ig  willing  to  discuss  with  us  on  behalf
 of  the  consortium  as  a  whole.  We  had
 discussions  on  both,  about  non-prject
 assistance  and  project  assistance,  with
 the  Government  of  USA.  I  regret
 very  much  to  find  that  the  total
 impression  I  have  left  on  the  hon.
 Member  is  that  there  was  only  good-
 will  and  goody-goody  talks  and  ne-
 thing  con:rete  was  achieved  there.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:  I  am  sorry
 I  have  created  that  impression  in  his
 mind.  I  have  said  “qualitative  dis-
 cussions  and  structural  changes”  also.
 Chey  are  very  big  things.  I  do  not

 know  how  he  got  the  impression  that
 I  said  he  had  only  “goodwill  and
 goody-goody  talks”.  There  is  something
 suspicious  in  his  mind  and  not  in  my
 mind.

 ओ  प्रकाशबीर  शास्त्री  (बिजनौर):
 सितम्बर,  965  के  श्र्न्त  तक  भारत  के
 ऊपर  भिन्न  भिन्न  मदों  में  विदेशों  का  जो  ऋण
 था,  झगर  मोटे  रूप  में  उस  के  झांकडे  एकद्वित
 किये  जायें,  तो  प्रत्येक  भारतवाली  ्राज  28
 रुपने  के  विदेशों  के  ऋण  से  दबा  ह्  है  1
 इतना  ऋण  लेने  के  बाद  भी  हम  धपती  कई
 प्राजेक्ट्स  को  इस  लिये  आरम्भ  नहीं  कर  सके,
 क्योंकि  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  का  पर्थाप्त
 मानना  में  प्रभाव  था।  मैं  महू  जानना
 आहता  हूं  कि  क्या  योजना  अंत्री  ने  झ्पनी
 इस  यात्रा  के  दौरान  ल्श्वि  बेक  तथा  झन्य
 देशों  के साथ  बात  चीत  करते  हुए  विदेशी  मुद्रा
 के  इस  प्रभाव  की  स्थिति  को  समाप्त  करने
 के  लिए  कुछ  प्रयारा  किया.  यदि  हां.  तो
 उस  का  विवरण  क्‍या  ६  ;  हम  पनी  जिन
 प्राजेक्ट्स  को  प्रारम्भ  करना  चाहते  थे,
 विदेशी  मुद्रा  के  झमाय  में  हम  उन  को  प्रारम्भ
 नहीं  कर  सके  ।  क्‍या  योजन।  बंती  ने  झपनी
 इस  यात्रा  में  कुछ  ऐसा  प्रयास  किया  है  कि
 विदेशी  सुद्रा  के  'धभाव  को  दूर  किया  था
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 सके  भौर  हम  प्रपनी  उन  प्राजैक्ट्स  को  प्रारम्भ
 कर  सके  “?

 ह ।  प्रशोक्त  मेहता  :  मैं  भ्रज॑  करना
 चाहता  हं  कि  हम  इन  प्रोजेक्ट्स  को  बनाने
 में  दो  तरह  से  मदद  कर  सकते  हैं।
 हमारे  देश  में  इन  प्रोजेक्ट्स  को  बनाने  की
 काफी  गुंजायण  है,  लेकिन  चूंकि  कुछ  काम्पो-
 मेंट्स  शौर  ऐसेन्शल  रा  मैटीरियल  हारे
 पास  नहीं  है,  जिन  को  हमें  बाहर  से  लाना
 पड़ग  है,  इस  लिए  हमारे  पास  विदेशी
 मुद्रा  न  होने  की  वजह  से,  प्राजेक्ट  बनाने  की
 जो  शक्ित  हमारे  मुल्क  में  है,  उस  का  हम  पूरा
 छपयोग  नहीं  कर  सकते  ।  इस  हालत  में  ध्रगर
 हमें  ज्यादा  मदद  मिले,  तो  हम  जरूरी  हम्पोर्टस
 को  ज्यादा  तादाद  में  भंगा  कर  झपने  देश  की
 प्राजेक्ट  बनाने  की  कैपेसिटी  का  इस्तेमाल
 कर  सकते  हैं  '

 दूसरी  तरफ़  जो  नये  प्राजेक्ट  बनाना
 खरूरी  है,  जिन  को  बनाने  को  काबलियत
 झभी  तक  हमारे  देश  में  नहों  हैं  भर  जिन
 को  बनाने  की  कार्बालयत  हम  अ्रगले  पांच,
 सात  सालों  में  पैदा  करना  चाहते  हैं,  उन
 प्राजेक्ट्स  के  लिए  हमें  मदद  को  झावश्यकता
 हैं  ।  इन  दोनों  किस्म  की  मदद  के  लिए  उन
 की  तरफ़  से  प्राश्वासन  मिला  हैं

 Shri  Kamalnayan  Bajaj  (Wardha;:
 If  I  have  understood  the  hon.  Minis-
 ter  correctly,  he  said,  that  negotiations
 are  going  on  for  unfreezing  whatever
 aid  was  promised  before  the  Pakistan
 aggression  and  which  was  _  freezed.
 May  I  know  why  it  has  not  been  un-
 freezed?  When  the  US  authorities  are
 willing  to  give  for  the  Fourth  Plan
 more  aid  than  what  they  gave  for  the
 Third  Plan,  whateyer  aid  was  pro-
 mised  before  the  Pakistan  aggression,
 what  is  it  that  is  holding  up  the  un-
 freezing  of  it  and  why  are  negotia-
 tions  necessary  for  that?  It  was  an
 agreed  aid  and  all  the  details  must
 have  been  gone  into  before  they
 agreed  to  give  that  aid.  What  is  the
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 reason  that  negotiatiuns  are  now
 necessary  for  unfreezing  it.

 Secondly,  |  would  like  t.  ask  the
 Minister  whether  ne  as  substantially
 and  thoroughly  satisfied  with  the  out-
 come  of  the  negotiation,  us  far  as  he
 is  concerned,  from  the  point  of  veiw
 of  our  country?

 Shri  Asoka  Mehta:  A:  far  as  the
 first  question  is  concerned,  I  have  al-
 ready  answered  it.  When  my  _  hon.
 friend,  Shri  Frank  Anthony,  asked  me
 this  question,  I  pointed  out  that  what
 was  committed  could  be  divided  into
 two  parts—non-project  aid  and  project
 aid.  As  far  as.the  project  aid  is  con-
 cerned,  the  United  States  Government
 has  said  that  those  projects  which  we
 had  posed  before  them  they  are  will-
 ing  to  consider,  and  I  pointed  out  that
 as  far  as  four  of  these  projects  are
 concerned  they  are  willing  to  start
 negotiations  immediately.

 As  far  as  the  non-project  aid  is
 concerned,  it  should  have  flowed  into
 the  Indian  economy  last  year,  because
 these  are  the  kind  of  imports  we
 should  have  made.  Those  imports  have
 not  been  made.  What  happens  to  that
 amount?  Something  that  should  have
 been  imported  into  the  country  last
 year  was  not  imported.  Does  it  get
 added  to  the  next  year?  What  happens
 They  want  to  give  more  aid  during
 the  next  year—that  is  in  the  current
 year.  What  relationship  will  it  have
 to  that?  These  876  details  or  matters
 on  which  obviousty  aiscussiong  have
 to  be  carried  on.  There  is  another
 aspect  of  it.  This  commitment  was
 made  by  the  United  States  as  a  mem-
 ber  of  the  consortium  and  the  Presi-
 dent  of  the  World  Bank  has  also  cer-
 tain  responsibilities  before  this  matter
 is  fully  sorted  out.  These  are  the
 questions  that  are  still  being  discussed
 and  it  was  not  possible  for  me  to  stay
 there  long  enough  and  to  see  that  they
 are  finally  resolved.

 Seme  hon.  Members
 Mr.  Speaker:  Let  us  proceed  now.

 rose—
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 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):  Sir,
 the  hon.  Minister  may  take  you  into
 confidence;  he  has  been  addressing  the
 House  and  not  you.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida
 (Anand):  Sir,  I  rise  to  a  point  of
 order.  I  have  been  repeatedly  getting
 up  as  an  independent  Member  of  this
 House,  but  I  have  not  been  given  any
 opportunity  to  ask  any  question  any
 time.

 Mr.  Speaker:  Now  every  indepen-
 dent  Member  cannot  be  given  a
 chance,

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  We
 have  got  a  right  to  ask  questions.

 Mr.  Speaker:  If  there  are  25  in-
 dependent  Members  and  25  _  groups,
 how  should  I  accommodate  them?  Dr.
 Lohia  might  lay  his  statement  on  the
 Table.

 Shri  Hem  Barua:  I  am  very  sorry
 to  say,  Sir,  that  you  have  two  sets
 of  standards.  On  certain  occasion  you
 say  that  only  those  Members  who
 write  to  you  wil]  be  allowed  to  ask
 questions  when  a  minister  makes  a
 statement.  Another  fine  morning  you
 come  out  with  another  standard  and
 you  allow  only  the  group  leaders.

 Mr.  Speaker:  J  do  not  think  these
 are  two  standards.  When  groups  are
 there  I  have  allowed  their  leaders.
 Shri  Hem  Barua  should  not  charge
 me  with  resorting  to  two  standards.

 et  we  लिसये  (मुंगेर  ):  कई  कांग्रेस
 के  लोग  बोले  क्‍या  वे  भी  पार्टी  लीडर  थे।

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:  The  Cong-
 ress  ig  a  party  and  they  are  groups;
 that  is  the  difference.

 Shri  हूं,  0.  Malaviya  (Basti):  May
 J  have  a  word?  It  is  obivous  that
 there  cannot  be  two  standards  and  two
 considerations.  I  thought  that  an
 important  document  placed  on  the
 Table  and  the  statement  made  by  the
 hon.  Minister  will,  naturally,  attarct  a
 lot  of  attention  from  all  hon  Mem-
 bers  of  the  House.  So,  this  procedure
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 of  yours  that  you  allow  one  Member
 from  each  party  and  a  few  Members
 from  the  Congress  benches  to  pus
 questions,  perhaps  may  not  satisfy  the
 curiosity  or  the  urgency.  Therefore, I  was  suggesting  for  your  considera-
 tion  that  either  you  give  another  time
 to  put  questions  or  you  may  set  aside
 some  time  for  discussion.
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 Mr.  Speaker:  Ordinarily,  under  the
 rules,  when  8  statement  is  made  ne
 questions  are  allowed

 Shri  K.  D.  Malaviya:  Then  you should  not  have  allowed  any  question.
 Mr.  Speaker:  But  certain  clarifica-

 tory  questions  are  permitted.  I  have
 Permitted  so  many  and  more  tham
 half  an  hour  has  been  spent  over  this.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hos-
 hangabad):  He  could  give  a  separate
 notice  of  a  motion  for  discussion.

 Mr.  Speaker:  That  will  be  a  sepa-
 rate  thing  altogether.

 Shri  K.  D.  Malaviya:  I  think,  you
 should  give  some  additional  opportu-
 nity....

 Mr.  Speaker:  How  can  I  go  om
 with  this?  I  do  not  know  whether  |
 wil)  have  that  opportunity.

 Shri  K.  9,  Malaviya:  Then,  per-
 haps,  you  should  have  stopped  at  the
 point  where  the  Minister  made  that
 statement.  That  was  perhaps  better.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member
 would  appreciate  whether  it  is  posal-
 ble  to  allow  all  Members  to  have  aa
 opportunity  to  put  questions.

 aft  Ro  Fo  साललोय  :  भाप  ही  बताइये,
 श्पीकर  साहब,  ऐसे  अहम  मसले  पर  श्राग
 लगाकर  ,  प्रव  झाप  बुझाना  चाहते  हैं,  यह
 तो  मुनासिथ  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 या  तो  श्राप  इस  को  ने  चलने  देते

 or  you  should  have  allowed  a  pro-
 per  number  of  Members  to  ask
 questions.
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 झच्यक  महोदय  :  धभ्राप  जेसे  सीनियर
 झादमी  भी  मुझे  कहते  हैं  कि  भ्राग  लगाकर
 बुझाना  चाहता  हूं  ।

 I  would  advise  Dr.  Lohia  to  lay  his
 statement  on  the  Table.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  May
 I  seck  a  clarification?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  Every
 independent  Member  cannot  expect
 that  he  would  be  allowed  an  opportu-
 nity.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  Other
 independent  Members  were  not  getting
 up.  I  was  the  only  person  who  got
 up.

 Mr.  Speaker:  That  does  not  matter.

 Shrimati  Savitri  Nigam  (Banda):
 Congress  Party  is  a  very  big  party.

 Dr.  M.  S.  Aney  (Nagpur):  I  want
 to  make  one  point.  It  is  the  right  of
 individual  Members  of  this  House.  The
 Constitution  does  not  recognise  Mem-
 bers  who  are  in  a  party  and  who  are
 not  in  a  party.  You  have  to  see  the
 importance  of  the  question  put  by  the
 Member  and  give  him  an  opportu-
 nity  independently  of  his  being  a
 membcr  of  a  party  or  not.

 Mr.  Speaker:  Then  I  should  not  re-
 cognise  any  of  the  groups  and  proceed
 like  that,...  (Interruption).

 3.35

 STATEMENT  RE.  CERTAIN  INFOR-
 MATION  GIVEN  BY  FOOD
 MINISTER  ON  FAMINE  CODE

 AND  REPLY  THERETO

 Mr.  Speaker:  Would  not  Dr.  Sahib
 lay  his  statement  on  the  Tabie?

 Bo  राख  मनोहर  लोहिया  (फरंखाबाद)
 झष्यक्ष  महोदय  ,  मैं  श्राप  से  अजे  करू  कि  प्रकाल
 संहिता  का  सवाल  पूरे  सत्र  पर  मण्डराता  रहा
 है  ।  भगर  इस  को  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  तो  इसका  कोई  मतलब  नहीं  रहेगा  ।

 भष्यक्ष  सहोदय  :  भापका  तीन-चार
 सफ़े  का  स्टेटमेंट  है  शौर  फिर  मिनिस्टर
 साहब  का  8  सफे  का  है।

 Bo  राम  मनोहर  लोहिया  :  वह  प्रपना
 सदन  पटल  पर  रख  सकते  हैं।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  भ्रच्छा  धाप  पढ़  लीजिये।

 डा०  रास  सनोहर  लोहिया  :  माननीय
 झघ्यक  महोदय,  भापके  बार  बार  कहने  पर
 भी  प्रकाल  संहिता  सदन  पटल  पर  नहीं  रखी
 गई  ,  इस  से  बढ़  कर  सवन  का  भौर  भापका
 कया  भ्रपमान  हो  सकता  हैं  ।

 अंग्रेजी  जमाने  में  भ्रकाल  संहिता  का  एक
 पहलू  ब्रा  था,  क्योंकि  दुर्भिक्ष  मुख्यतः  प्रादेशिक
 जिम्मेदारी  माना  गया  था  धौर  इन्तजाप
 प्रधूरे  रखे भौर  दूसरा  पहलू  भब्छा  था
 क्योंकि  इत्तजाम  चाहे  जितने  पूरे
 रहे  हों,  हर  एक  तफ्सील  के  सिये  कानून
 शौर  दफ़ा  थे  तथा  कायदा  सटीक  था।  ऐसी
 झकाल  संहिता  के  बारे  में  वर्तमान  सरकार  हां
 धौर  ना  दोनों  में  बात  कर  रही  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  धरकाल  संहिता  को
 लेकर  तोत  परस्पर  विरोधी  बातें  कहीं  हैं  —

 l.  'सबम्बर,  65  में  कहा  कि  ome
 अंहिता  है,  जिस  के  प्रमुसार  भ्रफाल  मुख्यतः
 सबों  की  उिम्मेदारी  है।

 2.  फरवरी,  66  में  कहा  कि  पुरानी
 धकाल  संहिता  खत्म हो  चुकी  है  बौर  नयी
 लागू  हो  चुकी  है  t  बार  बार  सदन  में
 धौर  धापकी  तरफ  से  भी  मांग  होने पर  प्रकाश
 संहिता  को  सदन-पटल  पर  ग॒  रख  कर  ।
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 3.  29  अप्रैल,  को  झाखिरकार  कहा

 बया  कि  केन्द्रीय  परकाल  संहिता  कभी
 थी  ही  नहीं  मौर  प्रान्तीय  भ्रकाल  सहिताएं
 खरूरी  परिवर्तन  के  साथ  लागू  हैं  ।

 मत्री  महांदय  हर  बार  सच  नहीं  बोल
 संकते  ।  किसी  न  किसी  बार  या  हर  बार  वे
 जान-ब॒कझ  कर  असत्य  बोले  हैं,  क्योंकि  उन्हें
 पूरक  प्रश्नों  से  जान  बचाने  की  जरूरत
 पड़ी  ।

 सच  यह  है  कि  इंडिया  सरकार  ने  883
 में  भकाल  संहिता  को  पूरे  देश  में  लागू
 किया  था  |  इसी  की  मातहती  में  विभिन्न
 प्रादेशिक  अकाल  कानूनें  बनीं  a  फिर  बीच  बीच
 में  हन  प्रादेशिक  कानूनों  में  परिवर्तेन  होते
 रहे  ।  लेकिन  जो  भी  परिवतंन  हुए  ,  वे  सब
 इंडिया  सरकार  ने  अपने  प्रस्तावों  द्वारा  किये।
 मिसाल  के  लिये  3]  मां,  897  के  प्रस्ताव
 नं०  995  द्वारा  इंडिया  सरकार  ने  हिदा-
 यतें दीं दीं  (1)  बिना  दांत  के बच्चों  की
 मां  को  नकद  राहेत,  (2)  दांतवाले  बच्चों  को
 मुफ्त  रसोई  में  भोजन  श्रौर  जो  राशन  बचे
 वह  मां  ले  जाय  ।  एक  बार  लोकमान्य  तिलक
 ने  886  के  “केसरी”  में  लोगों  को  ललकारा
 था  कि  वे  भूखों  मरतों  को  खाना  खिलायें,
 और  बिल  यानी  खबंपुर्ज  को  कलक्टर  के
 यहां  भेजें,  क्‍योंकि  'भ्रकाल  संहिता  के  मताबिक
 कलक्टर  ने  ऐसा  ऐलान  किया  था

 इतना  सब  असत्य  बोलने  का  पहला  अवसर
 लोक-सभा  म  तब  भाया  जब  मैंने  जोर
 दिया  कि  भाजाद  भारत  के  संविधान  के
 झनुसार  पुरानी  भ्रकाल  संहिता  रह  होनी
 चाहिये  ,  क्‍योंकि  संविधान  ने  पोषण  (प्रश्न  )
 को  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  माना  है  ।
 हक  वार  जब  मृसीयत  ज्यादा  बढ़ी  तब  भन्न
 मंत्री  जी  ने  मुसीबत  से  बचते  के  लिए  तुरन्त
 असत्य.  बोल  दिया  v  यह  नहीं  सोचा  कि
 नई  स्‍भकाल  संहिता  की  मांग  हो  सकती
 है।
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 जहां  तक  प्रादेशिक  श्रकाल  संहिताझं
 झ्रथवा  कानूनों  का  सवाल  है,  उन  के  सम्बन्ध
 में  भी  माना  जाना  चाहिए  कि  उन  में  कोई
 परिवर्तन  नहीं  हुए  हैं  ।  भगर  कोई  परिवतंन
 हुए  हैं  तो  वें  गजटी  विज्ञप्ति  श्रथवा  सरकारी
 प्रस्तावों  समेत  झाने  चाहिये  |  मंत्री  महोदय
 ने  श्रक्सर  नये  सिद्धान्तों  का  जिक्र  किया
 हे ।

 जब  तक  बे  लिपिबद्ध  नहीं  होते  और
 सरकारा  प्रस्ताव  से  लागू  नहीं  किये  जाते,
 यह  मानना  पड़ेगा  कि  मंत्री  महोदय  श्रसत्य
 बोले  t  कानून  सटीक  होनी  चाहिये  ।  मैं
 सोचता  हूं  कि  पुरानी  अकाल  संहिताओं
 की,  जो  कानून  की  दृष्टि  में  श्रभी  लागू  है,
 एक  अच्छाई  यह  है  कि  क॒छ  परिस्थितियों  में
 श्रकाल  की  घोषणा  करना  लाज़मी  हो  जाता
 है  ।  फिर  कुछ  दफ़ायें  प्रनिवाय॑  हो  जाती  है।
 जैसे  बच्चों  के  लिए  रसौई,  भखों  मरतोंके
 लिए  मुफ्त  भोजन  945  की  पश्रकाल  जांच
 आ्रायोग  रपट  में  पोषक  भोजन  की  मात्रा
 दी  गई  हैं  जो  भ्रल्छा  स्वास्थ्य  रखने  के  लिये
 जरूरी  हैं  —_—

 आस

 झनाज  VW

 दालें  3
 हरी  सउ्जयां  4
 मुखों  मसाब्जया  3
 अन्य  सब्जियां  3

 फल  3

 बूथ  0
 चीनी  तथा  गुड़  2
 बनस्पति  तेल,  थी,  झादि  2
 मछली  व  मांस  3

 अच्छा  ]  (संख्या  )

 (भौंसों  के  मतलब  करीब  झाधा  छटांक
 यानी  28  प्राम)
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 महात्मा  गांधी  के  दरिद्र  नारायण  का  र्थ:
 है  गरीबों  की  रोटी  श्रौर  झाज़ाद  हिन्द  के
 सरकार  को  कानून  बनानी  चाहिये
 कि  जब  तक  किसी  भी  नागरिक  को  रोटी
 नहीं  मिली  है  बहू  मंत्री  भ्रथवा  सरकारी
 नौकरों  की  रोटी  लेसकता  है  t  भ्राखिर,
 कर  देने  का  मतलब  यही  है  कि  नागरिक  ने
 अपना  बीमा  कराया  था,  भूख  के  खिलाफ
 झौर  रोटी  के  लिए  ।  मेरी  राय  में  तीन
 छटांक  रोज़  यानी  770  ग्राम  के  नीचे  भोजन
 लगातार  गिर  जाए,  तब  उसे  कानूनी  दृष्टि
 से  भुखमरी  मानना  चाहिये

 जनतंत्र  का  भ्र्थ  है  लोक-सभा  t
 लोक-सभा  का  र्थ  है  बहस  प्रौर  तर्क
 बहस  का  भ्रथं  है,  सच्चाई,  यानी  जिस  तरह
 तौलते  समय  तराजू  के  बटखरों  का  वज़न
 बदलना  प्रपराध  है,  उसी  तरह  तर्क  के
 यों  को  धभ्रपनी  सुविधा  के  श्रनुसार  बदलना,
 स्वीकारना,  झुठलाना  भ्रपराध  मनाना  चाहिये  1
 जहां  सच  नहीं  है  ,  वहां  बहस  नहीं  हो
 सकती  ।  जहां  बहस  नहीं  है  वहां
 लोक-सभा  नहीं  हो  सकती  |  जहां  लोक-
 सभा  नहीं  है,  वहां  जनतंत्र  नहीं  हो सकता  t
 इसलिए  मंत्री  महोदय  को  चाहिये  कि  बहू  संसद्‌
 को  इधर  उधर  के  शब्द  जाल  में  न  फ्रंसाये
 शौर  श्रगर  परिवर्तित  प्रकाल  संहिता  सदन
 पटल  पर  नहीं  रख  सकते,  तो  सच  की
 मर्यादा  फिर  से  कायम  करने  के  लिए
 जरूरी  कार्यवाही  करें।

 Mr,  Speaker:  The  lion.  Minister
 might  lay  the  statement  on  the  Table
 of  the  House.

 The  Minister  of  Food,  Agriculture,
 ९  unity  Development  and  Co-
 operation  (Shri  C.  Subramaniam):  I
 lay  the  statement  answering  various
 points  raised  by  Dr.  Lohia.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-6336/66].

 Mr.  Speaker:  Shri  Krishnamoorthy
 Rao.
 695  (Ai)  LS—7.

 Information  on  VAISAKHA  23,  (SAKA)  Election  to
 Committee

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  प्रकाल
 संहिता  के  बारे  में  श्राप  झब  कोई  कार्रवाई
 करवायेंगे  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  भ्राप  स्टेटमेंट  को  देख
 तोले।

 डा०  रास  मनोहर  लोहयिा  :  इस  सत्र
 के  केवल  तीन  दिन  बाकी  रह  गए
 हैं

 प्रध्यक्ष महोदय  :  मैं  भी  इस  स्टेटमेंट
 को  देख  प्ौर  भ्राप  भी  देखें  ।

 36584

 5.42  hrs.
 PATENTS  BILL

 RECOMMENDATION  TO  RasyA  SABHA  TO
 NOMINATE  MEMBER  TO  JOINT  Com-
 MITTEE

 Shri  Ss.  V.  Krishnamoorthy  Rao
 (Shimoga):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  recommends
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha
 do  appoint  a  member  of  Kajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee  on
 the  Patents  Bill,  965  in  the
 vacancy  caused  by  the  resigna-
 tion  of  Shri  T.  N,  Singh  from  the
 Joint  Committee  and  communi-
 cate  to  this  House  the  name  of  tbe
 member  so  appointed  by  Rajya
 Sabha.”
 Mr.  Speaker:  The  question  is...
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-

 gabad):  The  House  does  not  know
 what  the  reasons  are  for  the  resigna-
 tion  of  Mr.  T.  N.  Singh:

 Mr,  Speaker:
 tant?

 Is  that  very  impor-

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Js  it  net
 important?

 Mr,  Speaker:
 resigns...

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Here,
 the  Minister  has  resigned.

 When  the  Member
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 Mr,  Speaker:  Because  he  has  be-
 come  the  Minister...

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  has
 been  Minister  for  such  a  long  ‘ime.

 Mr.  Speaker:  He  has  changed
 portfolio;  he  is  in-charge  of
 other  portfolio.

 the
 80770

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  was
 not  appointed  as  the  Minister  ezx-
 officio.

 Mr.  Speaker:  That  is  not  so.

 The  question  is:

 “That  this  House  recommends
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha
 do  appoint  a  member  of  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee  cn
 the  Patents  Bill,  965  in  the
 vacancy  d  by  the  resignation
 of  Shri  T.  N,  Singh  from  the  Joint
 Committee  and  communicate  to
 this  House  the  name  of  the  mem-
 ber  so  appointed  by  Rajya
 Sabha.”

 The  motion  was  adopted.

 2.44  चिता,

 ORISSA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY
 (EXTENSION  OF  DURATION)
 BILL—Contd.

 Mr.  Speaker:  Shri  Surendranath
 Dwivedy  to  continue  his  speech,

 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):  How
 much  time  is  left?

 Mr,  Speaker:
 this.

 One  hour  is  left  for

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  That  means,  the  reply  will  be
 tomorrow.  At  2-30  p.m,  there  is  the
 Private  Members’  Business.

 Mr.  Speaker:  Yes.

 Shri  Surend@ranath  Dwivedy  (Ken-
 drapara):  Mr,  Speaker,  Sir,  yester-
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 day,  I  was  pointing  out  that
 measure  is  being  introduced  under
 article  72()  and  that  the  Emer-
 gency  provisions  have  been  taken  re-
 course  to.

 this

 What  I  want  to  know  from  the
 Minister  is—{  think,  he  should  clarify
 it—if  the  Emergency  igs  lifted  tomor-
 row  which  is  very  likely,  what  would
 be  the  fate  of  this  measure?  That
 means,  after  six  months,  on  the  day
 the  Emergency  is  revoked,  this  _  Bill
 will  have  no  effect.

 He  desires  that  the  elections  to  the
 Orissa  Assembly  and  the  Parliament
 should  be  held  simultaneously  along
 with  the  general  elections  in  the
 country  which  will  come  sometime  in
 February,  1967.

 Shri  Tyagi  (Dehradun):  If  there  is
 Emergency,  then  what  happens?

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  If
 Emergency  continues,  of  course,  this
 remains  in  force.  As  I  pointed  out
 yesterday,  probably  the  revocation  of
 Emergency  will  be  delayed  on  ac-
 count  of  this  Bill  under  which  they
 are  taking  powers  to  extend  the  life
 of  the  Orissa  Assembly.  I  would  say,
 that  they  are  now  proposing  to  hold
 elections  to  the  Orissa.  Assembly
 along  with  the  general  elections.  It
 is  a  sensible  proposal.  Such  a  pro-
 posal  is  welcome.  But,  as  I  pointed
 out,  the  question  is,  whether,  to
 achieve  this,  it  was  necessary  to  ex-
 tend  the  life  of  the  present  Assembly.

 In  the  past,  as  you  know,  in  the
 year  96i,  the  elections  to  the  Orissa
 Assembly  which  were  called  mid-term
 elections  then,  were  held  in  1961  and
 in  June  the  Government  came  into
 power,  they  took  office.  In  February,
 1962,  we  had  the  general  elections.
 All  Opposition  Parties  then  appro-
 ached  the  then  Prime  Minister,  Pandit
 Jawaharlal  Nehru.  It  was  hot  sum-
 mer  then  and  it  was  not  an  opportune
 time  for  holding  the  elections.  The
 Flection  Commission  had  stated  that
 the  elections  should  not  be  held.
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 The  State  was  under  the  President
 Rule.  They  also  did  not  like  the  elec-
 tions  to  be  held  at  that  time.  Taking
 all  these  factors  into  consideration,
 we  met  Pandit  Jawaharlal  Nehru,  the
 then  Prime  Minister,  and  he  told  us
 that  probably  they  had  to  withhold
 the  elections  to  come  along  with  the
 general  elections,  But  suddenly,  be-
 cause  it  was  advantageous  for  the
 Congress  Party,  without  giving  any
 notice,  in  spite  of  the  assurance  that
 he  had  given  in  this  House  that  they
 were  not  going  to  hold  the  elections,
 they  held  the  elections  and,  as  it  was
 quoted  by  a  Member  yesterday,  the
 State  Government  had  to  incur  an
 expenditure  of  about  Rs,  5  lakhs  for
 holding  the  elections  separately  and
 the  Central  Government  had  also  to
 spend  Rs.  5  lakhs  for  holding  the
 elections  to  Parliament  after  6—8
 months.  In  order  to  avoid  that  ex-
 penditure,  it  is  all  right  to  hold  elec-
 tions  simultaneously.  But,  as  I  said
 yesterday,  I  do  not  think  the  inten-
 tions  are  honest,  the  metives  are
 honest,  because  if  the  Congress  Party
 was  not  in  such  a  deplorable  state  of
 affairs  today,  probably,  they  would
 not  have  agreed  to  extend  the  life  of
 the  Assembly  or  to  hold  the  elections
 simultaneously  along  with  the  gene-
 ral  elections.

 Shri  Tyagi:  No,  no.
 Shri  Sarendranath  Dwivedy:  They

 know  it  fully  well  that  if  the  election
 are  held  tomorrow,  what  will  be  the
 fate  of  the  Congress  Party.

 Shri  Tyagi:  The  Congress  will  be
 successful.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  ]
 don’t  prophesy  but  I  can  say  that  in
 ‘1967,  the  people  of  Orissa  will  see  to
 it  that  the  Congress  is  reduced  to  such
 a  minority  that  it  would  not  be  able
 to  form  a  Government,  even  a  cali-
 tion  Government  by  purchasing  other
 Parties,  as  they  have  done  in  the  pest.

 Shri  Tyagi:  Impossible.
 Shri  Surendranath  Dwivedy:  What

 I  want  to  surgest  is  this.  What  ts  the
 state  of  affairs  there?  Tt  has  been

 VAISAKHA  23,  (SAKA)  Legislative
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 pointed  out,  and  it  has  been  borne  out
 by  facts  also,  that  the  present  Cov-
 ernment  there  is  incapabie  of  run-
 ning  the  administration  of  the  State.
 Hundreds  of  people  arc  dying  of
 starvation,  and  that  has  been  admit-
 ted  also  by  the  Food  Minister  here,
 because  the  measures  that  were  taken
 were  inadequate,  and  the  State  Gov-
 ernment  was  incapable  of  taking
 Measures  to  relieve  the  sufferings  of
 the  people  quite  early.  All  these  facts
 are  there.  Because  the  present  Gov-
 ernment  is  terribly  afraid  of  facing
 the  people,  they  have  even  postponed
 the  panchayati  elections.  The  pan-
 chayati  electiong  were  to  have  been
 held  this  month,  and  that  was  the  an-
 nouncement  made...

 Shri  Rama  Chandra  Mallick  (Jaj-
 pur):  The  Opposition  Parties  wanted
 the  Chief  Minister  to  postpone  those
 Grampanchayat  elections.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  My
 hon.  friends  do  not  know.  They
 should  be  informed  that  yesterday  an
 announcement  has  been  made  by  the
 Orissa  Government  postponing  the
 panchayati  elections  which  were  to
 be  held  in  the  months  of  May  and.
 June,  and  the  life  of  the  present
 panchayats  has  been  extended  up  to
 November,  1966,  My  hon,  friend  does
 not  know  it  perhaps.

 Shri  Rama  Chandra  Mallick:  The
 Opposition  parties  had  requested  for
 the  postponement  of  the  Grampan-
 chayat  elections  at  this  moment.  It
 also  appeared  in  the  press.

 Shri  Surendranath  Dwivody:  It  is
 all  humbug  to  say  like  that;  no  Op-
 position  party  has  suggested  like  that.
 My  hon.  friend  does  not  know  the
 facts.  The  Opposition  demanded  that
 the  elections  should  be  held  because
 the  present  panchayats  have  been
 there  for  the  last  eight  years.
 When  the  difficulties  were  point-
 ed  out  that  there  was  drought
 in  some  areas,  then  it  was
 suggested  that  if  at  all  it  was  neces-
 sary,  the  panchayati  elections  might  be
 suspended  in  those  areas  but  tn  the
 other  areas  the  panchayati  elections
 should  be  held.  I  had  a  talk  with  the
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 Chief  Minister  and  he  had  promised that  he  would  take  the  consent  of
 the  Assembly  in  case  of  postponement
 because  an  insistent  demand  had  been
 made  in  the  Assembly.  But  after  the
 Assembly  has  adjourned,  perhaps  they
 have  taken  some  steps  to  postpone  the
 panchayati  elections  which  they  did
 not  want.  But  a  promise  and  an
 assurance  had  been  given  on  the  floor
 of  the  House,  and  when  I  had  met
 the  Chief  Minister  there,  then  also  he
 had  promised  that  if  at  all  Government
 wanted  to  postpone  the  panchayat!
 elections,  they  would  convene  the
 Assembly,  amend  the  rules  and  with
 the  consent  of  the  Assembly  they
 would  do  so.  But  now  when  the
 Assembly  has  ajourned,  they  have
 taken  recourse  to  some  ordinance  or
 some  executive  order  by  which  the
 panchayatj  elections  also  have  been
 postponed.

 Therefore,  as  I  have  said,  the  pre-
 sent  Government  there  is  afraid  of
 facing  the  people.  They  are  afraid  of
 elections.  I  do  not  like  that  people
 should  be  burdened  with  elections  too
 often,  twice  within  a  period  of  six
 or  eight  months,  That  ig  all  right,  so
 far  as  this  is  concerned,  I  do  not  ob-
 ject  to  that  policy  or  to  that  move  that
 we  should  hold  the  elections  simul-
 taneously  along  with  the  general  elec-
 tions,  But  this  could  be  achieved
 without  giving  further  lease  of  life  to
 the  present  corrupt  administration  in
 the  State.  They  are  coming  forward
 with  this  measure  because  it  suits
 their  purpose.

 Then,  they  are  speaking  of  the
 emergency.  But  the  emergency  pro-
 visions  should  have  been  used,  and
 President’s  rule  should  have  been
 invoked  after  August,  and  then  in  the
 normal  course,  there  should  have  been
 elections  in  February.  That  would
 have  been  the  right  and  honest  course
 for  this  Government  to  adopt.  But
 they  do  not  want  it;  they  want  by
 some  means,  by  some  subterfuge,  by
 having  recourse  to  these  legal  _pro-
 cesses,  to  extend  the  life  of  the  pre-
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 sent  administration,  and,  therefore, this  measure  is  there  before  us.

 I  would,  therefore,  suggest,  let  the
 Minister  withdraw  this  Bill.  We
 agree  that  the  elections  should  be  helg
 simultaneously.  There  is  no  opposi-
 tion  to  that.  Let  the  elections  be  held
 simultaneously.  Butlet  this  Bill  be
 withdrawn,  and  after  August  20
 this  year  when  the  term
 of  the  present  Assembly  would
 expire,  let  the  President  take
 over  the  administration.  This  will  be
 salutary.  As  you  know,  there  is  a
 demand  in  the  country  that  in  order
 that  there  may  be  free  and  fair  elec-
 tions,  and  in  order  that  a  certain  poli-
 tical  party  which  in  office  may  not  be
 in  an  advantageous  position  to  utilise
 the  governmental  machinery,  it  will
 be  a  sound  principle  and  convention
 if  six  months  prior  to  the  elections,  the
 party  in  power  resigns  from  office,
 Here  is  an  opportunity  to  do  that.  In
 fact,  it  is  not  even  six  months,  but  it
 is  less  than  six  months.  Ang  Govern-
 ment  could  have  done  that  and  with-
 drawn  this  Bill  now.  The  Law  Mini-
 ster  has  been  given  charge  of  this  Bill
 only  recently,  and  it  had
 been  handled  by  others  before.
 I  do  not  know  whether  he  is  replying
 to  the  debate  today  or  tomorrow;  I
 do  not  know  whether  he  will  consult
 his  colleagues  and  then  withdraw  this
 Bill.  But  I  would  say  this  much  that
 they  will  get  the  full  support  of  the
 House  and  the  country  if  after  August
 President’s  rule  is  promulgated  in
 Orissa.

 श्री  जंगा  (भद्रक)  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 झाप  को  बहुत  धन्यवाद  है  कि  भाप  ने  मुझे
 इस  पर  बोलने  की  अाशा  दी  ।  उड़ीसा
 में  इस  समय  जो  मंत्रित्व  चल  रहा  है  वह  प्राम
 जनता  के  वोट्स  से  चुन  कर  शभ्ाया  हुभा  है
 और  जो  बतंमान  भसेम्बली  है  उस  का  जीवन
 अगस्त  तक  चाल  है  1  हमारे  विरोधी
 दल  के  लोगों  ने  कहा  है,  और  श्री  द्विवेदी
 ने  भी  कहा.  कि  जब  यह  भ्रसेम्बली  खत्म  हो
 जाये  तो  उस  के टर्म:  के  खत्म  होने  के  बाद  वहां
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 पर  प्रेसीडेन्ट्स  रूल  कर  दिया  जाये।  में
 उन  लोगों  से  एक  ही  बात  पूछना  चाहता  हूं  ।
 जब  केरल  के  बारे  में  प्रेसीडेन्ट्स  रूल  करने
 की  बात  चली  तो  उन्होने  उस  का  विरोध  किया
 सब  ने  कहा  कि  नहीं  होना  चाहिये,  तो  क्या
 प्रपोजीशन  का  काम  यही  रह  गया  है
 कि  कांग्रेस  की  सरकार  जो  कुछ  करे  उस  का
 विरोध  करे  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  ही
 उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  7  क  नई  बहू
 श्पने  ससुराल  भाई  तो  उस  की  सास  ने  कहा
 देखो,  तुम  वहां  बंठो  जा  कर  ।  जब  वह
 बैठ  गई  तो  सास  ने  कहा  कि  तुम  क्‍या  मिट्टी
 की  गद्दी  की  तरह  से  बैठी  हो  ।  बहू  ने  पूछा  कि
 तब  फिर  मैं  क्‍या  करूँ  |  तुम  जाकर  घर  में  जरा
 घूम  फिर  कर  काम  करो  ।  जब  बहूं  घूमने
 फिरने  लगी  तो  सास  ने  कह  कि  क्‍या  घोड़ी
 की  तरह  दौोड़ती  हो  ।  बहू  ने  कहा  कि
 बतलाइये  मैं  क्या  करू  ।  सास  ने  जवाब
 दिया  कि  ज.कर  सो  जाओ  ।  जब  वह  जाकर
 सो  गई  तो  कहा  कि  क्‍या  ढेंकी  की  माफिक  सो
 जाती  हो  ।  मतलब  यह  है  कि  जिसकी  निन्दा
 करनी  होती  है  उस  की  हर  तरह  से  निन्दा  होती
 है  -  इसी  तरह  से  हमारे  भ्रपोजीशन  वाले
 हैं।  जब  मैं  इस  दफह  यहां  झाया  तो  हमारे
 मुख्य  मंत्री  श्री  ज़िपाठी,  मेरे  साथ  थे  ध्रौर  श्री
 मल्लिक  भी  थे।  उन्होने  कहा  कि  पंचायत  का
 एलेक्शन  करा  दिया  जाये  ।  हम  ने  उनसे
 कहा  कि  कैसे  करेंगे  ।  देश  में  जैसी  स्थिति
 है,  खाने  का  भ्रभाव  है,  लोगों  का  सारा
 काम  काज  पड़ा  हुआ  है  ,  ऐसी  हालत  में
 प्राप  कैसे  पंचायत  के  एलेक्शन  करेगे।  उन्होंने
 कहा  कि  जो  प्रपोजीशन  के  लोग  हैं  उन  के
 भी  दिल  है,  उन  के  प्रन्दर  भी  रहम  है,
 वह  सब  कुछ  जानते  हुए  कहते  हैं  कि  निर्वाचन
 हो  जाये  तो  हम  निर्वाचन  करने  के  लिये
 मजबूर  हो  जाते  हैं।  वह  भी  झादमी  हैं  t
 जब  तक  न  समझें  कि  जनता  किस  स्थिति
 में  है,  मुल्क  किस  स्थिति  में  है,  तब  तक
 हम  निर्वाचन  करने  के  लिये  मजबूर  हैं  tT
 जब  उन्होने  कहा  कि  एलेक्शन  बन्द  कर
 दीजिये  कि  जैसो  चिट्ठी  मेरे  पास  भाई  है-
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 तब  उन्होने  पंचायत  के  एलेक्शन  बन्द  कर

 मैं  एक  बात  बतलाऊं  कि  पहले  जो
 हमारे  मुख्य  मंत्री  श्री  बीज  पटनायक  थे
 उन्होने  कामराज  प्लैन  के  मुताबिक  रिजाईन
 किया  था  ।  हमारे  भ्रपोजिशन  वाले
 कहते  हैं  कि  उनको  निकाल  दिया  गया
 यह  कितनी  गलत  बात  है  ।  श्री  मित्रा  जी
 के  मुख्य  मंत्रित्व  के  बारे  में  यह  बात  कही
 गई  कि  उन्होंने  एक  दफे  छोड़ा,  लेकिन
 जब  दूसरी  बार  जनता  का  दबाव
 पड़ा  तब  वह  फिर  मुझ्य  मंत्री  बने  ।  फिर
 इसी  के  बाद  उन्होंने  फिर  छोड़  दिया  तो
 उन्होने  सोचा  कि  ठीक  है,  मैं  भी  उतर  जाऊं
 मैं  भी  बला  जाऊं।  तो  वह  भी  चले  गये
 देखिये  सीता  जी  की  जैसे  बदनामी  की  गई
 तो  राम  ने  लक्षमण  से  कहा  कि  तुम  सीता  जी
 को  लेकर  जंगल  में  छोड़  प्राप्नो  ।  लक्षमण
 ने  कहा  कि  भाई,  बतलाहए,  भाप  भगर  समझते

 हैं  कि  सीता  जी  सचमुच  भसती  हैं  तो  मैं  ले
 जाने  को  तैयार  हूं  ।  तो  राम  ने  बताया  :

 जानाम्यहं  सीता  भ्रनधेति  किस्तु
 लोकापवाद  बलवान  मतो  मे  t

 छायाहि.  भूमे  शशिनांमलोस्येन
 झ्रारोपित  शुद्धि  मत  प्रजाभि:  i

 रामचन्द्र  जी  ने  कहा  कि  मैं  खुद  जानता  हूं
 कि  सीता  सती  हैं,  उनका  कोई  दोष  नहीं  है
 है  लेकिन  क्‍या  करू  ?  जब  ज्ञानी  प्रजा  यह
 कहती  है  कि  सीता  के  चरिदत्र  में  कुछ  सम्वेह
 श्ा  चुका  है,  खामी  भा  चुकी  है  तो  क्या  जनता
 के  पास  जाकर  मैं  कहूं  कि  मेरी  स्त्री  सती  है  in
 यह  सब  मैं  नहीं  कह  सकगा  ।  तुम  लेजा  कर
 सीता  को  जंगल  में  छोड़  ध्राध्नो  ।  तो  सीता  को
 जंगल  का  जीवन  भोगना  पड़ा  ।  इसी  तरह
 से  मित्रा  जी  का  कोई  दोष  हो  न  हो,  जनता
 इसको  जो  कुछ  भी  समझे  उन्होंने  यह  समझ
 कर  छोड़ा  कि  इधर  उधर  हमारे  प्रपोणिशत
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 [it  जैना]
 के  लोग  जो  कहते  हैं  तो  मैं  गद्दी  से  उतर
 जाऊं  ।

 श्राज  जो  इतना  कहते  हैं  कि  कांग्रेस  का
 शासन  खराब  हो  गया  है,  कांग्रेस  इतनी
 बदनाम  हो  गई  है,  उनको  मैं  चुनौती  देता
 हूँ  |  'हिवेदी  जी  जो  भ्रभी  बोल  रहे  थे,
 उनके  लिये  मुझे  मुहब्बत  है,  श्रद्धा  है  पौर
 भक्ति  भी  है,  वह  भी  एलेक्शन  लड़कर
 भाये  होगें,  पहले  वह  कांग्रेस  में  थे  झब
 कांग्रेस  में  नहीं  हैं,  मैं  उनसे  कहता  हूं
 कि  उनको  क्या  उम्मीदवार  मिलते  हैं  खड़ा
 करने  के  लिए?  उन  को  झपने  ऊपर  इतना
 विश्वास  है  तो  वह  क्‍यों  नहीं  सरकार  बनाते
 लेकिन  वह  बना  ही  नहीं  सकते।
 उनकों  सरकार  बनाने  का  कहां  यह  मोका
 आयेगा  जबकि  उनको  कैन्‍्डीडेट  ही  नहीं
 मिलते  खड़े  करने  के  लिये  क्‍योंकि  उनके
 ऊपर  विश्वास  नहीं  रहता  जनता  का  ।
 तो  यह  शाप  विचार  कर  लिजिए  ।  झगर
 कांग्रेस  प्रभी  शासन  में  है  शौर  वह  नहीं  रहेगी
 तो  इस  स्थिति  को  संभालेगा  कौन  ?
 कभी  इधर  कहते  हैं  कि  प्रेसीडेट  का  राज्य
 जारी  किया  जाय  ।  झौर  प्रेसीडेन्ट  का  राज्य
 जब  केरल  में  होता  हे  तो  उसका  विरोध  करने
 को  क्‍या  बात  है  ?  इधर  एक  बात  कह  देना
 शौर  उधर  दूसरी  बात  कहना  यह  क्‍या  बात
 है  ?  उसका  मतलब  यही  है  कि  यह
 चाहते  हैं  कि किसी  तरह  बदनाम  करें  ।
 44  hrs,

 लोहिया  जी  ने  कहा  कि  उस  को  सभा
 कहते  हैं  जिसमें  सज्ची  चीज़  बोली  जाती  है  ।
 सच्ची  चीज  बोलने  के  बारे  में  तो  मन्‌जी
 ने  यह  कहा  :

 न  सः  सभा  यत्न  न  संति  बुद्धा  :  न  ते  बुद्धा  :
 ये  न  वर्दति  धर्मम्‌  t

 ना  सो  धर्म:  यत्र  सत्यं  नास्ति  न  तत्‌
 सत्यं  तू  छलेनानुविधम्‌  ।।

 सभा  उस  को  कहते  हैं  जिसमें  बुद्धि
 मान,  पंडित  आदमी.  बैठते  हैं।  मैं  इसको
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 सभा  जरूर  मानता  हूं  क्‍योंकि  इसमें  बड़े  बड़े
 पंडित  झादमी  भी  बैठे  हैं।  भ्रौर  वहू  बड़ी  भ्रच्छी
 बहस  भी  करते  हैं,  कभी  कभी  वह  इधर
 उधर  की  बात  भी  कर  देते  हैं पौर  गलत
 फहमिया  फैला  देते  हैं  |

 कहा  है  :

 नतो  बुद्धा:  ये  न  _बदंति  धर्मम्‌
 धर्म  की  बात  जो  नहीं  बोलते  वह  बुद्ध  नहीं  हैं
 बह  पंडित  नहीं  हैं  ।  भौर

 नासौ  धर्म:  यत्र  सत्यंनास्ति,
 जिसमें  धर्म  नहीं  है  वह  सत्य  नहीं  है  शौर  जो
 सत्य  है,  जो  सच्चा  सत्य  है,  सो  सीधी  बात  है

 न  तत्‌  सत्य  यत  छलेनानुविधम्‌  ।॥।

 जोइघर  उधर  टेढ़ा  टुकड़ा  करके  बोला  जाता
 है  वह  सत्य,  सत्य  नहीं  हैं।  हमारे  भ्रपोजिशन
 के  भाई  जो  बोलते  हैं,  वह  ठोक  तौर
 पर  बात  नहीं  कहते  ।  उड़ीसा  में  जैसी
 स्थिति  है  इसी  स्थिति  में  भ्रगर  हम  चलें  शौर
 जनता  के  पास  चल  कर  कहे  कि  निर्वाचन  होगा
 झौर  भाप  लोग  हमें  वोट  देने  आइएगा,
 तो  वे  लोग  हंसी  मजाक  करेंगे  कि  जनता  के
 जीवन  पर  खेल  खेल  रह ेहैं  झ्ाप  ।  भर  जो
 अपोजिशन  वाले  यहां  ऐसे  कहते  हैं,  वही  जनता
 के  पास  जाकर  बदनाम  करेंगें  शौर  उससे
 कहेंगे  कि  हम  लोग  नहीं  चाहते  थे  कि इस  समय
 इलेक्शन  हो,  लेकिन  एलेक्शन  करा  रहे  हैं
 क्योकि  वह  सोचते  हैं  कि  एलेक्शन  में  भ्रपोजिश न
 वाले  हार  जायेगें।  तो  द्विवेदी  जी  एक  बात
 इधर  कहते  हैं  तो  दूसरी  बात  उधर  कहते  हैं
 जनता  के  पास  |  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  जो
 वह  इधर  कहते  हैं  वही  वो  उधर  भी  कहें  ।
 इतना  कह  कर  मैं  प्रापको  धन्यवाद  देता  हूं
 कि  झापने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 थ्यो  क्िहान  पटनायक  (सम्बलपुर  )  :

 मैं  इस  चिल  का  विरोध  करता  मूं  इस
 बिल  का  बिरोध  मेरे  पहले  भी  दूसरे  बकताप्ों
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 ने  किया  है  वैधानिक  दृष्टिकोण  से  ।  मैं
 राजनीतिक  दृष्टिकोण  को  बताना  चाहता
 हूं  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि
 परसों  i.  तारीख  को  उड़ीसा  में  प्रकाल
 सम्बन्धी  जो  बहस  हुई  थी  इसी  सदन  में,  उस
 पर  जरा  ध्यान  दें।  खाद्य  मंत्री  श्री  सुब्रह्मष्यम्‌
 ने  उस  बहस  के  दरमियान  दो  बातों  को  माना
 था  ।  एक  तो  यह  कि  राज्य  सरकार
 की  लापरवाही  के  कारण  वहां  की  भ्रकाल
 की  भ्रवस्था  में  बहुत  खराबी  भा  गई  है  भोर
 दूसरी  बात  उन्होंने  मानी  थी  भ्रपनी  मौनता
 से  कि  5  सो  से  ज्यादा  भुखमरी  की  मोत  उड़ीसा
 में  हो  चुकी  है  अब यही  आधार है.  जो
 मौजूदा  सरकार  बहां  बैठी  हुई  है  उसका  ।
 तो  इस  तरह  की  सरकार  को  यों  तो  5  साल
 के  पहले  भी  खत्म  कर  देना  चाहिए  लेकिन
 जब  पांच  साल  पूरा  भी  हो  गया  उसके  बाद
 तो  एक  मिनट  भी  उसको  नहीं  चलने  देनी
 चाहिए  ।

 दूसरी  बात  इस  सम्बन्ध  में  श्री  सुब्रह्मष्यम
 ने  खुद  उठायी  थी  उस  दिन  कि  क्‍योंकि  हां
 भकाल  की  हालत  है  शौर  भ्रभी  भ्रकाल  में
 लोगों  को  रिलीफ  देना  राजनीतिक  लोगों  का
 सबसे  पहला  फर्ज  है  इसलिये  प्रभी  भगर  चुनाव
 करेंगे  तो  रिलीफ  का  काम  नहीं  हो  सकता
 तो  इस  सम्बन्ध  में  मैं  जो  मंत्री  महोदय बैठे  हुए
 हैं  उतको  तो  यह  प्राश्यासन  दे  सकता  हूं
 कि  इस  वक्‍त  श्रगर  झकाल  के  इलाकों  में
 चुनाव  करेंगे  तो  प्रकाल  से  पीड़ित  लोगों  को
 बहुत  बड़ी  तसल्ली  होगी  क्‍योंकि  झापके
 दल  की  जो  सरकार  है  उसका  एक ही  प्रोग्राम
 रह  जायगा  रिलीफ  बांटने  भौर  पीड़ित
 लोगों  को  सहायता  पहुंचाने  का  ।  इसीलिये
 इस  वक्‍त  चुनाव  कराना  अकाल  पीड़ितों
 के  लिए  वरदान  होगा,  नुकसान  नहीं  ।
 यह  मेरी  दूसरी  बात  है  t

 भौर  तीसरी  बात  यह  है  कि  जो  सरकार
 पांच  साल  पहले  बनी  थी  उस  में  कई  तरह
 के  परिवर्तन  हो  गये  हैं।  पिछले  पांच  साल
 में  मुख्य  मंत्री  तो  तीन  बार  बदल  गये  हैं
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 पहले  बीजू  पटनायक  थे,  वह  गये  ।  उसके
 बाद  बीरेन  मित्रा  थे,  वह  गये  झब  उसके
 बाद  सदाशिव  त्रिपाठी  साहब  बैठे  हुए  हैं  t
 इनकी  हालत  भी  कोई  अच्छी  नहीं  है।  भौर
 इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  महताब  साहब  यहां
 बैठे  हुए  नहीं  हैं,  उनको  मैं  बधाई  पहुंचा
 देना  चाहता  हूं  कि  खुद  महताब  साहब  तो
 नहीं  लेकिन  उनके  जो  साथी  हैं  उड़ीसा  में
 उन्होंने  निश्चय  किया  है  कि  कांग्रेस  से लिकल  कर
 अलग  विरोधी  दल  बनायेंगे।...  (ब्यवधान)
 विधान  सभा  के  6  कांग्रेसी  सदस्य  निकल  चुके
 हैं  भोर  एक  भ्रलग  दल  बना  चुके  हैं।  तो
 पांच  साल  पहले  जिस  सरकारी  दल  के  ऊपर
 यह  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  वहू  सरकारी
 दल  हस  वक्‍त  नहीं  है  1  उस  में  बुनियादी
 परिवर्तन  हो  चुका  है।  उनमें  विभाजन
 हो  चुका  है।  तो  उसके  ऊपर  उसी  सरकार
 को  फिर  छोड़  देना  यह  झच्छी  बात  नहीं  है  ।
 मैं  झाशा  करता  हूं  कि  श्री  महताब  जैसे
 लोग  भी  जल्दी  उड़ीसा  में  कांग्रेस  से  निकल
 झायेंगे  शौर  जो  गला  चुनाव  होगा  उसमें
 कांग्रेस  को  बिलकुल  पराजित  भोर  खत्म  करने
 के  लिए  उड़ीसा  में  हम  लोग  तैयारी  कर
 सकेंगे  ।

 तो  प्राप  जल्दी  चुनाव  कराइए,  मंत्नी
 महोदय  से  मैं  यह  निबेदन  करता  हूं।  बैधानिक
 दृष्टकोण  से  तो  बिलकुल  ही  यह  बिल
 नाजायज  है  धौर  उसके  साथ  साथ  राज-
 नीतिक  दृष्टिकोण  से  भी  यह  बहुत  जरूरी  हो
 गया  है  क्योंकि  जिस  रारकारी  दल  के  ऊपर
 इस  उत्तरदायित्व  को  सौपा  गया  था  बही
 सरकारी  दल  प्रव  है  नहीं  '  उसमें  विभाजन
 हो  चुका  है।  एक  पुराना  मुख्य  मंत्री  कहता
 हू  कि  कांग्रेस  को  हटाये  बिना  देश  का  मंगल
 नहीं  हो  सकता  ।  दूसरा  पुराना  मुख्य  मंत्री
 झब  कांग्रेस  से  निकलमे  वाला  है  t  ऐसी
 हालत  में  इस  सरकार  को  खत्म  करने  के
 लिए  हमारी  जो  वैधानिक  सुविधा  प्रौर
 हमारा  ओ  हक  है  उसको  छीनिये  मत  झाप,
 उसको  रहने  दीजिये  धौर इस  बिल  को  श्राप
 वापस  लीजिये  t
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 Shri  U.  M.  Trivedi  (Mandsaur):  Mr.
 Speaker,  ordinarily  this  Bill  would
 have  been  supported  by  me  but  for  the
 fact  that  shelter  has  been  taken  behind
 the  provision  of  emergency  which
 exists  and  operates  and  which  this
 Bill  envisages  must  contiune  for  a  fur-
 ther  period,  according  to  the  Uill  at
 least  up  to  the  month  of  August,  1966.
 This  emergency  must  end,  that  is  the
 desire  of  the  House.  This  emeryency must  and,  that  is  the  desire  of  the  en-
 tire  country.  This  emergency has  done  very  great  harm  to  the  coun-
 try,  that  is  not  a  fact  which  can  be
 denied  by  anybody.  To  take  advant-
 age  of  this  emergency  and  to  extend
 this  Orissa  House  is  a  traversty.

 I  feel  that  this  Government  of  Orissa
 does  not  require  any  consideration
 whatsoever  in  this  form  that  its  period
 of  life  may  be  extended.  I  say  so  be-
 cause  none  of  them  has  discharged  his
 duty  as  Chief  Minister  without  fear  or
 favour.  Each  one  has  been  accused
 of  making  money  at  the  cost  of  the
 power  that  has  come  to  be  vesied  in
 their  hands.

 The  attitude  of  Mr.  Patnaik,  the  first
 Chief  Minister,  dig  not  lay  down  any
 wholesome  principle  of  good  govern-
 ment,  and  then  came  the  picture  of  Mr.
 Biren  Mitra,  who  took  the  trouble  of
 putting  his  wife  into  business  with  a
 capital  of  Rs.  2,069  to  make  Rs,  6
 lakhs  in  g  short  time—the  most  shame-
 ful  thing  for  man  to  admit,  being  the
 Chief  Minister,  such  a  thing—and  then
 allowing  his  own  telephone,  bearing
 the  notorious  number  of  302  to  be  used
 by  his  wife  for  her  business  as  the
 Orissa  Agents,  and  then  going  further
 and  allowing  Hifayatulla,  Private  Sec-
 retary,  to  be  the  manager  of  her  firm,
 and  then  to  come  before  the  Election
 Commission  and  to  say  that  he  has
 nothing  to  do  with  the  business—it  is
 such  people  who  do  not  require  any
 encouragement  at  the  hands  of  this
 House.

 I  would,  therefore,  say  that  in  the
 present  circumstances  the  best  course
 for  the  Government  would  have  been
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 to  dissolve  this  House  and  allow  Pre-
 sident’s  rule  there.  When  we  can  have
 President’s  rule  in  Kerala  why  should we  not  have  in  Orissa?  The  influence of  such  people  who,  I  should  Say,  are
 a  blot  to  the  good  democratic  form  of
 Government  that  we  want  to  establish is  not  conducive  to  the  healthy  growth of  democracy  in  our  country.  I  wou.d
 therefore,  submit  that  no  use  must  be made  of  these  present  emergency powers  to  continue  those  persors  in
 power  who  do  not  deserve  to  remain
 in  power.  This  gang  of  peop!»  must
 be  disbanded,  and  if  it  is  done,  nobodv
 will  be  sorry  for  that.

 56698

 Today  the  establishment  of  a  8004
 government  is  necessary.  It  is  not
 enough  that  we  have  secured  what  we
 used  to  term  in  those  days  self-govern-
 ment  for  our  country.  We  are  still
 very  far  away  from  good  government.
 In  those  days  Gandhiji  used  to  say:  “I
 do  not  care  for  good  government,  I
 want  self-government”.  But  today
 is  a  day  when  we  can  say  that  having
 now  obtained,  secured,  self-govern-
 ment,  it  is  essential  that  we  must  have
 good  government.  Swaraj  is  there,
 but  swarajya  is  necessary.  Penple  ure
 clamouring  to  have  swarajya  in  our
 country.  I  will,  therefore,  say  that
 this  Bill  is  an  ill-advised  BiH,  and
 the  hon,  Minister  will  do  well  to  seek
 proper  advice  in  this  matter,  to  take
 stock  of  the  whole  situation,  to  80
 through  the  antecedents  of  the  people
 in  power,  and,  for  the  sake  of  the
 country  and  for  the  sake  of  proper
 elections  and  to  show  that  just  and
 proper  elections  have  been  held—let
 the  country  at  large  feel  that  not  only
 that  We  are  honest,  but  that  we  do  act
 honestly  also—it  is  better  that  the
 President’s  rule  is  established  in
 Orissa.

 Shri  Ramachandra  Mallick:  What
 about  Kerala?

 Shri  uv  M.  Trivedi:  I  do  not  belong
 to  Kerala.

 Shri  Rama  Chandra  Mallick:  Is  he
 supporting  President's  rule  in  Kerala?
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 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  do  not  know
 whether  he  heard  me.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  is
 over-zealous  in  a  mistaken  cause.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  submit  under
 the  circumstances  it  would  be  better
 not  to  give  a  certificate  of  good  gov- ernment  to  these  people.  I  agree  with
 the  Government's  view  that  this  is  not
 the  juncture,  with  hardly  ten  mouths
 ahead  when  we  will  have  general  elec-
 tions,  it  is  not  necessary  that  we  must
 hold  elections  just  now  or  in  August,
 six  months  ahead  of  the  schedule.  I
 agree  with  this,  but  at  the  same  time,
 I  will  submit  that  President’s  rule
 must  be  properly  established  there  so,
 that  the  people  may  be  free  and  free
 to  think  as  they  like  and  be  able  to
 exercise  their  rights  according  to  the
 dictates  of  their  conscience  and  not
 dictated  to  by  those  persons  who  have
 not  come  up  to  the  standards  to  which
 we  would  like  to  have  their  conduct
 before  this  House.

 श्री  श्रीमाशायण  दास  (दरभंगा  )  :
 अध्यक्ष  महोदय,  भ्रभी  जो  विधेयक  सदन
 के  सामने  विचारार्थ  उपस्थित  है  उस  का
 मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  उड़ीसा  में  जो  विधान
 सभा  है  उस  की  भ्रवधि  प्रगस्त  महीने  में
 समाप्त  हो  रही  है  उसे  एक  वर्ष  बागे  बढ़ाया
 जाय  1  गवरनंमेंट  का  ऐसा  इरादा  है  कि
 अूंकि  भ्गले  भाम  चुनाव  नजदीक  प्राने  वाले
 हैं  इसलिये  सरकार  की  सुविधा  के  लिए  शौर
 वहां  की  जनता  की  सुविधा  के  लिए  भोर  वहां
 के  प्रतिनिधियों  की  सुविधा  के  लिए  भी
 विधान  सभा  के  चुनाव  प्राम  चुनाव  के  साथ
 होने  चाहिएं  t

 भी  विरोधी  पक्ष  के  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रनेक  तरह  के  सवाल
 उठाये  हैं।  मैं  उन  सब  बातों  में  नहीं  जाना
 चाहता  t  मैं  बतलाना  यही  चाहता  हूं  कि
 झमस्त  महीने  के  चार,  पांच  महोने  के  बाद
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 भ्रगले  भाम  चुनाव  होने  वाले  हैं  प्रौर  भाम
 चुनाव  में  कितना  रुपया  खर्च  होता  हैं
 कितनी  लोगों  की  शक्ति  लगती  है  भौर
 कितने  लोग  परेशान  होते  हैं  इस  सब  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे
 विरोधी  पक्ष  के  लोग  भी  दिल  से  यही  चाहते
 होंगे  कि  धाम  चुनावों  के  साथ  उड़ीसा  की
 विधान  सभा  के  चुनाव  भी  हो  जायें।  एक
 साथ  पालियामेंट  के  भौर  विधान  सभा  के
 झगर  चुनाव  होते  हैं,  लोक  सभा  झौर
 विधान  सभा  के  जब  एक  साथ  चुनाव  होते
 हैं  तो  काप्रेंस  पार्टी  को  भी  शौर  दूसरी
 पार्टियों  को  भी  सुविधा  होती  है  चुनाव  के
 लड़ने  में  ।  हर  एक  जो  निर्वाचनक्षेत्र  है
 लोकसभा  के  लिए  उस  में  किसी  प्रान्त  में  5,
 किसी  प्रान्त  में  7  भौर  किसी  प्रान्त  में  6
 विधान  सभा  के  सदस्य  खड़े  होते  हैं  तब  चुनाव
 लडें  जाते  हैं।  इसलिये  जब  यह  चुनाव
 परस्पर  विधान  सभा  शौर  लोक  सभा  के  एक
 साथ  होते  हैं  तो  उससे  सभों  को  सुविधा
 होती  है,  सरकार  को  भी  सुविधा  होती  है
 और  जो  हमारा  चुनाव  प्रायोग  हैं  उस  को
 भी  सुविधा  होती  है।  इसी  ड्याल  से  मैं
 समझता  हूं  कि  सरकार  ने  यह  विधेयक
 उपस्थित  किया  ।  उड़ीसा  विधान  सभा  की
 झवधि  जो  प्रगस्त  में  खत्म  होने  वाली  है
 उसे  एक  वर्ष  तक  बढ़ा  दिया  जाय  शौर
 यह  तभी  संभव  हुभा  हैँ  इसे  दुर्भाग्य  समझा
 जाय  या  सौभाग्य  समभिये  कि  प्रभी  हमरे
 देश  में  यह  संकटकालीन  स्थिति  थी  घोषणा
 जारी  है  7  संविधान  में  एक  ही  धारा  हैं
 कि  भगर  हमरजेंसी  है  तब  पालियामेंट  किसी
 विधान  सभा  की  अवधि  को  या  संसद्‌  की  प्रवधि
 को  हम  बढ़ा  सकते  हैं।  भ्रगर  यह  इमरजेंसी
 न  होती  तो  ऐसा  नहीं  किय।  जा  सकता  था  |
 भ्ब  इमरजेंसी  उचित  है  या  अनुचित  है
 उस  पर  काफी  बहस  हो  चुकी  है  लेकिन
 इमरजेंसी  भ्रभी  कायम  हैं  प्रौर  यह  प्रगस्त
 तक  इमरजेंसी  कायम  रहने  वाली  है  इतना
 तो  विश्वास  होता  है  भ्रौर  ऐसी  हालत  में
 मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  हर  तरोके  से
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 [श्री  श्रीनारायण  दास]
 सोचने  वाला  कोई  भी  सदस्य  सरकार  का
 जो  प्रस्ताव  है  उस  का  समर्थन  कर  सकता
 है  और  करना  चाहिए  ।  विरोधी  पक्ष
 की  तरफ  से  यह  सवाल  उठाया  गया  हैकि
 चूंकि  श्ागे  श्राम  चुनाव  दाने  वाले  हैं  श्रौर
 चूंकि  उड़ीसा  की  सरकार  ख़राब  है,
 उसके  हाथ  में  चुनाव  के  समय  राज्य  का  कार्य-
 सचालन  नहीं  रहना  चाहिए,  इस  लिये  श्रगस्त
 तक  तो  वहां  पर  विधान  सपा  है  ही,
 उसके  बाद  वहा  पर  राप्ट्रपति  का  शासन
 लागू  कर  देना  चाहिए।  मुझे  यह  देख
 कर  आश्चयं  होता  हैं  कि एक  जगह--कैरल
 में--जब  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किया
 जाता  है,  तो  विरोधी  पक्ष  के  सब  सदस्य
 उस  का  विरोध  करते  हैं  ब्रौर  कहते  हैं  कि
 वहां  पर  राष्ट्रपति  का  शासन  खराब  है,  वहां
 पर  जनता  का  शासन  होना  चाहिए,  लेकिन
 दूसरी  जगह-उड़ीसा  में--जब  जनता  द्वारा
 निर्वाचित  विधान  सभा  कायम  है  भौर  जनता
 द्वारा  चुनी  हुई  सरकार  काम  चला  रही  है,
 बहां  पर  विरोधी  पक्ष  की  ओर  से  राष्ट्रपति
 के  शासन  की  मांग  की  जा  रही  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उड़ीसा  के
 पिछले  मुख्य  मंत्री  का  ज़िक्र  किया  H  में
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन  के  खिलाफ़
 कई  तरह  के  अभियोग  लगाए  गये  थे  ।  वे
 भ्रभियोग  सही  थे  या  गलत,  लेकिन  उन्होंने
 इस्तीफ़ा  दे  दिया  ।  इस  समय  वहां  पर
 जनता  द्वारा  निर्वाचित  सदस्यों  में  जिस  पार्टी
 का  बहुमत  है,  उस  के  नेता  के  हाथ  में  विधान
 सभा  और  राज्य  सभा  का  संचालन  है  ।  इस
 के  बावजूद  झगर  विरोधी  पक्ष  के  माननीय
 सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  वहां  पर  राष्ट्रपति
 का  शासन  लागू  किया  जाना  चाहिए,  तो  यह
 कोई  तकंसंगत  बात  नहीं  है  ।

 की  किसन  पहमायक  :
 कराया  जाये  |

 वहां  चुनाव
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 att  ओमारायण  दास  :  जहां  तक  चुनाव
 का  सम्बन्ध  है,  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार
 उस  के  लिए  तैयार  है,  लेकिन  माननीय
 सदस्य  ही  वहां  पर  चुनाव  कराने  के  लिए
 तैयार  नहीं  होंगे,  इस  लिये  कि  जैसा  कि
 मैंने  भ्रभी  कहा  है,  लोक  सभा  और  विधान
 सभा  के  चुनाव  एक-साथ  कराना  न  केवल
 कांग्रेस  के  लिए  फ़ायदेमन्द  है,  बल्कि  विरोधी
 पक्ष  के  लिए  भी  फ़ायदेमन्द  होता  है  1  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रालोचना  करना  उचित
 नहीं  जान  पड़ता  है  1  इस  लिये  मैं  समझता
 हूं  कि  सदन  के  समक्ष  जो  विधेयक  रखा  गया
 हैं,  वह  उड़ीसा  की  जनता  के  लिए  भी  प्रच्छा
 है  ny

 इस  समय  उड़ीसा  में  धकाल  पड़ा  हुआ
 है  भ्रौर  लोगों  को  कई  तरह  की  तक्लीफ़ों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है।  हो  सकता
 है  कि  उन  में  से  कुछ  तक्‍्लीफें  ऐसी  हों,
 जिनका  निवारण  वहां  की  सरकार  कर
 सकती  थी,  लेकिन  नहीं  कर  सकी  है  ।  उस
 में  मैं  नहीं  जाना  चाहता  हूं  -  लेकिन  यह
 स्पष्ट  है  कि  उड़ीसा  में  भ्रकाल  पड़ा  हुभा  है,
 वहां  के  लोगों  को  भ्रन्न  के  भ्रभाव  का  सामना
 करना  पड़  रहा  हूँ,  वहां  पर  बीमारियां
 फैलने  की  सम्भावना  है  और  कई  तरह  की
 शौर  कठिनाइयां  भी  वहां  पर  हैं.  ऐसी
 स्थिति  में  वहां  पर  चुनाव  कराना  ौर
 राजनीतिक  पार्टियों  का  चुनाव  के  दंगल  में
 कूद  पड़ना,  जो  कि  जनता  की  सेवा  करने  का
 दावा  करती  है,  भोर  इस  प्रकार  जनता  की
 सेवा  से  मुंह  मोड़  लेना  जनता  के  श्रोर  देश
 के  हित  में  नहीं  होगा  1

 इस  लिये  उड़ीसा  की  वर्तमान  स्थिति  में
 यह  भावश्यक  है  कि  बहां  पर  प्रभी  कोई
 चुनाव  न  हो  ।  झाज  झावश्यकता  इस  बात
 की  हैं  कि  सभी  लोग,  चाहे  वे  किसी  भी  दल
 के  हों,  जनता  की  तकलीफ  को  दूर  करने  के
 काम  में  लग  जायें  ।  सरकार  का  भी  यह
 कत्तेग्य  @  कि  बहू  झ  से,  रुपये  से  ौर



 76703  Orissa

 काम  शुरू  करके  उन  की  अधिक  से  प्रविक
 सहायता  करें।  पंच  छः:  महीने  की  बात  हे
 झगली  फरवरी  में  भाम  चुनाव  होने  वाले
 हैं।  जितने  माननीय  सदस्य  यहां  पर  हैं,
 ते  सब  चुनाव  के  दंगल  में  लड़ने  के  लिए
 तैयार  हैं।  जनता  का  क्या  निर्णय  होगा
 जनता  किस  दलका  समधन  करती  हे--
 कांप्रेस  का  या  विरोधी  पक्ष  का  यह  चुनाव
 में  प्रकट  हो  जायेगा  ny

 इन  शब्दों  क॑  साथ  में  उस  विधेग्नक  का
 हृदय  से  समर्थन  करता  हूं,  जो  विधि  मंत्री
 ने  सदन  के  विचाराय  रखा  हूँ  झौर  में
 समझता  हूं  कि  दूसरे  माननीय  सदस्य  भी
 उस  का  द्वृंदय  से  समर्थन  करते  हैं  ।

 थी  हुकम  चस्द  कछबाय  (देवास)
 अ्रध्यक्ष  महोदय,  में  भ्ापको  व्यवस्था  चाहता
 हूं  ।  हाउस  में  गणपू्ति  नहीं  हँ  ।

 Shri  S,  Kandappan  (Tiruchengode):
 Sir,  this  Bill  seeks  to  give  a  fresh  lease
 of  life  to  the  legislative  assembly  of
 Orissa  thereby  assuring  one  more  year
 for  the  admittedly  rotten  government
 that  is  ruling  there.  The  Government
 is  bringing  in  a  measure  which  is
 obnoxious  and  which  does  away  with
 even  the  semblence  of  any  sanctity  that
 is  still  left  with  our  Constitution.  7
 say  this  because  it  has  been  stated
 even  in  the  Bill  itself  that  they  are
 relying  on  article  72  for  this  measure.
 Article  72  says:

 Every  legislative  Assembly  of
 every  State,  unless  sooner  dis-
 solved,  shal]  continue  for  five
 years  from  the  date  appoint-
 ed  for  its  first  meeting  and  no
 longer  and  the  expiration  of
 the  said  periog  of  five  years
 shall  operate  as  a  dissolution
 of  the  assembly:

 Provided  that  the  said  period
 may,  while  a  Proclamation  of
 Emergency  is  in  operation,
 be  extended  by  Parliament  by
 law  for  a  period  not  exceed-
 ing  one  year  at  a  time  and  not
 extending  in  any  case  beyond

 a  period  of  six  months  after
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 the  Proclamation  has  ceased
 to  operate.”.

 It  is  very  strange  that  g  measure
 of  this  nature  should  be  taken  recourse
 to.  It  is  rather  not  in  the  spirit  in
 which  this  article  is  intended.

 Another  thing  is  that,  it  has  appear-
 eq  in  the  papers,  the  Government  is
 going  to  restrict  the  emergency  and
 the  DIR  only  to  the  strategic  areas
 and  in  that  case,  I  do  not  know  what
 would  happen  to  this  Bill.  Perhaps
 the  Government  may  think  of  bringing
 in  a  constitutional  amendment.  Or,  I
 do  not  know  what  they  will  resort  to.
 Those  who  advocate  and  support  this
 measure  have  advanced  two  reasons.
 First,  they  said  that  we  would  be  un-
 necessarily  involving  a  lot  of  expendi-
 ture  which  we  can  make  use  in  uplift-
 ing  the  people.  This  is  a  flimsy  argu-
 ment.  We  know  how  thrifty  the  Gov-
 ernment  is,  what  kind  of  government
 it  is  and  how  they  had  proceeded  to
 hold  the  elections  previously  in  Orrisa
 when  it  suited  them.  Another  reason
 advanced  by  the  supporters  of  this
 Bill  is  that  the  situation  in  Orrisa  is
 not  suitable  for  holding  elections  there.
 It  may  be  so.  For  the  sake  of  argu-
 ment  I  am  prepared  to  concede  that
 the  situation  in  Orissa  may  not  be
 propitious  or  favourable  for  holding
 the  elections  there  but  that  does  not
 mean  that  we  should  give  a  new  lease
 of  life  to  that  legislature.  I  would
 rather  welcome  if  the  government  dis-
 solves  the  Assembly  there  and  appoints
 a  Governor  to  take  hold  of  the  situa-
 tion  there.  The  Government  should
 ponder  over  thig  matter,  In  fact  a  sug-
 gestion  has  been  made  by  the  other
 Members  too  of  who  preceded  me  to
 this  effect.  I  say  this  fur  two  reasons.
 Firstly,  it  had  been  admitted  during
 the  discussions  on  the  food  situation
 in  Orissa  two  days  back  tbat  the
 administration  there  was  not  able
 to  cope  with  the  situation.  In  fact
 even  people,  responsible  Members
 from  Orrisa  have  testified  to  the
 fact  that  the  administrative  machinery
 hag  failed  miserable  to  cope  up  with
 the  emergent  situation  there.  It
 means  that  the  Government  that  con-
 trois  the  administration  is  not
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 [Shri  S.  Kandappan]
 capable  of  tackling  the  predicament
 in  which  the  Orissa  State  is  at  pre-
 sent  placed.  It  is  precisely  because
 of  this  reason  that  I  should  ask  the
 Government  that  they  shoulq  imme-
 diately  post  a  Governor  who  has  got
 the  administrative  methods  and
 knowledge  and  who  is  well-experienc-
 ed  in  administrative  matters,  so  that
 he  may  take  things  there  in  his  hand.

 Another  reason  is  this;  it  has  been
 stated  during  the  debate  here  that  the
 ruling  party  there  is  trying  to  tamper
 with  the  situation  and  trying  to  ex-
 ploit  the  situation  for  its  own  party
 purposes.  If  the  Government  is  dissoi-
 ved  and  if  there  is  a  Governor  ap-
 pointed  to  take  up  the  administration
 there,  it  would  be  better  for  all  par-
 ties  concerned;  they  would  all  be
 able  to  co-operate  and  it  would  meet
 the  situation  in  a  better  way  than
 allowing  the  Government  to  continue.

 I  am  not  going  to  plead  for  elec-
 tions  there.  I  would  rather  strongly
 plead  that  the  Government  should
 seriously  consider  whether  it  would
 not  be  better  to  appoint  a  Governor
 in  Orissa  at  the  present  juncture  to
 take  over  the  administration  and  be  in
 charge  of  the  affairs  there  till  the
 situation  improves  and  normalcy
 restored.

 The  Minister  of  Law  (Shri  G.  S.
 Pathak):  Sir,  I  am  grateful  to  the
 hon.  Members  who  have  participated
 in  this  debate.

 Mr.  Speaker:  He  may  continue
 tomorrow.  The  House  will  now  take
 up  non-official  business.

 4.32  hrs.
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-

 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS
 Ercuty-Ninta  Report

 Shri  Shree  Narayan  Das  (Darbhan-
 ga):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  agrees  with
 the  Eighty-ninth  Report  of  the
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 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions  presented
 to  the  House  on  the  llth  May,
 1966.”.
 Mr.  Speaker:  The  question  is:

 “That  this  House  agrees  with
 the  Eighty-ninth  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  ang  Resolutions  presentea
 to  the  House  on  the  llth  May,
 1966.”

 The  motion  was  adopted.

 4.32  hrs,
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 (Amendment  of  the  Eighth  Schedule)
 Shri  Abdul  Ghani  Goni  (Jammu

 and  Kashmir):  I  beg  to  move  for
 leave  to  introduce  ३  Bill  further  to
 amend  the  Constitution  of  India.

 Mr.  Speaker:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  in-

 troduce  a  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India.”

 The  motion  was  adopted.
 Shri  Abdul  Ghani  Goni:

 duce  the  Bill.
 I  intro-

 4.33  hrs.
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL*
 (Amendment  of  article  5)

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  (Hosh-
 angabad):  I  beg  to  move  for  leave
 to  introduce  a  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India.

 Mr,  Speaker:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India.”

 The  motion  ४४०९  adopted.
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 Shri  Hari  Vishnu  Kamath;  |  intro-
 duce  the  Bill.

 Mr.  Speaker:  Then,  “Bill  to  be
 withdrawn”.  Shri  Yashpal  Singh—
 not  here.

 4.33  brs,
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL—contd.
 (Amendment  of  articles  75  and  64)

 by  Shri  Hari  Vishnu  Kamath}
 Mr.  Speaker:  The  House  will  now

 proceed  with  the  further  consideration
 of  the  following  motion  moved  by
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  on  the  lst
 April,  1966:  )

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad)  rose—

 Mr.  Speaker:  Mr.  Kamath  is  reply-
 ing  to  the  debate?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  That  is
 what  I  thought;  I  do  not  know,  if  the
 House  wants  more  time  to  continue
 with  it.  (Interruption)

 Mr,  Speaker:  I  did  not  note  it.
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  You  were

 not  in  the  Chair  then.  I  do  not  know
 why.  I  welcome  it  now,  and  I  am
 grateful  that  you  are  in  the  Chair
 now.

 Mr.  Speaker:  So  do  I.
 Shrj  Hari  Vishnu  Kamath:  7  am

 happy.  Mr.  Speaker,  Sir,  we  are  at
 the  fag-end  of  our  labours  with  ie-
 gard  to  this  Bill,  which  seeks  to  pro-
 vide  that  the  Prime  Minister  of  India
 shall  be  a  Member  of  the  lower  House,
 the  Lok  Sabha,  that  the  Chief  Minis-
 ters  of  the  States  shall  be  members
 of  the  Vidhan  Sabhas  of  their  respec-
 tive  States  and  that  not  more  than
 25  per  cent  or  one-fourth  of  the  Coun-
 cil  of  Ministers  at  the  Centre  and  in
 the  States  shall  belong  to  the  Rajya
 Sabha  or  the  Vidhan  Parishads  respec-
 tively.

 VAISAKHA  23,  888  (SAKA)  Introduced  6708

 I  would  like  to  say  that  this  Bill
 has  received  the  warm  support—I  am
 loathe  to  blow  my  own  trumpet  but
 sometimes  that  has  to  be  done—not
 merely  in  this  House  but  in  the  press
 and  among  the  public  as  well.  It  has
 been  really  said,  rightly  said,  that  it
 is  possible  for  the  Prime  Minister,  as
 she  herself  has  conveyed  to  this  House
 through  the  Minister  of  State  in  the
 Ministry  of  Home  Affairs—she  convey-
 ed  ४  special  message  as  the  President
 of  the  United  States  does  to  the
 Congress—

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  ang  Minister  of
 Defence  Supplies  jn  the  Ministry  of
 Defence  (Shri  Hathi):  No,  no,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  More  or
 less  she  conveyed  a  message  through
 the  Minister,  that  she  would  be  hap-
 py,  only  too  glad,  to  face,  to  contest
 a  by-election  to  the  Lok  Sabha  and
 become  a  Member  of  this  Sabha.
 And,  as  I  said,  and  88  many  hon,
 Members  have  rightly  said  the  other
 day  and  on  previous  occasions,  un-
 less  something  unforeseen  happens,
 she  is  sure  to  be  elected  to  this  House,
 Therefore,  I  do  not  see  any  reason
 why  when  the  Home  Minister  has  de-
 clared  that  he  would  revoke  the  emer-
 gency  in  part—it  was  declared  a  fort-
 night  ago—and  during  the  last  fort-
 night  much  water  has  flowed  over  the
 Jamuna,  and  the  Home  Minister  has
 declared—(Interruption)  Don’t  worry,
 there  will  be  no  drought;  I  should
 suppose  there  may  be  floods,

 Mr.  Speaker:  Under  it.

 Shri  Hari  Vishno  Kamath:  Under
 the  Jumna  bridge;  down  the  Jumna.
 The  Home  Minister  has  said  that  he
 is  prepared  to  revoke  the  emergency
 in  part,  and  a  Bil]  perhaps  is  being
 drafted  in  the  alcoves  of  the  Home
 Ministry—

 Shri  Hathi:  Alcoves?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Yes;
 somewhere  in  the  alcoves  or  the
 dovecots  of  the  Home  Ministry;  that
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 (Shri  Hari  Vishnu  Kamath]
 would  be  presented  to  the  House,  the  leader  of  the  Congress  parliamen-
 brought  before  the  House,  during  the
 next  session.  But  the  spirit  has  been
 accepted,  the  principle  has  been  ac-
 cepted,  that  the  emergency  should  be
 revoked  in  part.  That  means  to  say,
 in  some  States  of  the  Union  there  will
 not  be  emergency  and  the  provisions
 relating  to  the  emergency  will  lapse.
 Therefore,  as  far  as  those  States  are
 concerned,  it  igs  open  to  the  Govern-
 ment,  to  the  Election  Commission,  to
 hold  by-elections  in  those  States  where
 the  emergency  is  not  in  force;  we  do
 not  want  to  force  a  general  election
 in  November,  as  the  general  elections
 in  the  whole  country  are  coming  up
 in  February.  But  a  by-election,  for
 fulfilling  the  heart’s  desire,  the  wishes
 of  the  Prime  Minister,  that  she  should
 be  enabled  to  enter  the  Lok  Sabha.
 should  be  held.  If  the  Government
 means  what  it  says,  if  the  Govern-
 ment  is  not  hypocritical  about  the
 statement,  the  Prime  Minister  skould
 not  be  baulked,  should  not  be  depriv-
 ed  of  a  chance  to  stand  in  a  bye-elec-
 tion,  if  it  is  really  her  heart’s  desire,
 and  come  here  to  the  Lok  Sabha  as
 its  Member,  She  should  be  welcome
 here,  as  a  Member  of  this  House.

 It  has  been  said  by  several  hon.
 Members  that  we  may  not  amend  the
 Constitution  for  this  purpose,  Why
 not  a  convention,  a  tradition,  a  healthy
 tradition  grow  up  as  it  has  grown  up
 in  other  countries,  so  as  to  support
 the  grand  edifice  of  parliamentary
 democracy  which  we  are  having,  of
 which  we  are  speaking,  in  this  country.
 I  wish  and  I  pray  to  God  also  that
 such  a  tradition  may  grow  in  our
 country.  But  you  know,  Sir—I  need
 not  tell  you  but  I  would  like  to  re-
 mind  you,  when  you  afe  in  the  Chair—-
 of  the  manifold  ways  in  which  heal-
 thy  traditions  have  not  grown  in  this
 country,  but  also  traditions  are  set
 at  naught  in  various  ways.  I  would
 only  point  to  one  or  two  instances,
 and  not  waste  the  time  of  the  House
 by  pointing  to  a  legion  of  instances
 to  illustrate  my  point.

 You  will  be  pleased  to  recollect  that
 in  the  last  general  election,  to  elect

 tary  party—if  tke  press  reports  are
 correct  and  if  my  memory  does  not
 betray  une—one  of  the  tellers  was  the
 Deputy-Speaker  of  the  House,  of  the
 Lok  Sabha.  Now,  my  Bill  has  been
 introduced,  but  I  do  not  know  when
 it  will  get  a  chance  to  be  discussed  in
 the  House;  the  Bill  is  to  the  effect  that
 as  soon  ag  they  are  elected—the  Presi-
 dent,  the  Vice-President,  the  Speaker,
 the  Deputy-Speaker,  and  the  Gover-
 nors—all  these  must  cease  to  be  mem-
 bers  of  the  political  party  and  must
 cease  to  indulge  in  partisan,  political
 activities,  If  the  Deputy  Speaker  had
 not  been  from  the  Congress  party,  I
 do  not  think  that  the  Congress  party
 would  have  dared  to  make  the  Deputy
 Speaker  a  teller  at  the  election.  It
 is  infra  dig,  beneath  the  dignity,  of
 the  Deputy-Speaker  to  act  as  a  te!ler
 in  that  election.  That  is  one  instance.

 Then,  the  press  reports  recently
 have  said  that  in  Himachal  Pradesh,
 the  warrant  of  precedence  has  been
 newly  devised:  in  it,  even  the  presi-
 dent  of  the  local,  provincial  congress
 committee  comes  next  to  the  Chief
 Minister,  I  do  not  know  under  what
 rule,  under  what  provision,  what  tra-
 dition  or  convention  of  parliamentary
 democracy  that  hag  been  devised.  I
 hope  tke  press  reports  are  wrong,  but
 I  go  by  press  reports.  It  is  almost
 like  putting  Kamaraj  Avergal  next  to
 the  Prime  Minister;  Shri  Kamaraj
 President  of  the  Congress,  being  plac-
 ed  next  to  the  Prime  Minister  in  the
 warrant  of  precedence;  that  has  not
 been  done  here,  but  I  am  told  that  in
 Himachal  Pradesh,  the  president  of
 the  congress  committee  comes  next  to
 the  Chief  Minister  of  Himackal  Pra-
 desh.  You  can  appreciate  whether
 this  is  a  good  convention  or  tradition.

 I  will  give  one  more  instance.  Re-
 cently  the  House  also  discussed  this.
 matter.  The  Governor  of  Kerala  flew
 from  Trivandrum  to  Delhi  to  take
 part  in  this  party  election  and  in-
 dulge  in  partisan  activity.  When  the
 matter  was  raised,  the  convenient  ar-
 gument  was  trotted  out  that  there
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 was  no  code  of  conduct  for  Gover-
 nors.  What  can  we  do?  Because  of
 these  things,  traditions  detrimental  to
 parlimentary  democracy  have  been
 built  up.  I,  who  would  have  been
 happy  if  healthy  traditions  were  buil-
 ding  up,  therefore,  would  like  to  have
 the  Constitution  amended  for  that
 purpose,  because  healthy  and  salutary
 tranditions  are  not  being  built  up.
 There  is  no  other  way,  therefore,  but
 to  amend  the  Constitution  to  force
 the  issue.

 While  intervening  in  the  debate,
 the  Minister  of  State  said,  it  was  not
 proper  to  suggest  that  Ministers  from
 Rajya  Sabha  were  not  useful  and
 therefore  they  should  not  be  there;
 and  he  said  the  hon.  member  should
 not  use  any  derogatory  words.  So
 far  as  |  am  aware...

 Shri  Hathi:  It  was  not  you.  Some
 other  Members  said  it  was  “Yatim
 Khana”,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :  Only
 one  Member  said  it  and  I  think  he
 practically  withdrew  it.

 Shri  H.  N.  Mukerjee  (Calcutta  Cen-
 tral):  I  said  nothing  derogatory.

 Shri  Hathi:  Not  you.
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :  The

 point  is  the  Prime  Minister  and  the
 Cheif  Ministers  should  belong  to  the
 House  of  the  People  and  Vidhan
 Sabhas  respectively.  In  a  parlimentary
 democracy,  the  people  are  the  re-
 pository  of  all  sovereign  powers  and
 whoever  represents  the  people  directly should  be  Chief  Minister  or  Prime
 Minister.  Otherwise,  what  happens is  this.  Under  the  Constitution,  the
 Council  of  Ministers  is  responsible  to
 the  House  of  the  People.  Thousands
 of  crores  of  rupees  are  being  voted  by
 the  House  of  the  people.  The  Prime
 Minister  is  not  a  member  of  this
 House  but  of  the  other  House  which
 has  no  right  to  discuss  and  vote  the
 demands  of  the  various  ministries  un-
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 der  the  Constitution.  So,  the  Prime
 Minister  belongs  to  a  House  which
 has  no  right  or  power  under  the  Con-
 stitution  to  vote  the  demands  of  the
 various  ministries.

 The  Minister  of  State  for  Home
 Affairs  also  said,  there  would  be  no
 doubt  in  principle  that  the  Prime
 Minister  should  be  normally  a  member
 of  the  Lok  Sabha.  I  am  glad  he  has
 admitted  this  point  that  it  is  indubi-
 table  that  the  Prime  Minister  must  be
 a  member  of  the  Lok  Sabha  and  the
 Cheif  Ministers  must  be  members  of
 the  Vidhan  Sabhas,  Then  why  may  I
 ask,  should  there  be  any  objection  to
 the  Bil]  being  circulated  for  public  opi-
 nion?  A  popular  Government  and  po-
 pular  ministers  should  not  be  afraid
 of  public  opinion.  I  am  glad  that  the
 Bill  has  evoked  such  interest  and  en-
 thusiasm  that  two  amendments  have
 been  moved  to  my  motion  seeking  to
 circulate  the  Bill  for  public  opinion.  I
 am  sure  the  Government  will  not  be
 frightened  of  a  circulation  motion  of
 that  kind  and  will  agree  to  it.

 Lastly,  I  would  appeal  to  the  Mem-
 bers  of  this  House:  Is  there  a  Mem-
 ber  here  with  soul  so  dull,  if  not  dead,
 that  he  will  say,  “I  do  not  want  the
 Prime  Minister  to  belong  to  this
 House,  I  do  not  want  the  Council  of
 Ministers  to  consist  of  ag  few  mem-
 bers  from  the  Rajya  Sabha  as  possible?
 I  would,  therefore,  appeal  to  the
 House  to  vote  for  the  circulation  mot-
 ion  of  the  Bill  to  elicit  public  opinion.

 Mr.  Speaker:  Though  Mr.  Yashpal
 Singh  is  not  here,  I  shall  put  his
 amendment  to  the  vote  of  the  House
 because  it  has  been  moved.

 The  question  is:

 “That  the  Bill  be  circulated  for
 the  purpose  of  eliciting  opinion
 thereon  by  the  30th  September,
 1966.”

 The  Lok  Sabha  divided:
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 Division  No.  36]
 Aney,  Dr.  M.S.
 Berwa,  Shri  Omkar  Lal
 Brij  Raj  Singh,  Shri
 Kapur  Singh,  Shri
 Mahanan  ja,  Shri

 Abdul  Wahid,  Shri
 Achutban,  Shri
 Alva,  Shri  A.  S.
 Bajsj,  Shri  Kemalnayan
 Bal  Krishan  Singh,  Shri
 Balakrishnan,  Shri
 Banerjee,  Dr.  B.
 Basappa,  Shri
 Bhanje  Deo,  Shri  L.  N.
 Bist,  Shri  J.  8.  5.
 Borooah,  Shri  P.  C,
 Brij  Basi  Lal,  Shri
 Chakraverti,  Shre  P.  R.
 Chandak,  Shri
 Chandrebhan  Singh,  Shri
 Chaudhry,  Shri  Chandramani  Lal
 Chaven,  Shri  D.  R.
 Chuni  Lal,  Shri
 Daljit  Singh,  Shri
 Das,  Dr.  M.  M.
 Das,  Shri  B.  K.
 Deshmukh,  Shri  Shivaji  Reo  S.
 Dixit,  Shri  0.  N.
 Dorai,  Shri  Kashinatha
 Dwivedi,  Shri  M.  L
 Ganapati  Ram,  Shri
 Haneda,  Shri  Subodh
 Harveni,  Shri  Ansar
 Hasarike,  Shri  J.  N.
 Hem  Raj,  Shri
 Jamunadevi,  Shrimanti Joshi,  Shri  A.  C.
 Joshi,  Shrimati  Subhadra
 Jyotishi,  Shri  J.  P.
 Karuthiruman,  Shri

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I
 would  like  to  remind  Mr.
 Nath  Pandey  who  is  in  the  Congress
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 AYES

 Matcharaju,  Shri
 Misra,  Dr.  U.
 Mukeriee,  Shri  H.  N.
 Murmu,  Shri  Sarkar
 Nambiar,  Shri

 NOES

 Konyalgi,  Shri  H.  ५
 Krisbna,  Shri  M.  Ry
 Lahtan  Chaudhry,  Shri
 Lakshmikeothamma,  Shrimati
 Lalit  Sen.  Shri
 Lonikar,  Shri
 Masariye  Din,  Shri
 Mehdi,  Shri  Se  A.
 Mehrotra,  Shri  Braj  Bibari
 Mchta,  Shri  J.  R.
 Mebta,  Shri  Jashvant
 Mishra,  Shei  Bibbuti
 Misra,  Shri  Mah-sh  Dutta
 Micra,  Shri  Shyam  Dher
 Mohain,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Munzni,  Shel  David
 Murti,  Shri  M.  S.
 Musafir,  Shri  G.S.
 Naik,  Shri  0.  J.
 Naykar,  Shri  P.  S.
 Nayat.  Shri  Mohan
 Paliwal,  Shri
 Pande  Shri  K.  N.
 Pandey.  Shri  R.  $.
 Pandey,  Shri  Vishwa  Nath
 Panne  Lal,  Shri
 Parashar,  Shri
 Pate),  Shri  Man  Si  Pp.
 Patel,  Shri  P.  R.
 Patel,  Shri  Rajeshwar
 Patil,  Shri  D.  S.
 Pattabhiraman,  Shri  ©.  R.
 Pratab  Singh,  Shri
 Raghunath  Singh,
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 that  his  amendment  also  is  there  for
 circulation  of  the  Bill  for  eliciting
 opinion.  My  vote  also  may  be

 Noes.
 श्री  मधु  लिमये  (मुंगेर)  :  मेरा  ना-

 दुरुस्त  हो  गया  है  ।  एक  बोट  मेरा  हां  में
 बढ़ा  लिया  जाए  ।

 Shri  Matcharaju
 My  vote  may  be  added  for  Noes,
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 C4sr  hrs.

 Pandey,  Shri  Sarjco
 Rajaram,  Shri
 Ramabadaren,  Shri
 ‘Tan  Singh,  Shri
 Utiya,  Shri

 Rajdeo  Singh,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Singh,  Shri  !
 Ranjit  Singh,  Shri
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rao,  Shri  Thirumala
 Reddy,  Sbri  H.C.  Linga
 Sadhu  Ram,  Shr!
 Dr,  $.  K.
 Samanta.  Shri  5.  C
 Satyabhama  Devi,  Shrimati
 Shah,  Shrimati  Jayaber
 Sharma,  Shri  A.  P.
 Sharma,  Shri  com  com
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narsyan  Das,  Shri
 Siddananjappa,  Shri
 Sidheshwar  P:  Shri
 Singh  Shri  D.  N.
 Siaha,  Sbrimati  Ramdu'ari
 Soy.  Shri  Be  ८.
 Sumat  Prasad,  Shri
 Surya  Prasad,  Shri
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Tiwary,  Shri  D.  N.
 Tiwary,  Shri  K.  N
 Tripathi,  Shri  Krishna  Deo
 Tula  Rem,  Shri
 Uikey,  Shri
 Upadhyaya,  Shri  Shita  Dutt
 Valvi,  Shri
 Varma,  Shri  M.  L.
 Verma,  Shri  Balgoviad
 Virbhadra  Singh,  Shri
 Yadava,  Shri  Be  P.

 (Narasipatnam):

 Shri  Dhuleshwar  Meena  (Udaipur):
 addeq  for

 Mr.  Speaker:  I  will  add  l  to  Ayes
 and  2  to  Noes.
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 The  result  of  the  divisien
 follows:

 Ayes  ‘16;  Noes  107.

 is  as

 The  motion  was  negatived,
 Mr.  Speaker:  Does  Mr.  Vishwa  Nath

 Pandey  want  his  amendment  to  be
 put  to  the  House?

 Shri  VishWa  Nath  Pandey  (Salem-
 pur):  No,  Sir;  I  withdraw  it.

 The  amendment  was,  by  leave,
 withdrawn,

 Mr.  Speaker:  I  shall  now  put  the
 main  motion  to  the  vote  of  the  House.
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 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  With
 regard  to  that,  Sir,  I  may  submit,
 that  this  is  a  Constitution  (Amend-
 ment)  Bill,  and  unless  there  is  a
 special  majority  to  pass  the  motion
 it  is  not  possible.

 Mr.  Speaker:  This  being  a  Consti-
 tution  (Amendment)  Bill,  the  voting has  to  be  by  division.  The  lobbies
 have  already  been  cleared.  J  shall
 put  the  motion  to  the  vote  of  the
 House.  The  question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”

 The  Lok  Sabha  divided:

 Division  No.  }
 Berwa,  Shri  Onkar  La!
 Bist,  Shri  J.  8.  5.
 Brij  Raj  Singh,  Shri
 Kemath,  Shri  Hari  Vishnu
 Kapur  Singh  Shri
 Lahtan  Chaudhry,  Shri
 Lekebmikanthamma,  Sbhrima's

 Abdul  Wahid,  Shei
 A-huthan,  Shri
 Alva,  Shri  A.  3.
 Bajaj,  Shri  Kamalnayan
 Bat  Krishne  Singh,  Shri
 Banerjee,  Dr.  R.
 Basappe,  Shri
 Baswant,  Shri
 Bhanja  Deo,  Shri  L.  N.
 Boroosh,  Shri  P.C.
 Brij  Bosi  Lal,  Shri
 Chakraverti,  Shei  ्.  Rk.
 Chandat,  Shri
 Chandrabhen  Singh,  shri
 Chaadhrv,  Shri  Chandrsmani  Le!
 Chavan,  Shri  D.  R.
 Chuni  Lal,  Shri
 Daljit  Singh,  Shri
 Das,  Dr.  M.  M.
 Des,  Shri  8.  K.
 Deshmukh,  Shri  Shivaji  Reo  ५.
 Dbuleshwar  Meena,  Shri
 Dixit,  Shri  0.  N.
 Dorai,  Shri  Kasinatha
 Dwivedi,  Shri  M.  L.
 Ganapati  Ram,  Shri

 695  (Ai)  LSD—8

 AYES

 Limaye,  Shri  Madhu
 Mehananda,  Shri
 Misra,  Dr.  U.
 Muterjee,  Shri  H.  N.
 Murmu,  Shri  Sarkar
 Nambiar,  Shri
 Pandey,  Shri  Sarjou

 NOES

 Gupta,  Shri  Badsbah
 Haneda,  Shei  Subodh
 Harvani,  Shri  Anser
 Hanarika,  Shri  J.  N
 Hem  Raj,  Shri
 Jamunsdevi,  Sbrimat:
 Josbi,  Shri  A.  C
 Joshi,  Shrimati  Subhadra
 Jhotishi,  Shri  J.  P.
 Karuthtruman,  Sbri
 Koufalgi,  Shri  H.  ७.
 Krishna,  Shri  M.  k.
 Lalit  Sen,  Shri
 Loaikar,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Matebazaju,  Shri
 Mehdi,  Shri  5.  A.
 Mebrotra,  Shri  Braj  Bihari
 Mehta,  ShriJ.R
 Mistra,  Shri  Bibhut:
 Misra,  Shri  Mahesh  Dette
 Mohein,  Shei
 Maunsai,  Shri  David
 Murti,  Shri  M.  5.
 Mosafir  Shri  G.  ५.
 Nath,  Shri  D.  J.

 [74.53  hes.
 Rajaram,  Shri
 Remeabadran,  Shri
 Samanta,  Shri  5.  C
 ‘Tan  Stugh  Shri
 Utiya,  Shri
 Vaivi,  Shri

 Naysk,  Shri  Mohan
 Pandey,  Shri  K.  व,
 Pandey,  Shei  R.  5.
 Pandey,  Shri  Vishwa  Nath
 Panna  Lal,  Shri
 Verashar,  Shri
 Patel,  Shri  Mas  Sinb  DP.
 Patel,  Shri  Rajeshwar
 Patil,  Shri  D.  5.
 Pratap  Singh,  Shri
 Rajdeo  Singh,  Shri
 Ram  Sewsk,  Shri
 Ram  Singh,  shri
 Ranjit  Singh,  Shri
 Rao,  Sri  Mutbyal
 Rao,  Shri  Thirumal
 Reddy,  है  H.C.  Linge
 Sedbu  Ram,  Shri
 Saha,  Dr.  $s.  ्,  7
 Satyebhams  Devi,  dh-'-0th
 Shab,  Shrimasti  Jeysben
 Sharma,  Shri  A.  P.
 Sherms,  Shri  D.C.
 Sbeo  Narain,  Sbri
 Shree  Nareyea  Doe,  Shri
 Siddanenjappe,  Shri
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 Sidhechwar  Prased,  Shri
 Siagh,  Shri  D.  N,
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Soy,  Shri  H.  C.
 Sumat  Prasad,  Shri
 Surys  Prasad,  Shri

 Tula  Ram,  Shri

 Mr.  Speaker:  The  result  of  the
 Division  is:  Ayes—20;  Noes—96.  The
 motion  is  not  carried  by  a  majority
 of  the  total  membership  of  the  House
 and  by  a  majority  of  not  less  than
 two-thirds  of  the  Members  present
 and  voting.

 The  motion  was  negatived,

 4.5]  brs.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL,  962

 (Amendment  of  articles  ‘136,  226  etc.)

 by  Shri  Shree  Narayan  Das

 Shri
 bhanga):

 Shree  Narayan  Das  (Dar-
 Sir,  I  beg  to  move:

 “that  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India  be
 referred  to  a  Select  Committee
 consisting  of  25  members,  namely:

 Dr.  M.  S.  Aney,  Shri  Brij  Raj
 Singh,  Shrimati  Renu  Chakra-
 vartty,  Shri  Basanta  Kumar
 Das,  Shri  G.  N.  Dixit,  Shri
 Ganapati  Ram,  Shri  S.
 Haneda,  Shri  Hari  Vishnu
 Kamath,  Shrimati  T.  Lakshmi
 Kanthamma,  Shri  Madhu
 Limaye,  Shri  Harish  Chandra
 Mathur,  Shri  C.  R.  Pattabhi
 Raman,  Shri  Raghunath  Singh,
 Shri  Shivaram  Rango  Rane,
 Shri  NC  G.  Ranga,  Shri  Sham
 Lal  Saraf,  Shri  Era  Sezhiyan,
 Shrimati  Jayaben  Shah,  Shri
 Sidheshwar  Prasad,  Dr.  L.  M.
 Singhvi,  Shrimatj  Tarkesh-
 wari  Sinha,  Shri  Sinhasan
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 Swamy,  Shri  M.  P
 Tiwary,  Shri  0,  N,
 Tiwary,  Shri  K  Ne
 Tripathi,  Shri  Krishna  Deo
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 UVikey,  Shri
 Upadhyaya,  Shri  Shiva  Dutt
 Varma,  Shri  M.  L.
 Verma,  Shri  Balgovind
 Virthadra  Singh,  Shri
 ‘Yadave,  Shri  8.  ९.

 Singh,  Shri  Ravindra  Varma,
 Shri  Amar  Nath  Vidyalankar,
 and  Shri  Shree  Narayan  Das,

 with  instructions  to  report  by  the
 last  day  of  the  first  week  of  the
 next  session.”

 Sir,  this  Bill,  for  reference  to  a
 Select  Committee  for  which  I  have
 just  moved  a  motion,  was  circulated
 for  eliciting  public  opinion.  In  the
 beginning,  I  would  like  to  say  that
 the  majority  of  opinions  are  not  in
 favour  of  the  Bill.  Even  then  I  want
 to  bring  to  the  notice  of  this  hon.
 House  certain  points  that  I  would  like
 to  be  considered  by  the  hon.  Mem-
 bers.

 4.583  brs,

 (Sarr  SHam  Lat  Sarar  in  the  Chair]
 The  principle  on  which  my  Bill

 stands  is  that  the  independence  of  an
 elected  Assembly  requires  that  the
 Assembly  itself  should  have  exclusive
 powers  to  decide  controversies  about
 its  membership,  and  this  power  ought
 to  override  the  ordinary  law  enforced
 through  courts.  The  Constitution-
 makers,  when  the  Constitution  was
 framed,  had  this  principle  in  mind
 when  they  framed  this  article  or  the
 articles  of  Chapter  XV  of  the  Con-
 Stitution.  I  would  quote  only  one
 article,  article  No.  329,  for  the  benefit
 of  the  House.  It  reads  lixe  this:

 “Notwithstanding  anything  in
 this  Constitution—

 (a)  the  validity  of  any  law  relat-
 ing  to  the  delimitation  of  con-
 stituencies  or  the  allotment
 of  seats  to  such  constituen-
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 cies,  made  or  purporting  to  be
 made  under  article  327  or
 article  328,  shall  not  be  call-
 ed  in  question  in  any  court;
 no  election  to  either  House  of
 Parliament  or  to  the  House
 or  either  House  of  the  Legis-
 lature  of  a  State  shall  be
 called  in  question  except  by
 an  election  petition  presented
 to  such  authority  and  in  such
 manner  as  may  be  provided
 for  by  or  under  ary  law  made
 by  the  appropriate  Legis-
 lature.”

 (b.  ~

 Sir,  this  article  is  based  on  the
 principle  which  T  have  just  stated.
 The  object  of  the  Bill,  as  has  been
 stated  in  the  Statement  of  Objects
 and  Reasons,  makes  it  clear  that  the
 object  is  to  exclude  the  jurisdiction
 of  High  Courts  and  the  Supreme
 Court  to  entertain  appeal,  revision,
 writ  application  or  other  proceedings
 under  afticles  +182,  136,  226,  227  and
 228  of  the  Constitution  of  India
 against  decisions  and  orders  of  the
 authority  constituted  by  the  Legisla-
 ture  to  decide  election  petitions  under
 article  329(b)  of  the  Constitution  (at
 present  Election  Tribunals  appointed
 under  the  Representation  of  the
 People  Act,  95l).  The  argument  in
 support  of  the  Bill  is  based  on  the
 following  propositions:  (1)  That  it  is
 the  privilege  of  the  Legislature  to
 decide  contests  in  regard  to  election
 of  its  members  and,  in  exercise  of
 that  privilege,  no  jurisdiction  could
 be  claimed  by  any  Court;  (2)  When
 the  legislature  delegates  by  an  enact-
 ment,  the  performance  of  this  privi-
 leged  function  to  an  authority  of  its
 choice  (now  Election  Tribunals  con-
 stituted  under  the  Representation  of
 the  People  Act,  1951),  the  said  autho-
 rity  would  be  cloaked  with  the  man-
 tle  of  the  said  privilege  and  should
 enjoy  immunity  from  the  jurisdiction
 of  the  courts  except  to  the  extent  per-
 mitted  by  the  legislature  itself  in  the
 said  enactment;  and  (3)  Therefore,
 when  the  legislature  puts  the  seal  of
 finality  on  the  decisions  of  the  autho-
 rity  constituted  by  it,  the  jurisdiction
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 of  the  courts  including  the  special
 jurisdiction  of  the  Supreme  Court  and
 the  High  Courts  under  articles  ‘136,
 226,  227  and  228  of  the  Constitution
 should  be  excluded.

 This  principle  was  accepted  by  the
 Supreme  Court  when  it  gave  a  ruling.
 I  am  quoting  from  Juridical  Digest—
 Election  Cases  95—55.  There  it  is
 said:

 “The  right  to  vote  or  stand  as
 a  candidate  for  election  is  not  a
 civil]  right  but  is  a  creature  of
 statute  or  special  law  and  must
 be  subject  to  the  limitations  im-
 posed  by  it.  Strictly  speaking,  it
 is  the  sole  right  of  the  legislature
 to  examine  and  determine  all
 matters  relating  to  the  election  of
 its  own  members,  and  if  the  legis-
 lature  takes  it  out  of  its  own
 hands  and  vests  in  a  special  tri-
 bunal  an  entirely  new  and  un-
 known  jurisdiction,  that  special
 jurisdiction  should  be  exercised  in
 accordance  with  the  law  which
 creates  it.”

 Then  it  adds:

 “When  a  right  or  liability  is
 created  by  a  statute  which  gives
 a  special  remedy  for  enforcing  it,
 the  remedy  provided  by  that
 statute  only  must  be  availed  of.”
 This  paragraph  that  I  have  read

 from  the  judgment  of  the  Supreme
 Court  makes  it  quite  clear  that  in
 matters  of  elections  the  Parliament
 or  the  Assembly  which  is  elected  by
 the  people  is  quite  independent  to
 deal  with  cases  relating  to  election  of
 its  members  and  other  matters.  But,
 Sir,  as  you  know,  when  before  the
 first  General  Elections,  this  hon.
 House,  the  Provisional  Parliament,
 enacted  the  Representation  of  the
 People  Act,  ‘1951,  there  was  a  provi-
 sion  in  that  to  the  effect  that  the  deci-
 sions  of  the  tribunals  will  be  final
 and  conclusive.  No  appeal  was  avail-
 able  for  anyone  aggrieved  by  the  deci-
 sions  of  the  tribunals  to  file  appeal
 petitions,
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 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Not  under  the  statute,  but
 the  constitutional  remedy  was  there
 under  articles  36  and  226.

 Shri  Shree  Narayan  Das:  That  is
 your  case.  My  point  is  that  having
 in  view  the  provisions  of  article  329(b)
 the  Parliament  at  that  time  thought
 it  proper  that  the  decisions  of  tri-
 bunals  should  be  final.

 The  Representation  of  the  People
 Act  had  this  provision—I  do  not  re-
 member  the  section—that  there  would
 be  no  appeal.

 5  brs.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Not  under
 the  Act  but  under  the  Constitution.

 Shri  Shree  Narayan  Das:  As  I  have
 just  now  quoted  the  judgement  of  the
 Supreme  Court,  the  Supreme  Court
 says:—

 “right  to  vote  or  stand  as  a  can-
 didate  for  election  is  not  a  civil
 right  but  is  a  creature  of  statute  or
 specia]  Jaw  and  must  be  subject  to
 the  limitations  imposed  by  it.
 Strictly  speaking,  it  is  the  sole
 right  of  the  Legislature  to  examine
 and  determine  all  matters  relating
 to  the  election  of  its  own  members,
 and  if  the  Legislature  takes  it  out
 of  its  own  hands  and  vests  in  a
 special  tribunal  an  entirely  new
 and  unknown  jurisdiction,  that  spe-
 cial  jursidiction  should  be  exer-
 cised  in  accordance  with  the  law
 which  creates  it.”

 This  is  the  basis  on  which  I  stand.

 The  Minister  of  Law  (Shri  G,  8.
 Pathak):  Mr.  Chairman,  in  case  the
 hon,  Member,  Shri  Shree  Narayan  Das,
 does  not  object,  I  want  to  point  out
 cne  thing  that  may  curtail  this  dis-
 cussion,  The  Government  is  proposing
 to  confer  origina]  jurisdiction  on  the
 High  Court  in  the  matter  of  election
 netitions  and  the  result  of  that  will  be
 that  there  will  be  no  writ  under  article
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 226  which  could  be  filed  in  the  High
 Court.  That  being  so,  no  question  of
 amendment  of  article  329........

 Mr.  Chairman:  Are  you  replying  to
 the  debate?

 Shri  G.  S,  Pathak:  |  am  just  sug-
 gesting  to  the  hon.  Member  to  consider
 this  point  because  his  Bill  would  be-
 come  outdated  if  Parliament  confers
 jurisdiction  on  the  High  Court  to
 entertain  petitions.  That  is  what  I
 wished  to  point  out.

 Mr,  Chairman:  When  the  hon.  Mem.--
 ber  finishes  his  speech  and  othe:
 Members  have  spoken,  you  can  clarity
 it.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida
 (Anand):  He  is  making  a  suggestion.

 Mr.  Chairman:  [  could  understand
 that.

 Shri  G.  5.  Pathak:  I  just  wished  to
 point  that  out  and  that  was  subject  to
 his  consent.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The  Bill
 will  go  contrary  to  the  Bill  Govern-
 ment  is  bringing  forward.

 Mr,  Chairman:  When  a  piece  of
 Legislation  is  before  the  House,  it  is
 always  better  to  know  all  the  view-
 points  in  spite  of  the  fact  that  Govern-
 ment  may  have  decided  in  favour  of  it.
 Last  of  all,  when  the  hon.  Minister
 speaks,  certainly  he  will  carrect  every-
 thing  and  Members  who  may  be  liable
 to  agree  to  that  will  change  their
 views  also.

 Shri  G.  S.  Pathak:  I  would  like  to
 suggest  to  him  that  he  may  have  this
 in  mind  when  he  js  discussing  this.

 Shri  Radhelal  Vyas  (Ujjain):  I  want
 to  seek  one  clarification  from  the  hon
 Law  Minister.  It  is  good  that  he  is
 thinking  of  conferring  original  jurisd...
 ction  on  the  High  Court,  but  I  would
 like  to  know  whether  the  provision  of
 appointing  specia!  election  tribunals
 will  be  withdrawn  because  if  simut-
 taneous  jurisdiction  is  conferred  on
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 both  the  courts,  it  will  not  help.
 Mr.  Chairman:  If  the  hon,  Member

 would  have  heard  me,  there  was  no
 necessity  of  raising  this  question  at  the
 moment.  Let  the  hon,  Member  finish
 his  speech;  then,  we  will  see  what  else
 is  coming  up.

 Shri  G.  5.  Pathak:  |  am  sorry  that  I
 intervened  at  thig  stage.  I  merely  wan-
 ted  to  bring  that  to  the  notice  of  the
 learned  speaker.

 Shri  Shree  Narayan  Das:  Whatever
 has  been  said  by  the  hon,  Minister
 I  am  conversant  with  that  because  ia
 answer  to  a  question  he  has  replied
 that  Government  is  coming  forward
 with  a  Bill  to  amend  the  Representa-
 tion  of  the  People  Act  in  which  this
 provision  will  be  made  and  that  this  is
 the  recommendation  of  the  Election
 Commission.  But  I  will  just  inforin
 the  House  that  my  Biil  was  introduced
 in  963  and  was  circulated  for  elicitine
 opinion,

 The  only  point  I  would  like  to  stress
 before  the  House  is  the  principle  on
 which  the  provisions  of  article  329
 were  passed  and  that  principle  was
 accepted  by  the  Supreme  Court  also
 A  large  number  of  cases  cropped  up
 after  the  {first  general  election,  not
 against  an  appeal  or  decision  of  any
 court  but  any  order  passed  by  a  tribu-
 nal  was  brought  before  the  High  Court
 and  in  a  large  number  of  cases  to  the
 Supreme  Court  also  because  this  was
 the  first  time  that  election  cases  copped
 up  in  our  country.  In  the  course  of
 that  we  find  that  a  large  number  of
 cases  were  not  decided  in  time.  There
 were  caseg  when  the  case  continued
 even  after  the  House  was  dissolved  and
 some  cases  are  even  pending.  It  was
 in  that  context  that  I  thought  it  worth
 while  and  proper  that  the  attention  of
 the  hon.  House  and  of  the  Govern-
 ment  should  be  drawn  to  the  fact  thet
 such  delays  should  not  be  there.

 As  I  have  just  now  stated,  the  prin-
 ciple  is  that  any  assembly  of  elected
 members  is  supreme  in  this  aspect  et
 least,  because  if  the  court  ts  affowed
 to  interfere  in  matters  relating  to  the
 conduct  of  business  and  other  things,
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 it  will  be  detrimental  to  the  indepen-
 dence  of  this  body.  As  I  have  said,
 the  framers  of  the  Constitution  had
 also  this  in  mind.  The  words  used  in
 article  329  are  “Notwithstanding  any-
 thing  in  this  Constitution”.  I  am  not
 a  lawyer,  but  as  a  layman,  I  think,  this
 expression  “Notwithstanding  anything
 in  this  Constitution”  debars  the  courts
 from  taking  action  with  regard  to  elcc-
 tion  petitions,  but  the  Supreme  Cour:
 and  the  High  Courts  have  held  other-
 wise.  In  the  important  case  in  which
 our  friend,  Shri  Hari  Vishnu  Kamath
 was  the  appellant  and  Syed  Ahmed
 Ishaque  ang  Others  were  =  espon-
 dents.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The  Law
 Minister  was  the  counsel  on  ‘the  other
 side,  opposite  *o  me.

 Shri  0.  8,  Pathak:  !  am  opposite  to
 you  even  now.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Here  a)%
 you  are  opposite  to  me

 Mr.  Chairman:  Do  |  take  it  that  hon.
 Members  are  not  interested  in  this
 debate?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Yer  ve-
 of  course

 Mr,  Chairman:  Then.  |
 should  hear  him.

 think,  you

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  But  such
 interpellationg  are  allowed

 Shri  Shree  Narayan  Das:  In  that  the
 Supreme  Court  held:—-

 “The  view  that  Article  32979)  is
 limited  in  its  operation  to  initia-
 tion  of  proceedings  for  setting
 mide  an  election  ang  not  i.  the
 further  stages  following  on  the
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 decision  of  the  Tribunal  is  consi-
 derably  reinforced,  when  the  ques-
 tion  is  considered  with  reference
 to  a  candidate,  whcse_  elcc-
 tion  has  been  set  aside  by  the
 Tribunal.  If  he  applics  unaer
 Article  226  for  a  writ  to  set  aside
 the  order  of  the  Tribunal,  he
 cannot  in  any  sense  be  said  to  call
 in  question  the  election;  on  the
 other  hand,  he  seeks  to  maintain
 it.”

 The  ruling  given  by  the  Supreme
 Court  has  been  accepted  al]  through
 and  is  being  accepted.

 In  the  majority  of  countries  in  the
 world  the  practice  has  been  to  detire
 the  powers  of  the  judiciary  to  try  elec-
 tion  cases  under  the  respective  Rep-
 resentation  of  the  People  Act.  4  want
 to  make  it  quite  clear  that  I  do  not
 want  that  the  courts  should  not  deal
 with  these  matters.  My  only  point
 ig  that  the  courts  should  dea]  with  the
 matter  only  to  the  extent  that  this  hon,
 House  gives  jurisdiction  to  the  High
 Courts  and  the  Supreme  Court.  That
 is  the  only  point.

 Now  that  the  hon.  Minister  is  going
 to  give  that  power  by  amending  the
 Representation  of  the  People  Act  to
 the  High  Court,  it  is  good;  I  welcome
 it.  But  even  then  my  Bill  will  bzcome
 redundant  or  unnecessary  only  in  case
 the  hon.  Minister  gives  the  power  of
 appeal  against  the  decision  of  the  High
 Court  to  the  Supreme  Court  so  that
 the  Supreme  Court  may  not  fing  it
 necessary  at  any  time  to  evoke  the
 powers  given  to  that  body  under  the
 provisions  of  article  136.  That  is  a
 general  power  given  to  deal  with  ordi-
 nary  caseg  arising  out  of  so  many
 laws  in  the  country.  With  regard  to
 election  petitions,  I  think,  the  hon.
 House  should  assign  some  powers  to
 the  High  Courts  and  the  Supreme
 Court.

 Those  bodies  should  exercise  that
 power  only  to  that  extent.  Every  time,

 MAY  ‘18,  966  Amdt.  Bill  6726

 as  against  the  judgment  of  the  return-
 ing  officer,  88  against  the  judgment  of
 the  tribunal  or  an  interim  order  of  the
 tribunal—such  cases  are  brought  to  the
 notice  of  the  House—every  candidate
 who  is  made  the  respondent  cannot
 come  to  Delhi  to  just  appear  before  the
 Supreme  Court.  It  is  a  costly  affair.
 In  our  country,  the  litigation  75  very
 costly.  Once  the  person  has  got  elec-
 ted  after  having  spent  so  much  money
 he  has  to  carry  on  litigation  on  peti-
 tions  which  are  heard  in  the  High
 Courts  and  Supreme  Cuurt.  Tht
 makes  matters  worse.

 My  purpose  will  be  served  if  this
 honourable  House  gives  powers  of  dea-
 ling  with  election  petitions  to  the  High
 Courts  and  the  Supreme  Court  so  that,
 in  that  case,  the  High  Courts  and  the
 Supreme  Court  will]  not  hear  any
 appeal.

 Mr.  Chairman:  He
 conclude  now,

 should  try  to

 Shri  Shree  Narayan  Das:  I  do  70६
 vant  to  take  much  time  of  the  House.
 I  only  say  that  the  princip'e  which  I
 have  just  stated  and  which  was  accep-
 ted  by  the  Supreme  Court  in  its  judg-
 ment  which  I  just  referred  to  should
 be  upheld,  For  the  uniformity  of
 judgement,  for  the  uniformity  of  jus
 tice,  it  is  necessary  that  the  High
 Courts  and  the  Supreme  Court  should
 be  given  some  powers.  But,  I  think,
 this  principle  has  not  been  behind  arti-
 cle  329  as  it  was  not  the  intention  of
 the  Constitution  makers  to  have  the
 single  authority  of  High  Courts  and
 Supreme  Court  to  interpret  the  law.
 The  provisions  of  the  Constitution
 cannot  go  against  है.

 I  would  request  the  Minister  that  the
 principle  which  I  have  just  adumbrat-
 ed  will  be  accepted  by  him  and  that
 when  he  comes  forward  with  the  am-
 endment  of  the  Representation  of  Peo-
 ple  Act,  that  will  be  borne  in  mind.
 We  should  try  to  see  that  the  election
 petitions  are  tried  in  a  very  short  time
 so  that  the  purpose  of  elections  may
 not  be  defeated.
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 ;
 With  these  words,  I  move  the  motion

 or  reference  of  my  Bill  to  the  Select
 Committee.

 Mr,  Chairman:  Motion  moved:
 “That  the  Bill  further  to  amend

 the  Constitution  of  India,  be  refer-
 red  to  a  Select  Committee  consist-
 ing  of  25  members,  namely:—

 Dr.  M.  S.  Aney,  Shri  Brij  Raj
 Singh,  Shrimati  Renu  Chakra-
 vartty,  Shrj  Basantg  Kuma;
 Das,  Shri  G.  N,  Dixit,  Shri  Gana-
 pati  Ram,  Srri  S,  Hansda,  Shri
 Hari  Vishnu  Kamath,  Shrimau
 T.  Lakshmi  Kanthamma,  Shri
 Madhu  Limayc.  Shri  Harish
 Chandra  Mathur.  Shri  com  R,  Pat-
 tabhi  Raman  Shri  Raghunath
 Singh,  Shri  Shivram  Raz.go
 Rane,  Shri  N.  G,  Ranga,  Shri
 Sham  Lal  Saraf,  Shri  Era
 Sezhiyan,  %Shrimati  Jayaben
 Shah,  Shri  Sidheshwar  Prasad,
 Dr,  ७.  M.  Singhvi,  Shrimati  Tar-
 keshwari  Sinha,  Shri  Sinhasan
 Singh,  Shri  Ravindra  Varma,
 Shri  Amar  Nath  Vidyalankar,
 and  Shri  Shree  Narayan  Das.

 with  instructions  to  report  by  the  last
 day  of  the  first  week  of  the  next  Ses-
 sion”.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  have  no  hesitation
 in  saying  at  the  very  outset  that  this
 Bill  is  a  retrograde,  reactionary  piece
 of  legislation  that  the  hon.  Member
 seeks  to  get  passed  in  this  House.

 The  Constitution  has  vested  certain
 powers,  very  necessary  powers,  in  the
 High  Courts  and  the  Supreme  Court
 and,  if  the  House  will  pardon  me  a
 personal  note,  the  decision  (hat  the
 election  tribunal  took  in  my  case  of
 952  was  so  severely  castigated  by
 the  Supreme  Court  that  it  was  said,
 to  give  a  classic  phrase,  that  jt  was
 a  shrieking  error  on  record.  But  for
 the  Supreme  Court  power  in  the  Con-
 stitution,  I  could  not  have  challenged
 the  election  tribunal’s  decision  and  I
 would  not  have  been  able  to  come
 back  here  in  955  as  I  did  after  fight-
 ing  the  by-election.

 If  this  Bill  is  passed  by  the  House,
 it  will  be  a  strange  thing  in  a  pariia-
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 mentary  democracy  where  we  regard
 the  higher  judiciary  as  the  last  bas-
 tion  of  democracy  and  it  will  seek
 to  deprive  the  higher  judiciary,  the
 High  Courts  and  the  Supreme  Court,
 of  the  powers  vested  in  them  under
 the  Constitution.  It  is  a  strange
 reasoning  given  jn  the  Statement  of
 Objects  and  Reasons  by  Shri  Shree
 Naryan  Das  who  has  years  of  expe-
 vience  in  this  House,  longui  year
 than  I  have,  and  he  gays:

 “The  Bill  is  intended  to  exclude
 the  jurisdiction  of  High  Cuuris
 and  the  Supreme  Court  in  elec-
 tion  disputes  save  as  provided  for
 by  or  under  any  law  made  by  the
 appropriate  Legislature.”

 I  wonder,  when  he  included  this  sen-
 tence  in  the  Statement  of  Objects
 and  Reasons,  whether  he  thought  that
 the  Vidhan  Sabhas,  the  Legislative
 Assemblies  in  the  States  could  also
 pass  laws  with  regard  to  the  High
 Courts  and  the  Supreme  Court,  Other-
 wise,  he  would  not  have  used  the
 words  “the  appropriate  Legislature”.
 He  would  have  used  the  word  “Par-
 liament”.  I  do  not  know  what  be  had
 in  mind.

 Shri  Shree  Narayan  Das:  That  is
 in  accordance  with  article  329(b).

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  J  do
 hope  he  does  not  seek  to  invest  the
 Vidhan  Sabhas  with  any  sort  of  legis-
 lative  powers  in  this  regard.  Then
 he  has  rightly  said  that  the  decision
 of  the  election  tribunal  und’  the
 present  Act,  under  the  extant  legisla-
 tion,  js  final  and  conclusive.  That  is
 so.  But  it  is  known  to  you  and  to
 everyone  in  this  House  that  it  is  final
 only  as  far  as  that  statute  is  concern-
 ed.  Under  that  Act,  there  is  no  appeal.
 Later  on,  of  course,  it  was  modt-
 fied  so  as  to  give  powers  to  the  High
 Court  to  entertain  an  appeal.  Even
 under  the  old  Act,  under  the  origina!
 Act,  the  Representation  of  the  People
 Act,  1981,  the  constitutional  powers
 vested  in  the  High  Courts  and  the
 Supreme  Court  were  not  taken  away
 and  they  remained  tn  tact.

 I  would,  therefore,  request  my  hon.
 friend  to  consider  whether  ft  is  his
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 [Sbri  Hari  Vishnu  Kamath nN
 intention  in  bringing  this  Bill  to  de-
 nude  the  higher  judiciary,  the  High Courts  and  the  Supreme  Court,  of
 these  very  essential,  very  necessary, and  very  vital  powers  that  are  vested
 in  them  for  very  compelling  reasons.
 As  I  remember,  Justice  Mehr  Chand
 Mahajan,  whom  you  know  so  well,  the
 Chief  Justice  of  India  at  that  time,
 when  he  heard  my  appeal,  remarked
 that  some  tribunals  have  been  sway-
 ed  by  ulterior  considerations,  have
 been  influenced  by  those  considerations
 and  have  been  pressurised  also,  There
 was  an  argument  that  the  Supreme
 Court  and  the  High  Courts  should
 have  no  powers  to  entertain  an  ap-
 peal.  But  he  over-ruled  it.  He  said
 that  this  is  very  necessary,  the  power
 must  be  there  and  the  Supreme  Court
 must  be  there  to  guard  the  rights  of
 citizens  and  to  redress  patent  injus-
 tice  where  it  has  been  committed  by
 lower  courts  or  tribunats.

 Without  taking  any  more  time  of
 the  House,  I  would  only  suggest  that
 in  view  of  the  statement  uf  the  Minis-
 ter  a  little  while  88०  that  tae  Gov-
 ernment  itself  is  not  contemplating
 a  measure,  to  introduce  a  measure,
 which  would  seek  to  vest  original
 powers,  original  jurisdiction,  with  re-
 gard  to  the  election  petitions  in  the
 High  Court  itself,  if  this  Bill  is  pass-
 ed  by  the  House,  it  will  go  completely
 diametrically  opposite,  completely
 contrary,  to  the  purpose  of  the  Bill
 that  the  Government  is  going  to  in-
 troduce  owing  to  very  salutary  pres-
 sure  from  various  quarters  including
 we  Members  who  have  said  that  the
 High  Court  should  try  directly  the
 election  petitions  so  that  much  time
 will  be  saved.  We  know  the  case  of
 Sardar  Pratap  Singh  Kairon,  the
 election  petition  which  challenged
 his  election  in  the  last  Vichan  Sabne.
 in  987  elections,  which  was  even
 pending  when  the  962  general  elec-
 tions  tenk  place.  Unfortunately,  he
 was  assawitated  and  everything  lape-
 ed,  Thaure  gre  many  such  instances
 in  India  where  petitiuns  go  on  pend-
 ing  or  hanging  fire  for  years  together
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 und  this  is  one  of  the  ways  by  seek-
 ing  to  vest  jurisdiction  in  the  High Courts  themselves  to  try  election  peti-
 tions.

 I  would,  therefore,  appeal  to  the
 mover  of  the  Bill,  my  hon.  friend,
 Shri  Shree  Narayan  Das  to  give  se-
 cond  thought  to  this  matter  to  recon-
 sider  the  Bill  that  he  has  moved  to-
 day  for  consideration,  in  the  interest
 of  democratic  traditions,  in  the  inter-
 est  of  powers  that  should  vest  in  the
 High  Courts  and  the  Supreme  Court
 for  guarding  the  rights  and  liberties
 and  redressing  injustices  committed
 by  the  lower  courts,  where  the  Cons-
 titution  has  vested  these  powers  in
 them,  and  to  keep  those  powers  un-
 sullied,  to  keep  those  powers  unab-
 rogated.  I  would  appeal  to  him  in
 the  interest  of  keeping  these  powers
 in  tact  as  the  last  bastion  af  deno-
 cracy,  to  withdraw  the  Bill  after  it
 hag  been  discussed  and  considered
 within  the  time  allotted  to  it,  I  there-
 fore,  oppose  this  Bill,  and  I  oppose
 the  motion  for  consideration  or  for
 reference  of  the  Bill  to  8  Select  Com-
 mittee,  and  I  hope  the  hon.  Mover  will
 withdraw  the  Bill  when  the  time
 comes.

 Shri  G.  N.  Dixit  (Etawah):  The
 principle  behind  the  Bill  brought  for-
 ward  by  Shri  Shree  Narayan  Das  is
 commendable.  There  must  Le  yuick
 finality  in  election  matters.  I  think
 the  Law  Ministry  is  also  alive  to  this
 principle,  and  the  Law  Minister  even
 earlier  today  had  himself  stated  that
 the  Law  Ministry  was  planning  to
 bring  forward  a  Bill  before  this  Par-
 liament  for  election  trials  to  be  con-
 ducted  by  the  High  Court  itself  rather
 than  by  having  special  tribunals  ap-
 pointed  for  the  purpose.

 So  far  as  the  principle  goes,  it  ix
 all  right,  but  when  we  come  tc  prac-
 tice,  I  find  difficulty  for  these  provi-
 sions.  I  think  it  has  not  been  possi-
 ble  for  my  hon.  fricxd,  the  Mover  to
 have  all  those  matters  before  him
 which  are  necessary  to  fulfil  the  pur-
 pose  for  which  be  has  brought  for-
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 ward  this  Bill,  The  first  point  is  that
 once  the  High  Court  itself  tries  an
 election  petition,  the  withdrawal  of
 these  powers  from  the  High  Court,
 which  he  has  proposed  becomes  re-
 dundant  and  ary.  The  only
 suggestion  which  I  would  like  to  give
 to  the  Law  Ministry  would  be  this
 that  once  they  give  this  power  to  the
 High  Court  to  try  an  election  petition,
 they  should  also  provide  that  it  shall
 not  be  appealable  to  a  larger  Bench
 than  the  High  Court  ‘tself.  Other-
 wise,  even  if  a  writ  will  not  He,  if  a
 single  judge  tries  it,  there  may  be  a
 letters-patent  appeal  to  the  Division
 Bench  and  then  some  difficulty  will
 arise,  and,  therefore,  if  this  principle
 is  accepted,  then  there  should  be  no
 appeal  in  the  High  Court  Hself.  So
 far  as  the  Supreme  Court  is  concern-
 ed,  I  think  withdrawal  of  the  power
 under  article  36  is  not  practically
 necessary,  because  if  the  hon,  Mover
 is  conversant  with  the  practice  pre-
 vailing  in  the  Supreme  Court,  he  will
 find  that  it  js  this  that  it  is  only  in
 very  very  rare  cases  that  under  arti-
 cle  436  a  special  leave  petition  is  ad-
 mitted.  It  is  not  admitted  at  all  on
 facts.  There  must  be  a  question  of
 law,  and  a  substantiai  question  of  law,
 a  very  important  question  of  law
 which  will  affect  the  whole  country,
 and  then  oaly  that  special  leave  peti-
 tion  under  artic!  36  will  pe  admittea.
 Secondly,  on  facts  while  no  appeal  will
 lie  under  article  136,  in  practice  the
 position  is  thig  that  hardly  one  or  two
 petitions  out  of  hundred  petitions  arc
 admitted  in  such  matters.  Therefore.
 so  far  as  the  finality  is  concerned,  ar-
 ticle  36  does  not  come  in  the  way  of
 this  principle.  But  in  some  cases  it
 is  necessary  that  this  provision  must
 be  there,  Suppose  the  High  Court  or
 the  tribunal  deciles  One  way  or  the
 other.  With  all  due  respect,  I  would
 like  to  make  the  submission  that  the
 selection  of  the  High  Court  judges.
 apart  from  the  tribunals  is  not  such
 as  you  would  like  to  leave  the  finality
 in  the  hands  of  those  judges.  That  ts
 very  unfortunate.  But  as  the  position
 stands  there  are  judges  and  judges,
 and  everywhere  we  find  the  judges  of
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 the  High  Court  giving  perverse  judg-
 ments,  wrong  judgments,  wrong  not
 only  in  law,  bul  even  perverse  on
 facts,  and  the  Supreme  Court  had  ad-
 mitted  petitions  under  article  36  on
 this  ground  also  tnat  th:  judgaen:
 has  been  perverse  on  facts.  After
 all,  to  the  Supreme  Court  you  will
 have  to  give  that  power,  that  if  there
 is  a  judgment  even  of  a  High  Court,
 which  is  constitutionally  wrong,
 which  is  beyond  jurisdiction,  which
 is  a  nullity  and  =  which  is  void  or
 which  is  perverse  on  facts  then  the
 Supreme  Court  must  have  the  power
 to  quash  that  judgment.  Therefore,
 you  cannot  and  should  not  withdraw
 the  power  under  article  36  in  the
 interests  of  justice.

 Therefore,  my  submission  js  this
 that  the  principle  is  correct,  and  the
 Law  Minister,  when  he  brings  for-
 ward  the  Bill,  must  keep  this  in  view
 that  there  must  be  quick  finality  in
 the  matter  of  election.  Let  the  mat-
 ter  be  decided  by  the  High  Court  as
 a  tribunal,  but  the  provision  under
 article  36  must  remain  as  it  is.

 Shri  Man  Sinh  P.  Patel  (Men-
 sana):  As  far  ay  [  understand  it,  the
 principle  of  the  Bill  purports  to  be,
 if  I  have  understood  gright,  that  be-
 cause  the  High  Courts  and  the  Sup-
 Teme  Court  are  entertaining  appeals
 in  the  form  of  writ  petitions  or  un-
 der  different  articles  of  the  Consti-
 tution,  the  normal  judgement  on
 election  petitions  takes  a  very  long  time
 and  involves  a  long  procedure.  We
 have  had  experience  of  the  elec-
 tion  petitiong  arising  out  of  to.  lusi
 three  general  elections,  and  I  must
 submit  that  it  has  becn  a  very  sad
 experience,  namely  that  the  object
 of  the  Constitution-makers  has  not
 been  realised  in  actual  performance.
 No  election  petition  is  normally  de-
 cided  at  least  before  two  years.
 Even  the  constit:’ion  ot  the  iribu-
 nalg  which  normally  consist  of  th
 district  judges  takes  about  three  to
 four  months.  Under  the  Represen-
 tation  of  the  People  Act  as  it  stands,
 there  is  no  provision  for  appeal  for
 either  the  rejection  of  a  nomination
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 [Shri  Man  Sinh  P.  Patel]
 paper  or  the  acceptance  of  a  nomi-
 nation  paper.  Owing  to  a  slight
 Mistake,  either  deliberate  or  inten-
 tional  or  by  inadvertence,  on  the  part
 cr  an  electoral  executive  officer,  we
 have  seen  that  a  number  of  petit:
 tre  being  accepted  Ly  the  district
 Bes  simply  because  there  was  a  small
 procedural  mistake  in  regard  to  the
 nomination  paper.  We  have  seen
 also  cases  being  delayed  where  one
 uomination  paper  is  rejected,  for
 either  addition  of  parties  or  subtrac-
 tion  of  parties,  in  such  petitions.

 Ag  I  have  understood  it,  the  main
 anxiety  of  the  hon,  Mover  ig  that
 the  normal  procedure  of  the  ordi-
 nary  courts  as  contemplated  by  the
 Constitution-makers  should  nev
 apply  to  the  election  petitions,  and,
 therefore,  he  desires  to  amend  these
 three  or  four  articles  of  the  Cons-
 titution,  namely  articles  ‘186,  226,  227
 etc.  From  this,  it  is  clear  that  he
 feels  that  a  single  amendment  of
 article  329  does  not  serve  the  pur-
 pose  desired  by  him.  I  am  in  full
 agreement  with  him  as  far  as  the
 spirit  and  intention  behind  the  Bil
 is  concerned,  But  the  hon.  Minister
 has  himself  suggested  one  thing,
 Namely  that  Government  are  con-
 templating  to  give  original  jurisdic-
 tion  to  the  High  Courts.  My  hon.
 friend  Shri  Dixit  who  is  an  experi.n-
 ced  and  learned  lawyer  of  this  House
 also  feels  some  doubt  whether  by
 the  giving  of  this  original  jurisdic-
 tion  to  the  High  Court,  the  purpose
 will  be  served  or  not.  I  have  got
 even  greater  fear  on  this  score,  Let
 us  look  to  the  work-load  of  the  Hign
 Courts.  Let  us  also  see  the  number
 of  writ  petitions  or  appeal  petitions
 accepted  by  the  High  Court  and  ta-
 ken  up  for  hearing.  I  quite  app-
 reciate  the  anxiety  of  the  hon.  Mover
 that  there  should  be  quick  disposa!
 of  the  election  petitions;  and  there
 may  be  one  appeal  provided  for  or
 second  appeal  provided  for,  but  it
 should  be  by  a  special  enactment.  To
 my  misfortune,  the  hon.  Mover  has
 sought  for  reference  of  this  Bill  to
 a  Select  Cummittee;  Tem  notin  a
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 Position  to  support  this  motion  be-
 cause  I  do  not  see  how  that  would
 serve  the  purpose  in  view.

 But  Government  must  learn  this
 Jesson  after  the  thrce  general  clectious
 that  what  was  desired  by  the  Coas-
 titution-makers  has  not  been  realised
 and  no  quick  disposal  of  election  peti-
 tions  has  been  possible.  Election
 petitions  are  filed  even  for  frivolous
 reasons,  and  even  by  these  powers  of
 original  jurisdiction  being  given  to
 the  High  Court,  I  do  not  think  that
 the  desired  object  can  be  achieved.

 What  does  the  hon.  Mover  desire?
 There  should  be  a  special  enactment.
 In  the  same  enactment,  tne  Govern-
 ment  can  come  forward  by  giving  the
 original  powers  to  the  High  Court  in
 a  specific  way  where  the  normal
 procedure  may  not  apply.  Not  only
 that.  A  special  provision  of  appeal
 may  be  provided,  After  all,  what  are
 the  High  Courts?

 My  hon.  friend  Shri  Dixit,  fears
 that  the  selection  of  Judges  may  be
 either  proper  or  improper.  There  are
 perverse  judgments,  he  said,  on  facts,
 but  I  say  on  law.  I  have  got  ex-
 perience  in  respect  of  throes  esa
 current  judgments.  Sometimes  the
 High  Court  or  the  Supreme  Court
 even  while  hearing  calls  upon  the
 Government  rather  than  the  original
 convicted  accused  to  make  the  vub-
 mission.  There  is  the  District  Judge,
 High  Court  and  Full  Bench.  Judg-
 ments  are  delivered,  after  all,  by
 human  beings.  Human  beings  are
 likely  to  err  unintentionaliy,  inad-
 vertently  or  by  circumstances  also.
 No  doubt,  we  have  full  faith  in  the
 norma]  judgments  of  the  High  Courts.
 As  far  as  the  judiciary  is  concerned,
 we  are  proud  of  it  also.
 15.82  hrs.
 (Mr.  Depury-Speaker  in  the  Chair]

 But  the  desired  effect  of  the  hon.
 Mover  can  only  be  achieved  not  by
 conferring  original  jurisdiction  of
 disposal  of  these  appeals  to  the  High
 Courts  but  by  a  specie’  enactment  as
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 uesired  also  under  art,  322,  :art  2२५५०)
 contemplates  that  no  election  to
 either  House  of  Parliament  or  to  che House  or  either  House  of  the  Legis- lature  of  a  State  shall  be  called  in
 question  except  by  an  election  peti- tion  presented  to  such  authority  and an  such  manner  as  may  be  provided for  by  or  under  any  law  made  by  the
 appropriate  Legislature.  You  have
 provided  this  in  the  Representation ot  the  People  Act.  Either  the  Act
 itself  may  be  amended  ag  Such,  that
 is,  instead  of  constituting  election  tri-
 buuals,  they  can  create  a  definite,
 complete  procedural  enactment
 whereby  a  petition  may  be  heard  at
 the  eurliest  opportunity,  preferably
 within  six  months,  If  the  facts  are
 to  be  considered,  there  should  be  8
 specific  time-limit  incorporated  in  the
 enactment  itself  by  which  judgment
 is  to  be  delivered.

 4  do  understand  that  it  will  be  very
 difficult  for  Government  to  contem-
 plate  that  a  time-limit  can  ever  be
 provided  within  which  a  judicial  pro-
 nouncement  ig  to  be  delivered.  But
 after  all,  considering  the  present
 work-load  cither  with  the  tribunals  or
 even  in  the  High  Courts,  the  normal
 intention  of  quick  disposal  of  election
 Fetitions  is  not  served.  It  is  the  fun-
 damental  right  of  an  elected  person,
 aeprived  by  fraudulent  methods  of
 his  right  to  represent  the  people,  by
 &  wrong  declaration  by  an  officer,
 whereby  another  person  gets  him-
 seif  clected  against  the  provisions  of
 the  Constitution  by  fraudulent  me-
 thods,  corrupt  practices  etc.,  it  ig  the
 fundamental  right  of  such  a  person
 who  has  been  deprived  of  his  right  to
 get  redress  quickly.

 This  is  a  sovereign  body.  Elections
 gre  held  for  this  sovereign  body  as  well
 ce  for  the  sovereign  legislatures  in  the
 respective  States.  There  should  ne-
 cessarily  be  a  special  enactment.  i
 am  sure  if  Government  come  forward
 with  an  assurance  that  they  will  give
 zecond  thought,  to  this,  not  as  at  pre-
 sent  contemplated  by  the  hon.  Law
 Wiinister  as  disclosed  in  his  stateracui
 that  they  are  thinking  of  giving  ori-
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 Bina]  jurisdiction  of  election  petitions
 to  the  High  Court,  if  Government
 will  give  a  further  thought and  scrutiny,  to  see  that  if
 riecessary  either’  the  Represen-
 tation  of  the  People  Act
 will  be  amended,  or  new  legislation
 will  be  brought  forwaid,  the  purpose
 will  be  served.  I  hope  then  that  the
 hon.  Mover  will  withdraw  the  Bill.

 ot  wire  लाल  बेरबा  (कोटा  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  जो  बिल  नारायण  दास
 जी  ने  रखा  है,  मैं  उसका  सख्त  विरोध  करता
 हूं  ।  उन्होंने  उसको  बहुत  तोड़-मरोड़  कर
 रखा  है,  शौर  बहुत  समझाने  की  कोशिश  की
 है  कि  खर्च  भी  ज्यादा  लगता  है,  टाइम  भो
 ज्यादा  लगत।  है।  परेशानियां  ज्यादा  होती
 हैं  ।  लेकिन  उन्होंने  इस  बिल  के  झन्दर  यह
 नहीं  देखा  कि  संविधान  की  धारा  के  तेहत  जो
 अधिकार  दिया.  हुभा है.  सुप्रीम  कोर्ट  श्रौर
 हाई  कोर्ट  को  इस  खत  के  बारे  में  उन
 धाराओ्ों  को,  उन  भ्रधिकारों  को  किस  तर,
 से  बदल  सकते  हैं  ।  जो  कोर्ट  फैसले  करती  हैं,
 'ध्रगर  उनके  ऊपर  हाई-कोर्ट  श्रौर  सुप्रीम  कोर्ट
 नहीं  होगी,  तो  फिर  राज्यों  के  उच्च  प्रधि-
 कारी,  मंत्रीगण,  नेता  लोग,  जिनके  हाथ
 में पावर्स  हैं,  बे  हर  तरह  से  जजों  पर  दबाव
 डाल  कर  फैसले  करा  लेंगी  ।  फिर  तो  विरो-
 fa  ें  का  बाल-बांका  ही  नहीं  रहेगा,  क्योंकि
 हम  ने  एक  नहीं  कई  पैटीशन्ज  ऐसी  देखी  हैं,
 जिन  में  विरोधियों  की  नीचे  की  कोर्टूस
 में  सुनवाई  नहीं  होती  है,  हार  जाते  हैं,  लेकिन
 वे  वेचारे  सुप्रीम  कोर्ट  भ्रौर  हाई  कोर्ट  में  जाकर
 रिट  करते  हैं.  तो  वे  कामयाब  हो  कर
 विधान  सभाओं  और  पालियामेंट  में  जा
 कर  बैठते  हैं।  प्रभी  कई  उदाहरण  इस  प्रकार
 के  सामने  जाये  हैं  -  क्‍योंकि  वहां  उन  पर
 हर  तरह  का  दबाव  डाला  जाता  है,  जो
 गवाह  होते  हैं  उनको  बहकाया  जाता  है  +

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  इस  में  टाहम  ज्यादा
 लगता  है  ध्ौर  तीन-तीन  पौर  दो-दों  साल
 लग  जाते  हैं,  लेकिन  मैं  यह  ता  चाहूंगा  कि
 टाइम  के  लिये  कोई  ऐसा  समय  नियुक्त  किया
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 [  श्री  ोंकार  लाल  बेरवा  ]
 जाये  कि  इस  याचिका  की  सुनवाई  6  महीने  या
 साल  भर  में  हो  जाय  ताकि  इन  को  अवसर
 मिले  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहुंगा--
 श्रभी  कहा  गया  है  कि  इस के  प्रन्दर  खर्च
 ज्यादा  पड़ता  है,  तो  खर्च  कम  करने  केलिये
 सरकार  ऐसा  प्रयत्न  करे  कि  जिसमें  खर्च  के
 ग्रन्दर  किसी  प्रकार  की  कटौती  हो  सके,  ताकि
 इलैक्शन  का  मारा  हा  जो  व्यक्ति  है,  जो
 पेटीशन  से  मरता  है,  उसको  कन्सेशन  दिया
 जाय  ताकि  वह  उच्च  न्यायालय  में  पहुंच
 सके  ।  क्योंकि  उच्च  न्यायालय  तक  जाने  केलिये
 उसके  पास  इतना  खर्च  होना  चाहिये,  जितना
 कि  उसने  चुनाव  में  खर्च  किया  है,  इतना
 ख  वह  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  ।  नीचे  की
 कोर्स  के  फैसले  हैं,  वे  उसको  प्राप्त  नहीं
 होते  हैं,  क्योंकि  वह  विरोधी  है,  अपोज़िट
 पार्टी  का  है।  प्रगर  कोई  खास  ऐसा
 मामला  है,  जो  ट्रिब्यूनल  ने  अपने  प्राधार  पर
 दबाव  में  न  पश्राकर  दिया  है,  तब  तो  नह
 जरूर  जीत  जाता  है,  वर्ना  60  परसेंट
 विरोधी  हार  जाते  हैं  भ्रौर  सुप्रीम  कोर्ट  में  जा
 कर,  चाहें  उन  के  फैसले  को  डेढ़  साल  लगे,
 दो  साल  लगें,  तीन  साल  में  फैसला  हो,  लेकिन
 बह.  जीत  कर  झाता  है  ।  इसलिये  मेरा
 निवेदन  है  कि  सरकार  हन  दो  बातों  पर  ध्यान
 दे,  पहला  तो  यह  है  कि  उनकी  एक  लिमिट
 तय  की  जाय  -  ज्यादा  से  ज्यादा  सुप्रीम
 कोर्ट  का  फैसला  6  महीने  के  प्रन्दर  हो  जाये।
 चाहे  हस  के  लिये  अलग  से  जज  को  नियुक्‍त
 किया  जाय,  लेकिन  तीन  महीने  के  प्रन्दर
 फैसला  हो  जाय,  फिर  6  महीने  के  अन्दर
 मीटिंग  हो  जाय,  वो  महीने  में  गवाहियां  हो
 जांय.  शौर  इस  तरह  से  6  महीने  या  साल  भर
 में  इसका  फैसला  हो  जाना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  खर्चे की  है,  इस  के  अन्दर  25
 या  30  परसेंट  जो  भी  गबर्नमेंट  ठीक
 समझे,  रेबेम्यू  स्टेम्प  में  या  फीस  के  लिये
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 कन्सेशन  देना  बहुत  जरूरी  है।  इस
 लिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  नारायण  दास  जी
 जो  बिल  लाये  हैं  प्रौर  जिस  उद्देश्य  को  लेकर
 बिल  लाये  हैं  ,  वे  इस  हाउस  के  भ्रन्दर  फिर
 से  दोबारा  विचार  करें।  इस  से  क्‍या  होगा?
 विरोधियों  पर  इसका  असर  पड़ेगा  ब्रौर
 विरोधी  ही  इस से भब  तक  दबे  चले  झा
 रहे  हैं  -  अगर  उनके  इस  प्रधिकार  को
 छीन  लिया  गया  तो  शायद  विरोधी  फिर
 चुनाव  लड़ना  ही  पसन्द  नहीं  करेंगे,  ।
 शायद  उनका  मतलब  भी  यही  है  1

 इस  लिये  मैं  उन  से  नम्प्र  निवेदन  करूंगा
 कि  वे  यह  बिल  वापस  ले  लें  और  इन  शब्दों
 के  साथ  मैं  इसका  सख्त  विरोध  करता  हूं  ।

 Shri  Narendra  Singh  Mahids:  The
 object  of  the  Mover  is  to  have  a  speedy
 disposal  of  election  petitions.  At  the
 same  time,  he  5898  that  jurisdiction
 of  the  High  Courts  and  the  Supreme Court  in  election  disputes  should  b:
 avoided  and  the  power  should  be
 given  to  the  appropriate  legislature.

 Shri  Shree  Narayzo  Das:  Not  ap-
 propriate  legislature,  but  any  court,
 High  Court  or  Supreme  Court.

 Shri  Narendra  Singh  Mahbida:  |
 have  8  bitter  experience  in  this  con-
 nection.  An  election  petition,  on  very
 flimsy  grounds,  way  filed  agsinzt  me
 In  this  respect,  I  would  suggest,
 through  the  Minister  to  the  Election
 Commissioner,  that  they  should  scru-
 tinise  the  election  petitions  very
 strictly.  Because  an  election  petition
 Was  filed  stating  that  the  mention  of
 star  in  the  party  flag  q  polar  star  or
 Dhruv  star  has  a  religious  bearing.  I
 had  to  fight  the  dispute  right  from  the
 tribunal  to  the  Supreme  Court.  I
 won  in  the  tribunal,  lost  in  the  High
 Court,  and  again  won  in  the  Supreme
 Court.  Ultimately  I  wag  minus  about
 Rs.  14,000.  There  were  such  petitions
 against  assembly  members  also.
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 So,  the  objcet  of  the  Move:  is  ty  avoid
 delays  and  also  keep  down  the  expen- diture,  but  I  would  draw  hig  atten-
 tion  to  the  fact  that  if  the  tribunal
 is  avoided  and  the  High  Court  take.
 up  the  matter,  the  taking  of  evidence
 etc.  in  the  High  Court  will  be  very
 expensive.  If  you  pay  a  lawyer  a
 thousand  rupees  per  day  in  qa  High Court  normally  lawyers  dy  caarge that  fee.  I  think,  the  recording  of
 evidence  etc  will  last  for  days;  it  will
 Prove  a  costly  affairs.  I  would  sug-
 gest  to  the  hon.  Mover  and  tothe
 Government  that  the  present  arrange-
 ment  of  a  trial  court  or  a  tribunal,
 and  an  appeal  to  the  Hight  Court  or
 Supreme  Court  should  be  examined.
 Delays  should  be  avoided.  We  were
 assured  by  the  hon.  Law  Minister
 just  now  that  the  Government  is
 thinking  in  terms  of  enacting  a  legis-
 lation  like  the  one  the  Mover  has  in
 mind.  It  would  serve  the  purpose  of
 the  Mover  and  the  Movce  will  have
 No  cause  for  grievance.  He  may  there-
 fore  withdraw  this  Bill.  {  earnestly
 request  the  Ministry  to  look  into  the
 expenditure  on  election  petitions.  To
 my  mind  the  poor  man  stands  no
 chance  jn  these  election  matters.  He
 cannot  stand  far  election  because
 elctions  are  so  costly.  Even  the  Elec-
 tion  Commisstoner  has  sanctioned
 Rs.  25,000  for  Lok  Sabha  seat  expen-
 diture.  I  donot  think  any  Indian
 with  a  low  income  can  think  about
 the  election.  Soon  after  the  election  !s
 over,  there  js  the  possibility  of  facing
 an  election  petition.  Now  how  can  a
 poor  map  fight  the  election  petition.
 Gandhiji  wanted  Daridhra  Narayans
 to  come  here  in  Lok  Sabha.  How  is  it
 possible?  Therefore,  I  request  the
 Government  to  see  that  election  costs
 are  drastically  reduced.  When  a  poor
 man  has  to  fight  an  election  dispute,
 he  should  be  able  to  face  the  dispute
 with  minimum  cxpenditure.  If  he
 wins  the  costs  in  the  High  Court  and
 the  Supreme  Court  should  be  fully
 compensated.  This  js  the  main  idea
 behind  this  Bill.  If  the  Government
 is  coming  with  an  enactment,  therc
 is  no  need  for  thig  Bill,  I  therefore,
 oppose  thig  move  and  I  hope  he  wil!
 withdraw  this  Bill.
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 Shri  D.  ©.  Sharma  (Gurduspur):
 The  election  law,  I  gubmit  very  res-
 pectfully,  should  be  kept  in  tact.  The
 hon.  Law  Minister  just  now  an-
 nounced  that  he  was  going  to  invest
 the  High  Courts  with  original  juris-
 diction  but  I  do  not  think  it  is  war-
 ranted  by  the  facts  of  the  case  at
 issue.  When  he  brings  forward  that
 Bill  and  if  I  am  here  and  if  you  give
 m>  a  chance,  I  wil]  oppose  that  Bill
 tooth  and  nail.  I  feel  that  the  present
 procedure  of  an  election  tribunal  or
 an  appeal  to  the  High  Court  and  if
 necessary  an  appeal]  to  the  Supreme
 Court  should  stand  cy  it  is  and  there
 should  be  no  tinkering  with  this  law.
 There  should  be  no  modification  of
 this  law  because  after  al]  laws  are  8
 matter  of  checks  and  balances  and  I!
 believe  that  checks  and  balances  we
 have  in  the  law  ag  we  have  it  today,
 I  am  sure  ultimately  the  poor  man
 will  get  justice.  We  do  not  have
 any  Vikramadityas  here  who  used  to
 sit  on  a  throne  and  knew  what  the
 truth  is.  We  do  nof  know  that  that
 type  of  person  is  in  this  world  now.
 Therefore,  I  believe  that  if  more
 chances  are  given  to  a  person  to  prove
 his  innocence  and  the  more
 chances  are  given  to  a  person
 to  prove  that  the  other  man  is
 guilty,  the  better  will  it  be  and
 there  should  be  no  curtailment  of  the
 rights  of  a  litigant  one  way  or  the
 other.  I  know  that  the  law  as  it
 stands  here  is  some  thing  very  practi-
 cal  and  something  which  we  have
 inherited  from  the  British  govern-

 Therefore,  I  believe  that  there ment.
 should  be  no  change  in  it.  Now,  !
 ask  you  one  question.  Suppose,  the
 assembly  passes  a  law  that  the  origi-
 nal  jurisdiction  should  rest  with  the
 High  Court  and  then  they  can  also  go
 to  the  Supreme  court.  Suppose  the
 same  thing  is  done  by  the  Lok  Sabha,
 suppose  the  same  thing  is  done  by  the
 Rajya  Sabha—I  agree  that  something
 like  that  will  be  done  also  by  the
 Vidhan  Parishads  ug  long  as  they  are
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 (Shri  D,  C.  Sharm~*
 going  to  be  there.  We  are  living  in
 an  age  of  democratic  decentralisation
 and  we  arc  already  talking  of  the
 grass-roots  of  democracy.  We  want
 that  we  should  build  democracy  up-
 wards  and  we  should  build  jt  from
 the  panchayats  up  to  the  Lok  Sabhe.

 Now,  if  you  give  the  right  to  the
 Assembly  or  to  the  Lok  Sabha,  to
 pass  a  law  which  suits  it,  or  which
 suits  them,  why  will  you  not  give  this
 right  to  the  municipal  committee  to
 pass  ६  law  like  that?  Why  do  you
 rot  give  thig  prerogative  to  the  Zila
 Parishads  to  pass  a  law  like  that?
 Why  do  you  not  give  this  special  pri-
 vilege  even  to  the  panchayats  to  have
 a  law  which  will  suit  them?  I.  think
 if  we  accept  the  principle  which  has
 been  so  ably  enunciated  by  my  hon.
 friend  Shri  Shree  Narayan  Das,  we
 will  be  going  down  hill.  We  will  be
 going  on  the  sliding  scale,  and  I  do
 not  know  where  we  shall  jand  our-
 selves;  perhaps  we  shall  land  oure
 selves  in  an  abyss  or  in  a  pit.

 The  question  of  expenses  has  come
 up.  I  want  to  ask  one  question.  Who
 asked  me  to  fight  the  election?  Who
 asked  my  hon.  friend  over  there  who
 was  talking  about  the  election,  to
 fight  the  election?  Why  do  you  fight
 the  elections?  Why  do  we  go  to  law
 courts?  The  impulse  for  fighting  the
 elections  comes  from  within.  I  know
 why  I  fought  this  election.  I  know
 why  my  hon.  friends  have  fought  the
 elections.  The  impulse  to  fight  the
 election  is  corresponding  tu  the  im-
 pulse  to  serve  the  people.  And  when
 you  think  of  service,  you  do  not  think
 in  terms  of  expenses.  You  do  not
 think  in  terms  of  quid  proquo;  you
 do  not  think  that  you  should  have  as
 much  money  as  is  corresponding  to
 your  service  that  you  rendered.  The
 Lok  Sabha,  the  Assemblies,  are  not
 bodies  which  are  functioning  on  the
 principle  of  “for  services  rendered’.
 Not  that,  Therefore.  if  a  man  chooses
 to  He  on  thig  bed,  I  think  he  has  to
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 suffer  all  the  pleasureg  and  the  pains of  that  bed.  If  he  thinkg  that  there
 is  too  much  of  what  you  call  “ex-
 penditure,”  he  should  keep  way  from
 it.  But  my  hon.  friend  gaid  this  Bill
 will  work  against  the  persons  who  are
 in  position.  Certainly  not.  I  know
 twice  there  was  a  move  to  file  an  ele-
 ction  petition  against  me.  Why?  Be-
 cause  the  persons  who  were  fighting
 me  were  much  more  happily  placed
 than  I  was.  Sometimes,  some  es-
 cape;  sometimes  they  do  not  escapc.
 Therefore,  the  question  of  expenses
 comes  in  If  you  want  to  avoid  the
 expenses,  all  the  expenses  of  a  candi-
 date  have  to  be  paid  by  the  Assembly
 or  the  Lok  Sabha  to  which  he  ig  re-
 turned.  If  there  is  any  election  peti-
 tion  against  him,  that  should  also  be
 paid  for  by  the  Lok  Sabha  or  the  As-
 sembly  to  which  he  is  returned.  It
 should  be  made  obligatory  for  the  Lok
 Sabha  to  pay  the  expenses  also.

 An  hon.  Member:  What  will  happen
 to  a  defeated  Member?

 Shri  D.  C.  Sharma:  I  think  he  wil!
 go  to  Heaven;  he  woulld  not  come
 here.  I  was  submitting  that  the
 question  of  expenses  should  not  be
 viewed  like  that.  I  believe  that
 Shrj  Shree  Narayan  Das  is  ag  very
 thoughtful  person,  but  sometimes  his
 thought  overruns  his  sense  of  realism,
 and  therefore  this  Bill  is  an  instance
 of  that.  I  believe  that  you  should  let
 the  election  law  remain  as  it  is.  When
 the  Law  Minister,  after  so  many
 years  of  apprenticeship  came:  up
 here—I  am  not  talking  about  the
 Minister  of  State—I  will  be  the  first
 man  to  oppose  that  Bill,  because  that
 will  take  away  from  me  one  of  my
 privileges.  After  all,  democracy  does
 not  mean  deprivation  of  privileges,
 but  it  means  preservation  and  consoli-
 dation  of  all  those  privileges  which
 are  right,  legitimate  and  natural.

 शनी  मु  लिसये  (मुंगेर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  इस  विधेयक  के  लाने  के  पीछे  शायद
 माननीय  सदस्य  का  मकसद  यह  है  कि  चुनाव
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 प्रदालतों  के  सामने  जो  यातिकायें  पाती  हैं
 उन  का  फैसला  जल्‍दी  नहीं  होता,  समय  श्रौर
 पैसा  उस  में  काफी  बरबाद  होता  है।  इसी
 लिये  शायद  वह  यह  विधेयक  लाये  हैं  जिस  के
 फलस्वरूप  चुनाव  के  कानून  पर  भाष्य  करने
 के  बारे  में  उच्च  न्यायालय  तथा  सर्वोच्च
 न्यायालय  का  कोई  अभ्रधिकार  नहीं  रहेगा  t
 लेकिन  मुझे  पता  नहीं  है  कि  हमारे  देश
 में  जो  न्याय  पद्धति  है  उस  की  बुनियाद
 क्या  है  उस  के  बारे  में  उन्होंने  कुछ  सोचा  है
 या  नहीं  और  इस  को  देखा  है  या  नहीं  कि
 इस  तरह  की  बात  का  इस  न्याय  पद्धति  की
 बुनियाद  पर  क्या  प्रसर  पड़ेगा.  भ,खिर-
 कार  जो  चुनाव  प्रदालत  होती  है,  चुनाव
 सम्बन्धी  कानून  को  लागू  करती  है  जो  केसेज
 उन  के  सामने  झ्ाते  हैं  उन  में,  श्रौद्योगिक
 अदालतें  होती  हैं,  प्रौद्योगिक  विवादों  के
 सम्बन्ध  में  जो  श्रौद्योगिक  कानून  हैं  उन  को
 बह  लागू  करती  हैं।  भ्राखिरकार  यह  सारे
 कानून  के  मामले  हैं।  तो  कया  हर  एक
 राज्य  में  मलंग  श्रलग  कानन  रहने  वाले  हैं
 या  इस  देश  में  कानून  के  मामले  में  कोई
 समानता  नहीं  रहने  वाली  है  ?  न्याय
 पद्धति  एक  रहे,  कानून  के  सिद्धान्त  एक  रहें
 इसी  लिये  हमारे  संविधान  में  सर्वोच्च
 न्यायालय  का  निर्माण  किया  गया

 मैं  विधेयक  का  प्रस्ताव  करने  वाले  जो
 सदस्य  हैं  उन  का  ध्यान  घारा  4  भोर
 14व  की  झोर  खींचना  चाहता  हूं  ।  यह

 धारायें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 “The  law  declared  by  the  Sup-
 reme  Court  shall  be  binding  on
 all  courts  within  the  territory  of
 India.”

 “Aly  authorities,  civil  and  judi-
 cial,  in  the  territory  of  India  shail
 act  in  aid  of  the  Supreme  Court.”

 इन  दो  घार ओ्ों  का  क्या  मकसद  है  ?  मकसद
 यह  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  चाहे  चुनाव
 अदालत  हो,  चाहे  रेवेन्यू  ट्रिब्यूनल  हो,  चाहे
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 ब्रौद्योगिक  भ्रदालत  हो  या  उच्च  न्यायालय
 हो,  उन  के  द्वारा  जो  फैसले  किये  जायेंगे  उनके
 विरुद्ध  अपील  करने  का  अ्रधिकार  संविधान
 के  अन्दर  रक्खा  गया  है,  श्रौर  इस  का  एक
 मात्र  उद्देश्य  यह  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय
 को  मौका  मिले  यह  बतलाने  का  कि  कानून
 क्या  है।  संविधान  के  प्रन्दर  यह  बाल  है
 कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  द्वारा  जो  कानून
 घोषित  किया  जायेगा  फैसलों  के  जरिए--
 कानून  केवल  बनाया  नहीं  जाता  घोषित
 किया  जाता  है,  कानून  बनते  हैं  विधान  सभाप्रों
 में,  लोक-सभा  में  शौर  र:ज्य  सभा  में,  कानूत
 बनने  के  बाद  जो  विभिन्न  केसेज्ञ  भा  जाते  हैं
 उन  के  ऊपर  सर्वोक््य  न्यायालय  फैसला
 करता  है--सर्वोच्च  न्यायालय  के  बह  फैसले
 समूचे  देश  के  लिए  कानून  बन  जाते  हैं  ny
 इसलिये  प्रगर  श्राप  सर्वोच्च  न्यायालय  के
 भधिकार  क्षेत्र  से चुनाव  भ्दालतों  शौर  उन
 के  फैसलों  को  हटा  देंगे  तो  विभिन्न  राज्यों  में
 अलग  प्रलग  कानून  हो  जायेंगे  श्रौर  जिस  को
 श्राप  समानता  या  युनिफामिटी  कहते  हैं
 उस  तरह  की  चोज  बिल्कुल  नहीं  रहेगी  ।

 इस  से  भ्रच्छा  है  कि  श्राप  एक  देश  और
 एक  राष्ट्र  की  बात  न  करें,  श्राप  इस
 देश  को  तोड़  दीजिये  विभिन्न  राज्यों  भौर
 विभिन्न  प्रदेशों  में  ।  मैं  कहता  हूं  कि  जो
 कोई  ऐसा  प्रस्ताव  रखता  है  कि  सर्वोच्च
 न्यायालय  का  कार्य  क्षेत्र  कम  किया  जाये,
 घटाया  जाये,  या  चुनाव  कानून  सम्बन्धी
 जितने  भी  मामले  हैं  उन  में  सर्वोक्ष्य  न्यायालय
 का  कोई  अधिकार  न  रहे,  तो  हमारे
 देश  में  जो  न्याय  पद्धति  है  भ्रौर  उस  की  जो
 बुनियाद  है,  जिस  के  मम्बन्ध  में  संविधान
 बनाने  वालों  ने  सोच  समझ  कर  इन  दो
 धाराओं  को  रक्खा,  वही  समाप्त  हो  जाती  है  ।
 कानून  के  जितने  मामले  हैं,  चाहे  प्रौद्योगिक
 कानून  हों,  चाहे  चुनाव  सम्बन्धी  कानन  हों,
 कानून  के  जितने  भी  साधारण  खिद्धान्त  हैं
 उन  को  तो  सभी  केसेज  में  लाग  करना  होता
 है।
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 श्री  भॉमारायण  दास  :  329  धारा
 को  भी  तो  देखिये  वह  भी  तो  संविधान
 में  है  ।

 भो मधु  लिसथे  :  ठीक  है  -  इसीलिये
 में भ्र  कर  रहा  हूं  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के
 अधिकारों  को  श्राप  चुनाव  कानून  के  क्षेत्र  में
 कम  करने  की  कोशिश  न  करें

 दूसरा  संशोधन  है  धारा  226  के  बारे
 में  ।  226  धारा  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  धारा
 है.  ।  जहां  तक  बुनियादी  श्रधिकारों  का
 सवाल  है,  उन  के  बारे  में  तो  धारा  32  है
 कोई  भी  नागरिक  सीधा  सर्वोच्च  न्यायालय  के
 पास  भी  जा  सकता  है।  लेकिन  हमारे  जो
 हाई  कोर्ट  हैं  उन  को  न  केवल  बुनियादी  हकूकों
 की  रक्षा  करने  के  बारे  में  प्रधिकार  दिया  गया
 है  बल्कि  भ्रन्तिम  जो  वाक्य  है  उस  में  दो  प्रधिकार
 हैं  उन  को

 “for  the  enforcement  of  any  of
 the  rights  conferred  by  Part  III
 and  for  any  other  purpose”.

 यह  जो  दूसरा  हिस्सा  है  वह  बहुत  महत्वपूर्ण
 है  ।  उस  में  केवल  बुनियादी  भ्रधिकार
 नहीं,  बल्कि  संविधान  से  जितने  भी  दूसरे
 ग्रधिकार  प्राप्त  हो  गये  हैं,  या  कानून  से
 जितने  प्रधिकार  प्राप्त  हो  गये  हैं  उन  सभी
 संबं  धानिक  श्र  कानूनी  भ्रधिकारों  को  रक्षा
 करने  के  लिए  हर  एक  व्यक्ति  को  घारा  226
 के  अन्दर  हाई  कोर्ट  के  सामने  जाने  का
 प्रधिकार  है  ।  जिस  बात  से  इस  श्रधिकार
 में  कमी  प्रा  जाये  या  वह  घट  जाये,  मैं  समझता
 हैं  कि  देश  की  न्याय  पद्धति  के  लिए  वह  बड़ी
 घातक  होगी  1

 ब  सवाल  प्रायेगा  समय  वगगरह  के
 घटाने  का  ।  उस  के  बारे  में  मेरी  राय
 यह  है  कि  चुनाव  अ्रदालतों  को  बिलकुल
 ख़त्म  कर  दिया  जाना  चाहिए  शौर  चुनाव
 सम्बन्धी  जितने  भी  मामले  हों  उन  को  उच्च
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 न्यायालय  के  सामने  भेज  देना  चाहिए  ।
 अब  इस  के  बारे  में  श्राप  जरूर  कोई  ऐसा
 नियम  बनाइये  ।  चुनाव  को  ले  कर  जितनी
 वेटिशन्स  वगैरह  की  गई  उन  के  बारे  में
 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  कानून  मंत्रालय
 से  या  गृह  मंत्रालय  से  कई  कि  जितनी  पेटिशन्स
 वगेरह  हों  उन  का  अ्रध्ययन  कर  के  उन  का
 विश्लेषण  कर  के,  सदन  के  सामने  रक्खे  कि
 इन  इन  मामलों  को  ले  कर  भ्रधिक  चुनाव
 पेटिशन  हुए  हैं।  फिर  भाष  चुनाव  कानून
 में  कोई  ऐसी  तब्दीली  कीजिये  जिससे  कि
 चुनाव  पेटिशन  करने  की  नौबत  ही  न  प्राये  ।
 अगर  प्राप  उच्च  न्यायालय  और  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  अधिकार  को  हटा  देंगे  तो  होगा
 क्या  ?  आज  जो  चूनाव  श्रदालतों  पर
 काम  करने  वाले  जज  हैं  मैं  उन  की  बुराई  नहीं
 कर  रहा  हूं,  लेकिन  बिल्कुल  स्पष्ट  बात  है  कि
 श्रौद्योगिक  धदालत  हो  या  चुनाव  भ्रदालत
 हो,  उन  में  जो  न्यायाधीश  हैं  उन  के  ऊपर
 हमारे  नागरिकों  को  ज्यादा  विश्वास  नहीं
 है  जो  कि  थोड़ा  बहुत  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम
 कोर्ट  के  बारे  में  है  ।

 i6  brs.

 aa  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  जिस  ढंग
 से  सरकार  'भ्पना  काम  चला  रही  है  उस  से
 जल्दी  ही  समय  प्राने  वाला  है  कि  सुप्रीम
 कोर्ट  प्लौर  हाई  कोर्टों  पर  भी  लोगों  का
 विश्वास  नहीं  रहेगा  ।  उस  का  कारण  यह  है
 कि  भाप  राजनीति  और  न्यायालयों  को  मिला
 रहे  हैं।  जो  पादमी  न्यायाधीश  रह  चुका
 है,  बम्बई  हाई  कोर्ट  का  चीफ़  जस्टिस  रह  चुका
 है  उसको  श्राप  राजनीति  में  ले  आये,  उस  को
 श्राप  ने  संसद  सदस्य  बना  दिया,  राजदूत
 बना  दिया,  उस  को  मंत्री  तक  बना  दिया  |
 नतीजा  यह  हा  कि  भ्राज  कल  जो  सुप्रीम  कोर्ट
 के  न्यायाधीश  है  या  भूतपूर्व  न्यायाधीश  है
 उन  के  मन  में  लालच  पैदा  हो  जाती  है,
 कि  हम  भी  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई  कोर्ट  से  हटने
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 के  बाद  मंत्री  बन  सकते  हैं,  हम  संसद्‌  सदस्य
 बन  सकते  हैं  या  राजदूत  बन  सकते  हैं
 इस  का  नतीजा  यह  होगा  कि  जब  वह  फैसला
 करेंगे  तो  दो  व्यक्तियों  के  झगड़ों  का  तो
 निष्पक्ष  फैसला  वे  कर  सकेंगे  ।  लेकिन
 जहां  जहां  शासन  का  मामला  प्राधेगा,  स्टेट
 का  मामला  प्रायेगा  इसका  लाजिमी  नतीजा
 होगा  कि  उनके  ऊपर  बुरा  प्रसर  पड़ेगा  प्ौर
 कभी  भी  व्यक्ति  के  श्रधिकारों  की  हिफाजत
 वह  कर  नहीं  पाएंगे  ।  हमेशा  वह  राज्य  के
 हक  में  श्रपना  फैसला  देते  जायेंगे।  इसलिये
 भाज  वैसे  ही  चुनाव  भ्रदालतों  के  बारे  में
 शौर  श्रौद्योगिक  भ्रदालतों  के  बारे  मे  तथा
 उनके  जो  न्यायाधीश  होते  हैं  उनकी  जो
 काबलियत  है,  निष्पक्षता  है,  उसके  बारे
 में  शक  है  श्र  शभ्रगर  झाप  चाहते  हैं  कि
 यह  एक  शक  खत्म  हो  जाय  तो  फिर  इस
 तरह  का  विधेयक  झ्ापकों  बिलकुल  नहीं  लाना
 चाहिए  बल्कि  झाप  इस  तरह  का  विधेयक
 लाइए  जिससे  किसी  भी  सुप्रीम  कोर्ट  के
 जज  के  या  हाई  कोर्ट  के  जज  के  राजनीति
 में भा  कर  मंत्री,  राजदूत  वगरह  बनने  पर
 रोक  लग  सके  ।  उस  पर  रोक  लगाने  वाला
 विधेयक  आप  लायेंगे  तो  न्याय  पद्धति  पर  लोगों
 का  विश्वास  बढ़ेगा  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  कहूंगा  कि  हमारा  जो
 चुनाव  कानून  है  उसमें  काफ़ी  परिवर्तन  की
 गुंजाइश  है।  शायद  झाप  ही  कोई  संशोधन
 के  रूप  में  कोई  कानून  या  विधेयक  लाने  वाले
 हैं,  शायद  नन्‍्दा  साहब  लायेंगे  या  कानून
 मंत्री  लायेंगे।  चुनाव  को  सस्ता  बनाने  के
 लिए  शौर  पेटीशन  की  संख्या  घटाने  के  लिए
 चुनाव  जिस  दिन  हो,  उस  दिन  जो  उम्मीद-
 वार  है  श्रौर  उसका  जो  इलेक्शन  एजेंट  है
 उनको  भाप  एक  एक  गाड़ी  रखने  की  इजाजत
 दीजिए.  बाकी  उस  दिन  उस  क्षोत्र  में  एक
 भी  गाह़ी  नहीं  चलनी  चाहिए  न  ट्रक  चलती
 चाहिए  '  एक  दिन  भाप  उसके  ऊपर  रोक
 लगाइये  t

 दूसरी  बात  यह  है  कि  झाज  काफी  पैसा
 बर्बाद  होता  है  चुनाव  में  प्रौर  पैसे  की  वजह
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 से  काफ़ी  एलेक्शन  पेटीशन  बनते  हैं  कि
 अधिक  खर्च  कर  लिया  ।  तो  में  यह  निबेदन
 कदंगा.  कि  वोटरों  को  नम्बर  निकालने  में
 झ्रासानी  हो  इस  लिये  काई  बांट  जाते  है
 उसमें  बहुत  पैसे  खर्च  होते  हैं,  भाप  कानून
 बनाइये  कि  कोई  दल  या  उम्मीदवार  कार्ड
 नहीं  बांदेगा  भ्रौर  सरकार  की  तरफ  से
 कार्ड  बांटे  जायेंगे  ।  झाप  हसके  लिए  भी
 इन्तजाम  कीजिये  कि  उम्मीदवार  दो  पत्र
 या  दो  निवेदन  कह  लीजिए,  सरकारी  खर्चे
 से  हरएक  जो  वोटर  है,  मतदाता  है,  उसके
 पास  पहुंचा  पाये।  नहीं  तो  गरीब  झादइमी
 कैसे  चुनाव  लड़ेगा  ?  चुनाव  खर्चीलि
 होते  जो  रहे  हैं  शौर  इसी  से  काफी  प्नगड़े
 शौर  चुनाव  पेटीशन  होते  हैं।  तो  प्रध्यक्ष
 महोदव,  ब्रापके  माध्यम  से  विधेयक  के  जो
 प्रस्तावक  हैं  उनसे  मैं  विनती  बरूंगा  कि
 कानून  में  समानता  की  दृष्टि  से  जौर  राष्ट्रीय
 एकता  को  सुरक्षित  रखने  की  दृष्टि  से  वे
 ध्रपने  विधेयक  पर  पुनविचार  करके  उसको
 वापस  लें।

 The  Minister  of  State  in  the  Mints-
 try  of  Law  (Shri  C.  R  Pattabhi-
 Raman):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir.
 This  Bill  of  Shri  Shree  Narayan  Das, if  I  may  call  it  as  an  old  Bill,  was  in-
 troduced  on  the  l6th  November,  962
 by  my  hon.  friend.  I¢  I  May  say  80
 with  respect,  the  pros  and  cons  of  this
 Bill  have  been  argued  thoroughly  by both  sides  of  the  House  and  I  am  in
 this  fortunate  position.

 The  Bill  seeks  to  amend  articles
 136,  226,  227,  228  and  329  of  the  Con-
 stitution  so  as  to  bar  the  jurisdiction
 of  the  High  Courts  and  the  Supreme
 Court  in  election  disputes  except  as
 provided  by  the  Representation  of  the
 People  Act,  1961.

 It  may  be  some  interest  to  the
 House  to  know  what  the  present  posi-
 tion  is.  They  are  slready  aware  of  it.
 Section  86  of  the  Representation  of
 the  People  Act  deals  with  the  ap-
 pointment  of  _  election  tribunals.
 Usually,  it  ig  done  fran  among  the
 list  of  District  Judges  as  recommended
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 (Shri  C.  R.  Pattabhi  Raman]
 by  the  High  Court  and  in  some  ex-
 ceptional  cases  the  Election  C  is-
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 instances  were  given  by  the  Members.
 My  d  friend,  Shri  Hari

 sion  does  appoint  a  person  who  has
 been  a  Judge  of  the  High  Court  as  a
 member  of  the  Tribunal.

 I  do  not  want  to  dilate  further  so
 far  as  section  86  is  concerned.  If  the
 House  will  look  into  section  6  of
 this  Act,  which  was  introduced  by  the
 Amendment  Act  27  of  1956,  it  will
 find  that  it  provides  for  appeal  to  the
 High  Court  from  every  order  made
 by  the  Tribunal.  Under  section  6B,
 the  decision  of  the  High  Court  on  ap-
 peal  shall  be  final  and  conclusive.
 When  a  regular  appeal  is  provided  for
 by  section  lI6A,  the  High  Court
 ordinarily  would  not  exercise  its  writ
 jurisdiction  under  article  226  or
 supervisory  jurisdictio:  urde:
 article  227  of  the  Constitution.

 It  may  be  of  interest  to  know  that
 the  Supreme  Court  has  observed  as
 follows:

 cm  is  a  sound  exercise  of  dis-
 cretion  to  bear  in  mind  the
 policy  of  the  Legislature  to  have
 disputes  about  special  rights  as
 in  election  cases  decided  as
 speedily  as  may  be.  The  High
 Court  should  not,  therefore,  en-
 tertain  petitions  under  Article
 226  lightly  in  this  class  of  cases.”

 That  is  the  case  of  Sangram  Singh  Vs
 Election  Tribunal.

 Then,  in  Dinabandhu  Sahu  Vs.
 Jadumoni  Mangaraj  case  of  +1954,  the
 Supreme  Court  observed  as  follows:

 “The  Supreme  Court  does  not,
 when  hearing  appeals  under  Arti-
 ticle  136,  sit  as  a  court  of  further
 appeals  on  facts  and  does  not
 interfere  with  findings  given  on
 a  consideration  of  evidence,  un-
 less  they  are  perverse  or  based
 on  no  evidence.  This  is  parti-
 cularly  so  when  the  findings
 under  challenge  are  those  of
 Election  Tribunals.”

 So,  it  is  not  as  if  the  Supreme  Court
 has  not  been  aware  of  it.  Just  by
 saying  this  I  will  not  be  truthful
 because  there  is  no  doubt  that  a  lot
 of  time  is  taken  in  these  cases.  Some

 Vishnu  Kamath,  gave  the  case  of  the
 late  Chief  Minister  of  Punjab.  I
 know  of  another  case  where  after  the
 election  to  the  Second  Lok  Sabha,
 the  election  petition  of  the  First
 Lok  Sabha  was  decided.  I  am  aware
 of  those  cases.  Normally,  the
 Supreme  Court  would  not  grant  spe-
 cial  leave  unless  the  question  involv-
 ed  is  of  considerable  public  impor-
 tance  or  relates  to  interpretation  of  the
 Constitution.  Article  36  deals  with
 special  leave.  Article  32  deals  with
 ordinary  cascs.  Therefore,  to  abolish
 article  36  which  would  mean  to
 take  away  the  special  powers  con-
 ferred  on  them,  as  has  been  pointed
 out  by  Mr.  Madhu  Limaye  also,  is  a
 retrograde  step.  I  nced  not  dilate  on
 this,

 Then,  the  House  may  be  interested
 to  what  is  the  position  in  England.
 Until  1968,  the  election  dispuies
 were  tried  by  the  whole  House  of
 Commons  or  by  a  Committee  of  Mem-
 bers,  Then,  this  was  found  to  be
 unsatisfactory  and  election  disputes
 were  transferred  by  statute  to  the
 courts  of  law.  At  present,  under
 U.K.  Representation  of  the  People
 Act,  1949,  the  election  disputes  are
 tried  by  a  Bench  of  two  Judges  of
 the  King's  Division  of  the  High
 Court  and  by  a  special  leave,  appeal
 lies  to  the  Court  of  Appeal  on  a  ques-
 tion  of  law.  The  decision  of  the
 Court  is  final  and  conclusive.  This  is
 under  Sections  07  and  37  of  the
 U.K.  Representation  of  the  People
 Act,  1949.

 When  the  Election  Tribunal  is  cons-
 tituted  by  a  single  member  who  is  a
 District  Judge,  it  is  appropriate  that
 there  should  be  appeal  to  the  High
 Court  as  provided  for  under  section
 lI6A.  of  the  Representation  of  the
 People  Act,  95l  to  which  I  referred.
 Article  228  empowers  the  High  Court
 to  transfer  a  case  from  a  subordinate
 court  to  the  High  Court.  This  arti-
 cle  will  not  be  applicable  to  the  tri-
 bunals.  So,  I  am  not  going  to  dilate
 on  that.
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 The  Supreme  Court  will  grant  spe-
 cial  leave  in  very  limited  cases  and,
 therefore,  I  do  not  think  it  is  neces-
 sary  to  bar  jurisdiction.

 It  is  rather  interesting  to  take  up
 the  position  of  election  p:titions  in
 England.  In  earlier  days,  there  werc
 numerous  petitions.  Then,  last  year,
 it  was  found  that  there  practically
 was  no  petition  at  all.  If  I  may  say
 so,  it  is  not  that  we  are  less  mature
 or  less  evolved  than  the  English  peo-
 ple.  But  by  a  process  of  trial  and
 error,  the  election  petitions  have
 dropped  to  almost  nil.  There  may  be
 one  or  two  stray  cases  in  respect  of
 the  House  of  Commons  with  615,
 Members  The  clection  petitions  arc
 few  and  far  between.  They  are  being
 discarded  by  the  Members  themselves.
 That  is  the  position  in  England.

 We  are  endeavouring  to  have  the
 necessary  enactment.  Actually,  we
 wanted  to  bring  forward  one  or  two
 amendments  but  we  just  could  not  get
 time.  We  are  hoping  very  much  that
 by  July  we  would  be  able  to  bring
 forward  an  amendment,  an  enact-
 ment,  by  which  High  Courts  alone
 will  deal  with  election  petitions.
 That  will  be,  if  |  may  say  80,  as  has
 been  pointed  out  already,  a  complete
 answer  to  Shri  Shree  Narayan  Das's
 measure.  Once  that  happens,  what
 will  happen  is  that  (a)  it  will  not  be
 lightly  resorted  to  and  (b)  there  will
 be  the  usual  process  for  an  election
 petition  to  be  tried  by  a  Judge.
 Actually,  in  the  present  Act  itself,
 there  are  two  provisions  to  the  effect
 that  it  must  be  disposed  of  quickly,
 if  possible  within  six  months,  and  if
 Possible,  within  three  months.  The
 provisions  are  actually  there,  but  I
 know  they  have  not  really  meant
 much  because  they  have  been  merely
 writings  on  paper  and  they  have  not
 meant  much  in  practice.  But  the
 moment  the  tribunal  is  removed,  as
 we  hoped  very  much  it  will  be  re-
 moved,  because  we  are  convinced  that
 it  is  unnecessary  and  time-
 consuming,  then  what  will  happen
 will  be  simply  this  that  you  will  have
 to  move  a  petition  in  the  High  Court,
 and  the  High  Court  will  dispose  of  it,

 VAISAKHA  23,  888  (SAKA)  Amdt.  Bill  —  6752

 and  if  the  High  Court  is  able  to  have
 a  Benck  for  this  purpose,  that  would
 be  an  end  of  the  matter.  Then,  there
 can  be  the  usual  appeal  under  article
 336  to  the  Supreme  Court.  All  that
 will  be  there,  and  that  is  all  that  can
 be  availed  of.  That  will  be  a  tair.y
 quick  thing.  If  I  may  say  so,  the
 precedents  would  be  useful  for  either
 discouraging  or  encouraging  the  elec-
 tion  petitions.  I  sincerely  hope  and  I
 am  convinced  that  the  hon.  Mover
 will  withdraw  this  Bill.  He  has  been
 persisting  with  this.  If  I  may  say  so
 he  is  one  of  our  very  senior  Mem-
 bers.  If  I  remember  aright,  he  had
 spoken  earlier  on  a  similar  Bill
 brought  forward  by  Shri  Tangamani,
 when  also  he  had  taken  the  same
 stand.  I  am  afraid  that  I  am  not  able
 to  accept  this  Bill,  and  I  have  to
 oppose  it.  But  I  hope  that  the  hon.
 Mover  will  withdraw  this  Bill.

 sh  भीनाशायण  वास  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का
 जिन्होने  कि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 अपने  विचार  प्रकट  किये  हैं  प्राभार  मानता
 हैं।  मैं  इतना  भ्रवश्य  साफ  कर  देना  चाहता
 हैं  कि  इस  विधेयक  के  लाने  का  मतलब  मेरा
 यह  नहीं  है  शौर  यह  नहीं  था  कि  हमारे  देश
 में  जो  उच्च  न्यायालय  हैं  या  सर्वोच्च
 न्यायालय  काम  कर  रहे  हैं  साधारणतया
 उन  के  कामों  की  मैं  किसी  तरीके
 की  निन्‍दा  करूं  या  उनके  प्रधिकार  छीन  लूं  |
 मैं  समझता  हूं  कि  जिस  सिद्धान्त  के  झाघार
 पर  मेरा  यह  विधेयक  प्राघारित  है  उस
 सिद्धान्त  की  विवेचना  या  तो  मैं  ठीक  से
 कर  नहीं  सका  या  माननीय  सदस्यों  ने  उस
 को  समझने  की  कोशिश  नहीं  की  ।

 जैसा  कि  प्रभी  माननोय  सदस्यों  ने  कहा
 हे  कि इंगलेंड  में  जो  पालियामेंस्ट  हें  उस
 के  जो  चुनाव  होते  थे  शौर  चुनाव  मम्बन्धी
 जितने  झगड़े  होते  थे  वे  सब  इंगलेंड  की
 पार्लियामेंन्ट  खुद  तय  करती  थी  ।  उस  समय
 में  इंग्लैंड  के  किसी  कोर्ट  ने  पा्लियामेंन्ट  के
 उस  काम  में  किसी  सरीके  की  दस्तापग्रंदाजी
 नहीं  की  ।  इस  का  म  लब  यह  या  कि
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 [श्री  श्रीनारायण  दास]
 जैसे  हमारे  देश  में  सत्ता  के  तीन  विभाग
 है,  एक  न्यायपालिका  है,  एक  कार्य-
 कारिणी  है  और  एक  व्यवस्थापिका  है  यह
 नीनों  श्रपनो  भ्रपणी  जगह  पर  स्वतंत्र  हैं
 और  तीनों  का  कार्य-संचालन  संविधान  ने
 बनाया  हुआ  है  1  शब  जैसा  कि  माननीय
 सदस्य  ने  इस  पर  कहा  था  घ्रौर  सब
 जानते  हैँ  कि  वह  एक  भ्रच्छे  वकोल  हैं  तो  329
 दफा  का  जो  मेने  जिक्र  किया  तो  में  उनका
 ध्यान  शब्द  “नोटविस्टडिंग”  की  तरफ  खींचना
 चाहूंगा  जोकि  उस  के  329  के  प्रारम्भ  में
 ही  लिखा  हुआ  है।  उन्होंने  मेरा  ध्यान
 141  44  की  तरफ  खींचा  है  तो  में

 कहना  चाहुंगा  कि  जैसे  141  झौर  44
 संविधान  की  धाराएं  हे  वैसे  ही  329  भी
 संविधान  की  धारा  हू  ।  संविधान  की  धारा  329
 में  श्रू  में  लिखा  ह्भ्रा  है  Notwithstanding
 anything  in  this  constitution.
 इसके  जरिये  एलेक्टो रल  मैटर्स  में  कोर्टंस  के  इंट-
 रफीएरंस  पर  बार  लगा  दिया  गया  है  V  संविधान
 बनाने  वाल  चूंकि  चाहते  थे  कि  एलेक्टोरल
 मैट्स  के  बारे  में  कोट्स  का  जुरिस्डिक्शन
 हट  जायें  इसलिए  यह  329  का  प्राविजन  उन्होंने
 गक्खा  था।  जैसा  कि  इंग्लेंड  में  पहले  था
 प्रोर  जैसा  कि  फ्रांस  में  बहुत  दिनों  तक  था
 कि  विधान  सभा  या  पालियामेन्ट  चुनाव
 के  सम्बन्ध  में  झगड़े  वह  स्वयं  तय
 करती  थी  लेकिन  चूंकि  बहुत  मतभेद  हो  गया
 पार्टियां  बन  गयी  इसलिए  उन्होंने  समझा  कि
 इस  में  न्याय  नहीं  होने  वाला  हैं  तो  एक  विशेष
 प्रदालत  की  सृष्टि  की  गई,  इंग्लेंड  म ंभो  अदालत
 को  सृष्टि  की  गई  लेकिन  पालिथामेंट  के
 कानून  के  जरिए  से  की  गई।  रिप्रेजेंटेशन
 श्रॉफ  पीपुल  ऐक्ट  के  जरिए  से  की  गई
 शरीर  यहां  भी  हमने  एलेक्शन  सम्बन्धी  झगड़े
 तय  करने  के  लिए  रिप्रेजटेशन  प्राफ  पोपुल
 एक्ट  बना  कर  उसमें  ट्विब्युनल  की  सष्टि  करके
 हम  ने  यह  अधिकार  दियः।  तात्पर्य
 अं.र  सिद्धान्त  हयारा  यह  हैं  कि  संसद्‌  या
 विधान  राभा  के  चुनाव  सम्बन्धी  जो  झगड़े  हों
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 वह  प्रदालत  के  द्वारा  तय  तो  ज़रूर  किये  जायें
 जिस  ग्रदालत  को  हम  पालियामेंट  के  भ्रन्दर  से
 कायम  करें।  शब  वह  उच्च  न्यायालय  हो
 या  सुप्रीम  कोर्ट  हो  उस  में  मुझे  कोई  ग्रापत्ति
 नहीं  हैं  वह  निष्पक्ष  से  निष्पक्ष  होना  चाहिये।
 लेकिन  में  उम्मीद  करता  था  कि  हमारे
 माननोय  विधि  मंत्री  329  दफा  पर  कुछ
 प्रकाश  हालेंगे ।  यह  संविधान  बनाने
 वालों  श्रौर  329  दफा  बनाने  वालों  का
 प्राखिर  मतलब  क्‍या  था  जो  उन्होंने  वह
 शब्द  इस्तेमाल  किये  Notwithstanding
 anything  गे.  this  constitution  2
 इसका  मतलब  यह  था  कि  दफा  226
 227  शरीर  228  वगैरह  के  श्रन्दर

 दिये  हुए  अधिकार  चुनाव  संबंधों  झगड़ों
 में  लागू  नहीं  होंगे  ।  उसी  के  भ्राधार  पर
 जब  1951  में  रिप्रेजेंटेशनन  श्राफ
 पीपुल  एक्ट  बना  हमने  उसमें  यह  दिया
 कि  ट्रिब्युतल  का  फैसला  अ्राखिरी  होगा।
 बहुत  से  ऐसे  सदस्य  भी  हैं  जो  कि  कानून  के
 भ्च्छे  जानकार  हैं  शौर  में  जानना  चाहूंगा  कि
 क्यों  उन्होंने  उस  समय  इस  वाक्य  का  जिक्र
 कर  दिया  वि  ट्रिब्युनल  का  फैसला  भप्रंतिम
 होगा  और  यह  कि  किसी  कोर्ट  में  उस  की
 अपील  नहीं  हा  सकती  ?  ऐस।  क्यों  किया?
 ऐसा  उन्होंने  इसलिय  किया  क्योंकि  उन  लोगों
 ने  समझा  कि  यह  जो  329  दफा  संविधान  की
 &  वह  हाई  कोर्ट,  सुप्रीम  कोर्ट  या  जो  दूसरी  देश
 में  अदालत  हें  उन  अदालतों  के  ग्रधिकार  को  इस
 इलेक्टोरल  मंटस के  क्षेत्र  में  नहीं  झाने  देना
 चाहतेंडें  इसलिए  उन्होंने  उसमें  यह  रखा।  लेकित
 जब  उन्होंने  बताया  कि  सर्वोच्च  न्यायालय
 या  हाई  कोर्ट  ने  इस  329  का  जो  प्रर्थ  लगाया
 वह  संविधान  बनाने  वालों  की  जो  मंशा  थी”
 उस  के  खिलाफ  जाता  है  तब  उस  के  लिए
 हमने  पीपुल  रिप्रेजेटेशन  ऐक्ट  को  ब्रमेड  करके
 उस  में  हमने  अपील का  अधिकार  हाईकोर्ट
 को  सुनने  के  लिए  दिया।  लेकिन  ब
 उससे  भी  कास  ठीक  से  नहीं  चलता  हूँ  शौर
 एलेक्शन  कमिशन  ने  सरकार  से  सिफारिश
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 की  है  कि  बौर  कहा  है  कि  जो  ट्रिब्यूनल
 में  देरी  होतो  है  भ्रोर  बड़ी  गड़बड़ी  होती
 हैं  इस  लिये  हाई  कोर्ट  को  यह  मौलिक  भ्रधिकार
 झरिजनल  पावर  श्रौफ़  हियरिंग  एलेक्शन
 पैटीशन  की  देदी  जाय  तो  उस  के  लिए  हमारी
 गवर्नमेंट  झब  पीपुल  ऐक्ट  को  भ्रमंड  करने  जा
 रही  है।  इसलिए  मैं  माननीय  मित्रों  से
 निवेदन  करूंगा  और  श्री  मधुलिमये  से
 निबेदन  करूंगा  कि  उनके  दिमाग़  में  जो  ग़लत-
 कहमी  है  उसे  वह  निकाल  दें  ।  हम  चाहते  है
 कि  हमारी  संसद  और  विधान  सभाधों  के
 चुनाव  बिलकुल  निष्पक्ष  ौर  न्यायसंगत
 हों  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  चुनाव  के  सम्बन्ध  में
 जो  मामले  या  झगडे  खड़े  हों  उनका  ऊंची  से
 कंचा  ग्रदालत  के  जरिये  निर्णय  हों।  हम  यहो
 चाहते  हैं  कि  हमारे  जो  उस  सम्बन्ध  में  निर्णय
 हों  उन  में  सुसम्दता  प्राये  शोर  इसलिए
 सुप्रीम  कोटे  को  भी  भपील  करने  का  भ्रधिकार
 दिया  जाय  तो  भी  हमें  उस  में  कोई  झापत्ति
 नहीं  है  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  इस
 सम्बन्ध  में  जो  भी  हम  क़ानून  बनायें  संसद
 में  उसी  कानून  के  भ्न्दर  में  यह  सुप्रीम
 कोर्ट  ओर  हाईकोर्ट  को  काम  करना  चाहिए।
 बह  मेरे  बिल  का  सिद्धान्त  था  t

 जिस  सिद्धान्त  का  मैं  प्रतिपादन  करता  हू
 उसे  एक  भ्रपनी  किताब  “Free  Election”
 में  WJM  Machekzie  में  'प्रतिपादित  किया
 है  ।  उसे  मैं  यहां  कोट  कर  रहा  हूं  :--

 “There  is  a  tradition  that  the
 ind  di  lected pendence  of  an
 bly  requires  that  the  assembly
 itself  should  have  the  exclusive
 power  to  decide  opntroversies
 about  its  membership.  It  may  be
 asserted  in  extreme  cases  that
 this  power  ought  to.  over-ride
 the  ordinary  law  enforced  through
 the  courts”.

 जिस  सिद्धान्त  का  यहां  पर  प्रतिपादन  किया
 मया  हैं  बिल  इसी  सिद्धान्त  पर  प्राधारित
 है ।  खेर  मेरी  मंशा  पूरी  हो  गयो  जो  सदन्‌
 के  सामने  यह  चोज़  भा  गई  झौर  उस  पर  बहस
 हो  गयी  t  माननीय  मंत्रीने  कहा  है  कि
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 we  रिऐ्ेजेटेशनन  श्राफ  पीपल  ऐक्ट  का
 संशोधन  हो  रहा  है  जिसके  जरिए  से  हम
 अधिकार  चाहते  हैं  कि  हमारे  देश,क  जो  उच्च-
 न्यायालय  हैं  या  सर्वोच्च  न्यायालय  है  उन्हें
 हम  स्वयं  यह  भ्रधिकार  दें  कि  हमारे  चुनाव
 के  सम्बन्ध  में  जो  झगड़े  हों  उन  पर  निष्पक्ष
 होकर  निर्णय  करें  तो  मैं  इस  कदम  का  स्वागत
 करता  हूं  भौर  ऐसा  करके  मेरे  विधेयक  के
 पीछे  जो  सिद्धान्त  हैं  उस  को  एक  तरीके
 से  कबूल  किया  जा  रहा  है  |  इसलिये
 मैं  चाहता  हू  कि  यह  बिल  प्रेस  न  किया  जाय
 भ्रोर  मैं  प्राप  स  भौर  सदन्‌  से  निवेदन  करूंगा
 कि  जो  विधेयक  मैंने  सदन  के  सामने  विचारार्भ
 रक्खा  था  उसे  मुझे  वापिस  लेने  की  प्नुमति
 दी  जाय  |
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 Mr.  Deputy-Speaker:  Has  he  the
 leave  of  the  House  to  withdraw  the
 Bill?

 Hon.  Members;  Yes.
 The  Bill  was,  by  leave,  withdrawn.

 6.2  hrs.
 INDIAN  TELEGRAPH  (AMEND-

 MENT),  BILL
 (Amendment  of  Section  5)  by  Shri

 Shri  Yashpal  Singh
 sit  पहापाल  सिह  (कंराना)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  मैं.प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुझे  इंडियन
 टेलिग्राफ  (एमेंडमेंट  )  बिल  ,  965  को
 वापस  लेने  की  भ्रनुमति  दी  जाये  ।  जब  मुझे
 पहले  बुलाया  गया  था,  तब  मैं  प्रपनी  सीटपर
 नहीं  था

 Mr.  Deputy-Speaker:
 is:

 The  ques':on

 “That  leave  be  granted  to  with-
 draw  the  Indian  Telegraph
 (Amendment)  Bill,  1965."

 The  magjon  was  adopted.
 ह... ल  Yaespal  Singh  :

 draw  the  Bill.
 Sir,  T  with-
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 6.2  hrs.
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL
 (Amendment  of  articles  7  and  393)

 by  Shri  Krishna  Deo  Tripathi

 श्रो  कृष्ण  देव  जिपाठों  ( ' उन्नाव)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  पर  विच्चार  किया  जाये  uv
 उपाध्यक्ष  महोदय,  संविधान  में  संशोधन  करने
 कै  लिए  मैं  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है,
 उस  का  मंशा  बिल्कूल  साफ़  हैं  ।  जब  हमने
 समाजवादी  समाज  की  रचना  का  लक्ष्य
 स्वीकार  कर  लिया  है,  तो  यह  आवश्यक  हो
 जाता  है  कि  हम  पने  संविधान  में  इस
 भावमा  को,  अपने  इस  लक्ष्य  को,  अपनी  इस
 प्रतिज्ञा  को  उचित  स्थान  दें  ।  यह  सही
 हैं  कि  जिस  समय  संविधान  बना  था,  उस
 समय  समाजवाद  का  लक्ष्य  हमारे  सामने
 बहुत  साफ़  नहीं  था  ।  हमें  इस  बात  पर  भी
 गौर  करना  होगा  कि  जिस  तरह  हमारी
 संविधान  निर्मात्री  परिषद्‌  बनी  थी,  उस
 सभा  में  श्लौर  उस  समय  की  विशेष  स्थिति  के
 संदर्भ  में  यह  सम्भव  नहीं  था  कि  समाज-
 वादी  लक्ष्य  का  समावेश  हमारे  संविधान
 में  किया  जाये  ।  लेकिन  इस  बात  में  भी
 सन्देह.  नहीं  कि  उस  समय  हमारे  नेता,
 स्वर्गीय  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू,  के  सामने
 यह  बिल्कुल  साफ़  था  कि  हमें  आगे  चल  कर
 समाजवादी  समाज  का  निर्माण  करना  है  t
 संधिधान  निर्मात्री  परिषद्‌  में  सम्बन्धित
 प्रस्ताव  पर  हुए  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते
 हुए  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  3  दिसम्बर
 I946  में  जो  कुछ  कहा  था,  उस  की  तरफ

 मैं धापका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  |
 उम्होंने  कहा  था  :

 “You  all  know  that  this  Cons-
 tituent  Assembly  is  not  what
 many  of  us  wished  it  to  be

 are  चल  कर  उन्होंने  यह  े कदा
 “Others  might  take  objection  to

 this  resolution  on  the  ground  that
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 we  have  not  said  that  it  should  be
 a  Socialist  State.  Well,  I  stand
 for  socialism  and,  I  hope,  India
 will  stand  for  socialism  and  that
 India  will  go  towards  the  consti-
 tution  of  a  socialist  State.....  ww

 oe  जब  मैं  संविधान  मैं  यह  संशोधन  करने
 का  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं,  तो  समझता
 हं कि  हम  अपनी  उस  कल्पना  को,  झपने
 उस  लक्ष्य  को  व्यवहार  रूप  में  लाधे  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं,  जो  हमारे  नेता  ने  3  दिसम्बर,
 946  को  संविधान  निर्भाबी  परिषद्‌  के

 सामने  रखा  था  और  जिस  की  पूति  की  उन्होंने
 श्राशा  व्यक्त  कीथी  ।

 यह  बात  शी सही है.  कि  जब  946
 से  949  तक  संक्धिन  बना,  उस  समय  एसी
 स्थिति  नहीं  थी,  जिस  में  समाजबाद  की  बात
 बहुत  साफ़  तोर  से  कही  जाती  उस  समय
 के  हमारे  नेता  श्र  विशेषकर  संविधान
 निर्मात्री  परिषद्‌  के  सदस्य  देश  भक्‍त  तो  थे
 ही  ,  लेकिन  उन  में  से  भ्रधिकांश  उदारवादी,
 लिबरल  थे,  जिनका  विश्वास  समाजवाद  में
 नहीं  था,  हालांकि  उनकी  धुंधली  सी  कल्पना
 थी,  एक  ऐसे  राज़्य  का  निर्माण  करने  की  एक
 ऐसी  राज्य-व्यवस्था  को  कायम  करने  की  रास
 में  लोक-कल्याणकारी  समाज  की  स्थापना
 हो  सके  ।  लेकिन  धीरे-धीरे  देश  की  भ्राथिक
 स्थिति  के  कारण  जनता  में  झौर  राज
 नीतिक  दलों  में  इस  विचार-धारा  ने  बल
 पकड़ा  कि  झगर  भारत  जैसे  पिछड़े  हुए  देश
 को  तेजी  से  विकास  करना  है,  तो  केवल  समाज-
 वाद  के  द्वारा  ही  वह  विकास  हो  सकता  हें,
 केवल  समाजवाद  के  रास्ते  पर  चल  कर  ही
 उस  को  भागे  बढ़ाया  जा  सकता  है  श्लौर
 विकसित  किया  जा  सकता  है  in  पंडित  नेहरू
 का  नेतृत्व  भी  सदैव  देश  में  शोर  कांग्रेस  में
 'लभाजवादी  प्रवृतियों  को  मज़बूत  करने  का
 प्रयास  करता  रहा  ।
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 इस  के  झतिरिक्त  नीचे  के  सामाजिक
 आर  राजनैतिक  कार्यकर्ताशों  का  दबाव  भी
 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  महत्वपूण  था,  क्योंकि
 उन  को  इस  देश  की  वास्तविक  परि-
 स्थिति  का  प्रनुभव  था  1  वे  यह  महसूस  कर
 रहे  थे  श्रगर  हम  ने  समाजवादी  व्यवस्था  को
 स्वीकार  नहीं  किया  और  उस  की  तरफ़
 आगे  न  बढ़े,  तो शायद  हम  झपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति
 नहीं  कर  सकेंगे  शौर  उस  सम्पन्न  भारत  का
 निर्माण  नहों  कर  सकेंगे,  जिस  की  कल्पना
 हम  ने  श्राज्ादी  की  लड़ाई  के  समय  की
 थी  1

 इस  प्रकार  धीरे  धीरे  समाजवादी  समाज
 का  हमारा  लक्ष्य  साफ़  होता  गया  शौर
 श्राज  इस  देश  में  जिस  राजनीतिक  दल  का
 शासन  है,  स्वतंत्रता  की  प्राप्ति  क ेबाद  उस
 ने  955  में  श्रावड़ी  में  समाजवादी  व्ययवस्था
 का  लक्ष्य  स्वीकार  किया  ।  उसके  बाद
 भुवनेश्वर  के  भ्रधिवेशन  में  उस  ने  समाज-
 वादी  समाज  के  लक्ष्य  को  बहुत  स्पष्ट  रूप
 से  भाना  और  उस  दिशा  में  तेज़ी  से  चलने
 की  प्रतिजा  की  शौर  कुछ  कदम  और  चरण
 भी  निर्धारित  किये,  जिन  के  द्वारा  उस  लक्ष्य
 की  प्रोर  तेज़ी  से  चला  जा  सकता  है।
 यही  नहीं,  हम  ने  प्रपने  नियोजन  के  प्रारूपों
 में  भी  समाजवादी  व्यवस्था  की  बात  कही  हे  1
 हम  ने  औधोगिक  नोति  के  प्रस्ताव  के
 द्वारा  इस  सदन  में  भी  इस  लक्ष्य  को  स्वीकार
 किया  है  1

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  शौर  देश की
 पिछले  उन्नीस  वर्ष  की  ग्राथिक  स्थिति  को  दृष्टि
 में  रखते  हुए  हम  इसी  परिणाम  पर  पहुंचते
 हैं  कि  हमें  समाजवादी  समाज  का  लक्ष्य
 बहुत  मज़ब्ती  के  साथ  मन्जूर  करना  है
 श्रौर  चूंकि  हमारे  मंविधान  में  इस  की
 व्यवस्था  नहीं  है,  हम  ने  उम  में,  भारत
 को  एक  समाजवादी  राज्य  घोषित  नहीं
 किया  है,  इसलिए  श्रपने  इस  उद्देश्य,
 इरादे  को  दृढ़ता  पूर्वक  व्यक्त  करने  के
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 लिए  शौर  उस  दिशा  में  बढ़ने  के  लिये  यह
 झ्रावश्यक  हो  गया  है  कि  हम  संविधान
 में  उचित  संशोधन  करने  की  व्यवस्थान  करें।

 पिछले  उन्नीस  वर्ष  म  यह  बहुत  स्पष्ट
 हो  गया  है  कि  जब  जब  भी  इस  देश  पर  संकट
 के  बादल  छाये  हैं,  तब  तब  इस  देश  ने  एकता
 के  साथ,  मिल-जुल  कर  काम  करके  बहादुरी
 तथा  दृढ़ता  का  परिचय  दिया  है।  चाहे  पाकि-
 स्तान  का  हमला  हो,  चाहे  चीन  का
 हमला  हो,  देश  ने  एकता  शौर  दृढ़ता  के
 साथ  डट  कर  उसका  मुकाबला  किया
 है  एसा  क्‍यों  संभव  हो  सका  ?  ऐसा  केवल
 इसलिए  संभव  हो  सका  कि  भारत  के  इतिहास
 में  पहली  बार  4४  करोड  लोग  यह  समझे  हैं
 कि  यह  देश  उनका  हैं  शीर  उनमें  साझेदारो
 की  भावना  पैदा  हुई  है  1  शौर  यह  साझेदारी
 की  भावना  पैदा  हुई  है  लोकतन्त्र  के  माध्यम
 से  t  चूंकि  हमने  लोकतन्तरात्मक  व्यवस्था
 को  इस  देश  में  प्रपनाया  है,  जिसमें  सब  लोगों
 को  समान  प्रधिकार  प्राप्त  हैं,  इस  लिए  उनमें
 यह  एकता  भौर  साझेदारी  की  भावना  पैदा
 हुई  है  शौर  इसी  लिये  संकट-काल  में  इस  एकता
 की  भावना  के  सहारे  ही  यह  देश  बड़ी  बड़ी
 दिक्कतों  पर  काबू  पाने  में  सफ़ल  हुमा  है  ny
 यह  साझेदारी  की  भावना  प्रजातन्त्रीय  व्यवस्था
 के  प्रन्तगंत  गांधी  जी  श्रौर  श्री  नेहरू  के  नेतृत्व
 में  इस  देश  को  मिली  है  ।

 पिछले  उन्नीस  वर्षों  में  एक  तथ्य  बहुत
 स्पष्ट  रूप  से  हमारे  सामने  प्राया  है,  जिस  के
 लिए  हमें  प्रफसास  है,  सारे  देश  का  श्रफसास
 है  ।  हमने  यह  कल्पना  की  थी  कि  राजनोतिक
 स्वतन्त्रता  प्रतप्त  करने  के  बाद  हम  इस  देश  को
 समृद्ध  बनायेंगे.  भ्रागे  ले  जायेंगे,  गरीबों  प्रीर
 भुखमरी  की  दूर  करेगे,  बोमारी,  प्रश्याचार,
 ग्रनावार  शौर  शापण,  का  प्रन्त  करेंगे.  इस
 देश  में  एक  ऐसा  समाज  बनायेंगे,  जिसमें  सभी
 खुशटाल  हों,  जिसमें  सधों  को  बुनियादी
 झ्रावए  कताओों  को  पूलि  हो  सके  -  लेकिन
 राजनीतिक  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  के  उदम्रीस
 वर्ष  बाद  भो  हम  ऐसा  नहीं  कर  । इस
 सम्बन्ध  में  में  भ्ौर  पूरे  देश  को  निराणा  हुई  है  y
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 सरकार  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  बहुत  सी
 कठिनाइयां  होते  हुए  भी  प्रयत्नशील  है  ।
 बह  यह  भी  महसूस  करती  है  कि  इस  दिशा  में
 जितनी  तेजी  से  चलना  चाहिए,  हम  उतनी
 तेजी  से  नहीं  चल  सके  हैं  ।.वह  यह  प्रयास  भी
 कर  रही  है  कि  उस  ओर  ज्यादा  तेज़ी  से
 चला  जाये  |  हम  समानता  के  भ्राघार  पर,
 सामाजिक  न्याय  के  आधार  पर,  आझ्राथिक
 विषमता  को  दूर  करके  एक  खुशहाल  समाज
 बनाना  चाहते  थे  |  लेकिन  उसकी  जगह
 देखने  में  यह  झाया  है  कि  चूंकि  हम  ने  समाज-
 बाद  का  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  है,  समाज-
 बादी  समाज  की  स्थापना  की  दिशा  में  तेज़ी
 स्रेश्नौर  दृढ़ता  स ेकदम  नहीं  उठाया  है,  इस  लिए
 उसका  परिणाम  यह  हा  है  कि  हमारे  देश  में
 पिछले  उन्नीस  वर्षों  मे ंविषमता  घटने  के  बजाये
 बढ़ती  गई  है  ।  चाहे  देहात  श्रौर  शहरों  की
 विषमता  हो,  चाहे  प्रमीर  और  गरीब  की
 विषमता  हो,  चाहे  बड़े  भ्रौर  छोटे,  ऊंचे  और
 नीचे  की  विषमता  हो,  चाहे एक  क्षेत्र  भोर  दूसरे
 क्षेत्र  मे ंविषमता  हो,  हमारे  देश  में  हर  तरह  की
 विषमता  बढ़ती  गई  है  ।  चूंकि  पिछले  उन्नीस
 बर्षों  में  हम  समाजवादी  रास्ते  पर  नहीं  चले
 हैं,  इस  लिए  उसका  परिणाम  यह  हुभा  है  कि
 हम  सामाजिक  न्याय  पर  श्राधारित  श्रौर
 श्राथिक  विषमता  को  दूर  कर  के  जिस  तरह  की
 आशिक  व्यवस्था  इस  देश  में  स्थापित  करना
 चाहते  थे,  उसमें  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  एक
 तरफ  तो  हमारे  देश  में  राजनीतिक  जनतंत्र
 की  वजह  से  साझेदारी  की  भावना  पैदा  हुई  है,
 जिसके  माध्यम  से  हम  बड़ी  बड़ी  दिक्कतों,
 बड़ी  बड़ी  मुसीबतों  शौर  विदेशी  प्राक्रमणों
 का  सामना  करने  में  सफल  हुए  हैं  ।  बावजूद
 दस  बात  के  कि  हमारे  यहां  झान्तरिक  मतभेद
 हैं,  क्षेत्र  क्षेत्र  में कभी  कभी  मतभेद  हो  जाते  हैं,

 भाषा  के  प्राधार  पर  मतभेद  हो  जाते  हैं,
 खेकिन  यह  बुनियादी  एकता  जो  संकट  काल  में
 हमारे  सामने  झाई,  वह  उसी  साझेदारी  को
 चावना  के  कारण  थी,  जो  जनतन्द्र  की  वजह  से
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 fer  हुई  ।  तो  एक  तरफ  तो  यह  बुनियादी
 एकता  जनतन्त्र  की  वजह  से,  साझेदारी  की
 भावना  की  वजह  से  और  दूसरी  तरफ  20
 वर्षो  में  हम  देश  को  प्राथिक  दृष्टि  से  जितना
 आगे  ले  जाना  चाहते  थे,  वह  भागे  नहीं  ले
 जा  सके  शौर  एक  तरह  से  हमारी  ज्र्थ
 व्यवस्था  म  ठहराव  शा  गया  है,  स्टेगनेशन
 झा  गया  है,  ये  दोनों  चीजें  एक  साथ  नहीं
 चल  सकती  हैं

 स्थिति  यह  हैँ  कि  प्रगर  हम  प्रजातन्त्र  के
 माध्यम  से  सामाजिक  परिवर्तन  इस  देश  में
 ला  सकने  में  समर्थ  न  हुए  तो  प्रजातन्त्र
 खतरे  में  पड़  जायेगा  प्रौर  प्रजातन्त्र  श्राज
 खतरे  में  है,  क्योंकि  हम  प्रजातन्त्र  के  माध्यम  से
 सामाजिक  परिवर्तन  लाने  में  समर्थ  नहीं  हो  सके
 हैं  इसलिये  भाज  तक  यह  है  उन  लोगों  के  लिये
 जो  प्रजातन्त्र  में  विश्वास  करते  हैं पौर  में
 समझता  हूं  किपूरा  सदन  प्रजातन्त्र  में
 विश्वास  करता  हैं,  में  प्रातन्त्र  में  विश्वास
 करता  हूं,  सारा  देश  प्रजातन्त्र  में
 विश्वास  करता  है  कि  अभ्गर  हमें  प्रजातन्त्र
 की  रक्षा  करनी  है,  प्रजातन्‍त्र  को  मजबूत
 बनाना  है,  तो  हमारे  सामने  कोई  दूसरा  रास्ता
 नहीं  है  कि  हम  उस  प्रजातन्त्न  को  सार्थक  बनावें,
 उस  प्रजातन्त्र  को  सारवान  बनावें  झौर  वह
 तभी  सम्भव  है  जब  हम  प्रजातन्त्र  के  साथ
 समाजवाद  का  मिलाप  करा  दें  ।  प्रजातन्त्र
 राजनीतिक  क्षेत्र  में  है  ।  भगर  प्राथिक
 समामता  की  बात  है  तो  प्रजातन्त्र  से  हम
 नहीं  ला  सकते  in  प्रजातन्त्र  तो  एक  भ्रवसर
 देता  है  पूरे  समाज  को,  पूरी  जनता  को  कि
 बह  प्रजातन्त्र  क ेराजनीतिक  झस्त्र  स ेसामाजिक
 परिवतंन  ले  जावे  भौर  एक  ऐसा  समाज  स्थापित
 कर  दे,  जिसमें  सब  को  समान  रूप  से  आगे
 बढ़ने  जौर  प्रगति  करने  का  मौका  मिले  और
 समाज  की  बुनियादी  शक्ति  को  बढ़ा  सके  ।

 हमने  पिछली  लड़ाई  के  बाद  भ्रफरीका
 झौर  एशिया  के  देशों  में  जो  देखा  वह  हमारे
 लिये  बहुत  बड़ा  सबक  होना  चाहिये  ।  [जिस
 तरह  से  ये  देश  वहां  सामाजिक  एरिजतेन  झोर
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 समस्याझों  के  हल  नहीं  निकाल  पाये  श्रौर
 परिणाम  यह  हुभा  कि  एक  के  बाद  दूसरा  देश
 या  तो  फासिस्ट  ताकतों  का  शिकार  हुझा,
 भरधिनायकवाद  का  शिकार  हुआ,  वहां  पर  एक
 दल  की  सरकार  हो  गई  झौर  दूसरे  दलों  को
 समाप्त  कर  दिया  गया,  राजनीतिक  स्वतन्त्रता
 समाप्त  कर  दी  गई,  या  वहां  पर  फौजी  ताना-
 शाही  कायम  हुई  t  यह  बड़े  सौभाग्य  की  बात  है
 खुशी  की  बात  हूँ  कि  हमारे  देश  में  प्रजातन्त
 की  जड़ें  इतनी  मजबूत  हैं  कि  यह  स्थिति  पैदा
 नहीं  हुई  शौर  हमारी  जनतन्त्रात्मक  व्यवस्था
 झाज  भी  उसी  तरह  से  काम  कर  रही  है  ।
 लेकिन  जैसा  मैंने  प्रापसे  कहा,  झगर  हमें
 जनतन्त  को  मजबूत  करना  है  शौर  जनतन्त
 को  स्थायी  करना  है  तो  प्रावश्यक  है  कि  जन-
 तन्त्र  को  पूरा  किया  जाय  ।  इस  जनतन्त्र  फा
 विस्तार  प्राथिक  क्षेत्र  में  किया  जाय  प्रौर
 जनतन्‍्त्र  के  विस्तार  को  प्राथिक  क्षेत्र  में  करने
 का  प्रर्थ  है  कि हम  समाजवाद  की  स्थापना  इस
 देश  में  जल्द  से  जल्द  करें।

 संविधान  जिस  रूप  में  हमारे  सामने  हे,
 उसमें  सामाजिक  न्याय  की  बात  की  गई  है,
 राजनीतिक  और  ध्राधिक  प्रधिकारों  की
 समानता  की  बात  की  गई  है  भोर  एक  ऐसा
 ढांचा  प्रस्तुत  करने  की  कोशिश  की  गई  है,
 जिसमें  सभी  को  समान  रूप  से  भ्रधिकार  मिलें,
 जागे  बढ़ने  का  प्रवसर  मिले,  प्रगति  और
 विकास  करने  का  प्रवसर  मिले  ।  लेकिन  जैसा
 मैंने  कहा  जब  हमने  अपना  लक्ष्य  समाजवाद
 निर्धारित  कर  लिया  है  तो  कोई  मायने  नहीं  हैं
 कि  हमारे  संविधान  में  इसके  माध्यम  से  इस
 बात  की  घोषणा  यों  न  की  जाये  ny  मैं  नहीं
 कह  सकता,  इस  पर  भी  दो  रायें  हो  सकती  हैं
 कि  भाज  हमारे  देश  का  जो  मौजूदा  संविधान  है,
 क्या  उसके  माध्यम  से  इस  देश  में  समाजवाद
 भा  सकेगा  या  नहीं  t  मैं  समझता  हूं  कि  झा
 जायेगा  शौर  जैसे  जैसे  हम  समाजवाद  की  दिशा
 में  भागे  बढ़ेंगे,  हो  सकता  है  कि  कुछ  रुकावरटें
 बावे,  हम  महसूस  हो  कि  हमारा  संविधान
 इसमें  उस  दिला.  में  तेजी  से  चलने  में  ' इकावट
 डाल  रहा  है,  तो  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।
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 संविधान  देश  के  विकास  का  एक  माध्यम  है,
 जहां  एर  वह  देश  के भागे  बढ़ने  में  रुकावट
 डालेगा,  कोई  ऐसा  प्नुज्छेद  या  ऐसी  धारा  जो
 हमें  उस  दिशा  में  तेज़ो  से  चलने  में  रुकावट
 डासेगी,  हम  उसे  परिवर्तित  कर  सकते  हैं,
 संशोधित  कर  सकते  हैं,  लेकिन  यह  जरूरी  है  कि
 जब  हमने  समाजवाद  का  लक्ष्य  मान  लिया  हैं
 तो  हम  उसका  समावेश  प्रपने  संविधान  में
 ईमानदारी  जौर  नेकनीयतो  से  करे  -  यह  बहुत
 श्रावश्यक  है  ny

 झाज  एक  प्रौर  विशेष  स्थिति  है  जो
 पिछले  कुछ  महीनों  से  जो  इस  देश  में  पंदा  हो
 रही  है  tv  फासिस्टवादी  ताकतें,  साम्प्रदायिक
 ताकलें  जिस  तेज़ी  से  इस  देश  की  एकता  को
 धवका  पहुंचा  रही  हैं,  उस  से  द्ांखें  बन्द  नहीं
 कर  सकते  t  वह  बहुत  बड़ा  खतरा  है  श्रौर
 मैं  उन  लोगों  में  हूं  जो  महसूस  करते  हैं  कि
 केवल  समाजवाद  का  रास्ता  ही  इस  तरह  की
 विधटनकारी  मनोवृत्ति  के  विस्तार  को  रोक
 सकता  है  ।  इसलिये  प्रावश्यक  है  कि  हम
 अ्रपने  इस  इरादे  को  और  साफ  करें  ताकि  देश
 यह  समझे  कि  हम  नेकनोयती  के  साथ  प्रपने
 इस  इरादे  को  लागू  करने  के  लिये  प्रथत्नशील
 हैं  1

 फिर  जैसा  मैंने  कहा  सविधान  में  जो
 संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  वह  अनुच्छेद  ॥
 श्रौर  भ्रनुष्छेद  393  में  है  1  इसके  द्वारा  देश
 के  नाम  में  परिवर्तन  किया  जायगा--

 “sovereign,  democratic,  socialist  Re-
 public  of  India”

 इसके  बाद  यह  “सम्पूर्ण  प्रभुस  मम्पन्न
 लोकतन्त्राटमक  समाजवादी  भारत”  के  नाम
 से  पुकारा  जायगा  ।  जिस  बात  को  हम  स्वीकार
 कर  चुके  हैं,  जिसको  हमारी  सरकार  स्वीकार
 कर  चुकी  है,  जिस  राजनीतिक  दल  की  यह
 सरकार  है  श्रौर  जो  इसको  स्वीकार  कर  चुकी
 है,  उसका  समावेश  संविधान  में  प्राज  नही
 बहुत  पहले  हो  जाना  चाहिए  था  ।  जब
 955  में  इस  देश  को  सरकार  के  राजनीतिक
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 [श्री  कृष्ण  देव  त्रिपाठी]
 दल  ने  इस  लक्ष्य  को  स्वीकार  किया  था  शझ्ौर
 जब  भुवनेश्वर  में  उसकी  पुष्टि  की  थी  तो
 आवश्यक  था  कि  उसी  वक्‍त  हम  इस  बात  को
 अपने  संविधान  में  ले  श्राते  और  भ्रपने  इस  लक्ष्य
 को  स्पष्ट  कर  देते  ।  लेकिन  श्रब  भी  देर  नहीं
 हुई  है ध्रौर  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  बहुत
 आवश्यक  है  जैसा  मैंने  कहा--ताकि  इस
 देश  के  लोगों  को  जो  विश्वास  हैं,  नो  साझेदारी
 की  भावना  है,  वह  मजबत  हो  ।  लोग  यह  न
 समझे  कि  हम  नारा  कुछ  लगाते  हैं,  कार्यक्रम
 कुछ  देते  हैं,  लेकिन  करते  कुछ  हैं  ।  भ्रगर  हम
 समाजवाद  में  विश्वास  करते  हैं,  जैसा  कि  हम
 करते  हैं,  यह  सदन  करता  है,  इस  देश  के  तमाम
 राजनीतिक  दल  करते  हैं,  केवल  एक  या  दो
 राजनीतिक  दलों  को  छोड़  कर,  और  इस  देश
 की  48  करोड़  जनता  करती  है,  क्योंकि  उसका
 भाग्य  इसी  पर  निर्भर  करता  है  भ्रगर  समाजवाद
 श्राता  है,  तभी  वे  सम्पन्न  हो  सकते  हैं,  इसलिये
 जब  हम  नेकनीयती  से  समाजवाद  में  विश्वास
 करते  हैं  तो  यह  बहुत  ज़रूरी  है  कि  हम  संविधान
 के  प्रनुच्छेद  ]  श्रौर  393  में  जो  संशोधन
 मैं  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं,  उन  संशोधनों  को  स्वीकार
 करे  ny

 मैं  सरकार  से  यह  झाशा  करूंगा,  जो
 समाजवाद  में  विश्वास  करती  है,  जो  देश  का
 समाजवादी  नेतृत्व  करना  चाहती  है,  जो
 समाजबवाद  के  पग्राधार  पर  इस  देश  का  विकास
 शौर  नियोजन  करना  चाहती  है,  मैं  उस  सरकार
 से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  संविधान  में  इस
 संशोधन  को  स्वीकार  करे  ।  देश  में  एक  ऐसा
 बातावरण  बनावे,  जिससे  समाजवादी  ताकतों
 में  नया  हौसला,  नई  मजबूती,  नई  दृढ़ता  झावे
 और  हम  उस  दिशा.  में  तेज़ी  से  श्रौर  जल्दी  से
 चलें,  ताकि  ऐसे  हिन्दुस्तान  का  निर्माण  बहुत
 जल्द  कर  सफें,  ऐसे  समाज  का  निर्माण  बहुत
 जल्द  कर  सकें,  जिस  समाज  की  कल्पना  हम
 इलने  दिनों  से  करते  भाये  हैं  ।

 Mr,  Chairman:  Motion  moved:
 “That  the  Bill  further  to  amend

 the  Constitution  of  India  be  taken
 into  consideration.”

 MAY  135,  7966  Amendmeng  Bil}  6766

 Shri  S.  Kandapp  (Tiruchengode)  :
 Sir,  the  hon.  Members,  Mr.  Tripathi,
 has  moved  a  Bill  seeking  to  insert
 the  words  ‘sovereign,  democratic,
 sovialist  Republic”  in  articles  l  and
 393  of  the  Constitution.  ]  find  this
 inscribed  in  the  Preable  itself.  Be-
 fore  going  into  the  advisability  of
 inserting  these  words,  I  would  like  to
 pose  the  question  whether  the  pro-
 blem  of  bringing  a  socialist,  democra-
 tic  Republic  to  this  country  will  be
 solved  by  simply  paraphrasing  it  in
 such  a  manner.  We  know  the  untir-
 ing  and  persistent  lip  sympathy  pa‘d
 to  democratic  socialism  in  Avadi,  then
 in  Bhuvaneswar  and  then  in  Jaipur.
 The  Government  continues  to  say  that
 they  are  aiming  to  bring  about  a
 socialist,  democratic  Republic  in  this
 country.  But  to  our  utter  regret,  we
 find  the  practical  steps  taken  by  tlie
 Government  are  not  in  that  direction.
 It  is  rather  going  in  the  reverse.  We
 know  the  progress  made  by  the  pri-
 vate  sector  and  we  know  the  p!igiit  in
 which  the  public  sector  is  placed.
 We  also  know  how  socially  a  consi-
 derable  and  a  substantial  portion  of
 the  population  of  this  country  is  still
 placed,  how  they  are  in  sub-human
 and  inhuman  positions  and  how  they
 nave  not  even  reached  the  marginal
 level  of  minimum  human  standards.
 So,  these  kinds  of  things  should  be
 attended  to  before  these  superfluous
 changes  are  sought  to  be  made—wac-
 ther  we  change  it  or  not  it  is  imma-
 terial.

 As  far  as  the  Constitution  is  con-
 cerned,  it  is  not  without  flaws.  There
 were  vested  interests  operating  evcn
 during  the  framing  of  the  Constitution.
 That  is  my  view.  For  example...

 Shri  D.  0.  Sharma  (Gurdaspu:):  No.

 Shri  S.  Kandappan:  Shri  Sharin:  is
 saying  “No”,  but  to  my  mind  it  is
 so.  Take,  for  example,  article  i5  of
 the  Constitution.  It  is  about  prohibi-
 tion  of  discrimination  on  grounds  of
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 religion,  race,  caste,  sex  or  place  wi
 birth.  This  article  says:

 “The  State  shall  not  discrimi-
 nate  against  any  citizen  on
 grounds  only  of  religion,  race,
 caste,  sex,  place  of  birth  or  any  of
 them.”

 ~  would  like  to  ask  the  constitutional
 pundits  among  the  hon.  Members  here
 whether  these  grounds  are  the  only
 things  in  our  country  which  discri-
 minate  people.  Take,  for  example,
 language.  Is  it  not  ome  of  tae  major
 things  where  we  find  that  almost  two-
 third  of  the  total  population  in  this
 country  is  being  discriminated  against.
 By  not  ine:uding  “language”  in  this
 article  and  by  creating  the  superfluous
 Part  XVIII  of  the  Constitution  about
 official  Janguage,  ]  find  our  Constitu-
 tion  has  relegated  the  nun-Hindi-
 speaking  people  to  a  secondary  status.
 It  is  so  for  the  last  9  years  and  it
 will  be  there  for  quite  some  time,  I
 think.

 Shri  Shree  Narayan  Dus:
 not  a  fact.

 Shri  Ss.  Kandappan:  It  ‘s  a  fact.  I
 consider  it  as  the  Himalayan  blunder
 of  the  Constitution-framers.  It  is  a
 fact  and  it  is  there  in  black  and
 white.  There  are  other  things  too
 where  we  find  that  there  is  discrimi-
 nation.

 That  is

 Therefore,  I  would  say  that  instead
 of  putting  in  some  more  phrases  or
 taking  away  some  words  in  the  Cons-
 titution,  the  Government  should  go  in
 for  more  basic  and  practical  approa-
 aches,  and  they  should  try  to  really
 bring  about  a  situation  whercin  they
 can  really  lead  this  country  towards
 the  goal  of  socialism.

 शी  औमारायण  दास  (दरभगा)
 हमारे  तिपाठी  जी  ने  जो  विधेयक  विधान
 में  संशोधन  करने  का  उपस्थित  किया  है
 उसके  पीछे  जो  भावना  है  जैसा  कि  उनके
 संशोधन  से  शोर  उनके  भाषण  से  भी  स्पट
 है,  बहुत  हो  प्रज्छो  है।  हमारे  सविधान
 की  पहली  धारा  है।  जो  नाम  को  व्याब्या
 को  गई  है  शौर  बविधान  को  धारा  9  में
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 जो  संविधान  का  नाम  बताया  गया  है,  उसम
 संशोधन  करने  के  लिये  यह  बिल  है  ।
 जो  शब्द  वह  हस  संशोधन  विधेयक  द्वारा
 जोड़ना  चाहते  हैं  अंग्रेजी  में  वे  हैं,  सावरेन
 डेमोक्रेटिक,  सोशलिस्ट  रिपबिलक  1  हिन्दी
 में  अनवाद  किया  जाए  तो  वह  बनेगा
 सर्वंसत्तत्मक,  प्रजातंत्रात्मक  समाजवादी
 गणराज्य.  यानी  इन  शब्दों  में  वह  शब्द  समाज
 वादी  जोड़ना  चाहते  हैं  1  मैं  समझता  हूं
 कि  नाम  जितना  छोटा  होता  है  उतना  ही
 श्रच्छा  होता  है  ।  नाम  को  गर  बढ़ा  दिया

 जाए  तो  जो  उसके  किट्स  हैं,  जो  तथ्य  हैं  वे
 नहीं  बढ़  जाते  हैं  ।

 यह  सही  ह  कि  हमने  झ्रौर  इस  सदन  ने  भी
 प्रस्ताव  स्वीकार  किया.  ह्प्रा  है  कि  हमारा
 जो  उद्देश्य  है  वह  समाजबाद  लाने  का
 है  ।  हम  झपने  देश  में  समाजबाद  की  स्थापना
 करना  चाहते  हैं।  उसके  लिए  जितने  भरी
 प्रयास,  जितने  भी  प्रयत्न  जारी  हैं,  @
 हम  कर  रह  हैं।  हो  सकता  है  कि  उद्देश्य  की
 प्राप्ति  में  कुछ  समय  लग  रहा  हो  ।  लेकिन
 श्राप  देखें  कि  हमारे  देश  का  यह  निश्चय  है,
 इस  सदन  का  यह  निश्चय  है  कि  हमारा
 उद्देश्य  समाजवाद  की  स्थायना  करना
 है.  ।  नाम  बढ़ा  देने  से  उद्देश्य  की  जो
 प्राप्ति  है वह  जल्दी  नहीं  हो  जाती  है  ।

 हमारा  देश,  हमारा  राष्ट्र  सर्वससात्मक
 है,  इस  में  किसी  प्रकार  का  कोई  सन्देह  नहीं
 है  ।  किसी  के  दबाव  से  काम  हम  नहीं  करते
 हैं।  हमारे  ऊपर  किसी  का  दबाव  नहीं  है  t
 जितनी  भी  शक्ति  देश  के  प्रंदर  है  शासन  की,
 वह  जनता  की  शक्ति  हैं।  जनता  ने  चुनाव  के
 जरिये  से  इस  सदन  को  प्रपती  सारी  शक्ति
 प्रदान  की  है।  जनता  के  ही  हम  प्रतिनिष्नि
 हैं।  उसके  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  ही  हम  यह
 काम  करते  है।  सर्वसलात्मक  तो  हमारा  देश
 है  ही  ।  हमारा  जो  विधान  है  बढ़  शुरू  से  ले  कर,
 भ्र  से  ले  कर  श्र:  तक  प्रजातांशिक  ढा  पर  ही
 तो  बना  ह्प्रा  है।  विधान  की  जो  सारी  रचनां
 है,  विधान  की  जो  प्रस्तावना  है,  जा  प्िएमबल
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 है  वह  विल्कुल  आप  समझ्िये  प्रजातांबिक
 ढंग  का  है।  समाजवाद  का  तो  हम  निश्चय
 कर  ही  चके  हैं।  जो  माननीय  सदस्य  की  इच्छा
 है  वह  बहुत  ग्रणंसनीय  है।  उसके  सम्बन्ध  में
 जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  वैसे  तो  उसका  मैं
 समर्थन  करता  हूं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 संशोधन  की  प्रावश्यंकता  नहीं  है।  यह  सब
 तो  है  ही।  समय  समय  पर  जो  हमारा  उद्देश्य
 है  उसको  प्राप्त  करने  की  हम  घोषणा  भी  करते
 गहते  हैं।  प्रपने  प्रस्तावों  द्वारा  हम  उसकी
 प्राप्ति  का  संकल्प  करते  रहते  हैं।  संविधान
 के  प्रन्दर  जो  डायरेबिटव  प्रिंसिपल्श  भ्राफ
 स्टेट  पालिसी  हैं,  शासन  के  जो  सिद्धान्त  दिये
 गये  हैं  बे  सब  इतने  स्पष्ट  हैं  कि  प्रगर  उनको
 हम  कार्यान्वित  कर  सकें  जल्द  से  जल्द  तो
 हमारा  देश  एक  बहुत  भ्रच्छा  श्रादर्श  देश  बन
 सकता  है।  इसलिए  जहां  मैं  उनके  संशोधन
 की  भावना  का  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  वहां
 जो  विशेषण  वह  नाम  में  जोड़ना  चाहते  हैं,
 उसकी  शभ्रावश्बयकता  नहीं  समझता  हूं  t
 बह  तो  उस  में  सन्निहित  है,  मिला  हुझा  है  ।
 इसलिए  उसकी  प्रावश्यकता  नहीं  है  ।
 संविधान  के  नाम  या  393  धारा  में
 संशोधन  करने  की  जरूरत  नहीं  है।
 मैं  समझता  हूं  कि  जल्द  से  जल्द  हमारे  देश
 में  समाजवाद  झगर  नहीं  श्राएगा  तो  हमारे
 प्रजातंत्र  के  ऊपर  खतरा  है  V  जनता  ने  जो
 कसा  हमे  दे  रखो  है  गा  जो
 निर्णय  हमने  प्रपने  प्रस्तावों  द्वारा  या
 या  किसी  शौर  ढंग  से  कर  रखें  हैं  उन  से  हम
 हट  जाते  है  था  उस  सत्ता  को  झ्गर  हम  किसी
 दूसरे  के  मातहत  कर  देते  हैं  तो  हम  पने  सिद्धान्त
 सेगिरेगें।  हमें  चाहिये  कि  हम  जल्द  से  जल्द
 अपनी  योजना  को,  अपने  काम  को  जोकि  हमारे
 देश  मे  चला  रह  हैं,  सम्पन्न  करके  यहां  की  गरीबी
 को  मिटायें  ।  प्रगर  हम  यह  कोशिश  नहीं
 करेंगें  और  जो  बिषमता  हमारे  देश  में  है,
 समाजिक,  प्राथिक  या  राजनंतिक  उसको  हम
 a  घ्रातिशीघ्र  दूर  नहों  करेंगे  तो  यह  हमारा
 जो  प्रजातंत्ात्मम  गणतंत्र  है  उसके  ऊपर

 MAY  13,  966  Amdt.  Bill  6770

 जबर्दस्त  खतरा  शा  सकता  है  |  इस  में  कोई
 सन्देह  नहीं  हीना  चाहिये  L  इस  वास्ते  जहां
 मैं  उनके  संशोधन  विधयक  की  भावना  का
 समर्थन  करता  हूं  वहां  मैं  इस  संशोधन  की  प्राव-
 श्यकता  नहीं  समझता  हूं  ।

 हमारे  एक  मित्र  ने  भ्रभी  कहा  कि  हमारे
 देश  में  जाति  के  झघार  पर,  रेस  के  श्रघार  पर,
 जन्म  के  श्राघार  पर  कसी  तरह  का  कोई
 भेदभाव  नहीं  बरता  जाना  चाहिये  t
 यह  तो  एक  सिद्धान्त  की  बात  है
 जिस  को  हमने  स्वीकार  किया.  हुभा  है
 उनकी  समझ  में,  उनके  खयाल  में  ऐसा  होता  हो
 तो  मुझे  पता  नहीं  ।  बो  समझते  हैं  कि  हमारे
 देश  में  भेदभाव  बरता.  जाता
 Shri  S.  Kandappan:  I  wana  that

 the  word  “language”  should  be  inclu-
 ded  there.  There  should  be  no  dis-
 crimination  on  the  basis  of  language
 also.

 ft  भोनारायण  वास  :  यह  ठीक  हैं  t
 मैं  चाहता  हूं  कि  जैसे  इस  विधेयक  की  जरूरत
 नहीं  है  उसी  तरह  से  यह  भाषा  शब्द  जोड़ने  की
 भी  जरूरत  नहीं  है  1  हमारे  यहां  उत्तर
 दक्षिण  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता
 है  ।  जो  मौलिक  प्रधिकार  हैं,  ऐसी  बात
 नहीं  है  कि  उत्तर  वालों  को  प्रलग  से  दिये  गये
 हों  ग्रौर  दक्षिण  वालों  को

 Shri  S.  Kandappan:  It  is  a  fact.

 sh  tartan  दास  :  प्रलग  से  ।
 सब  के  मौलिक  अधिकार  एक  हैं  ।  भगर
 झापकी  नजर  में  उत्तर  भौर  दक्षिण  का  भेद
 हो  तो  यह  श्रापकी  सज़र  का  दोष  हो  सकता
 है  ।  हमारे  संविधान  में  न  भाषा
 के  झ्ाधार  पर,  न  धर्म  के  प्राधार  पर,  न  जाति
 के  ग्राधार  पर  या  झौर  कसी  झ्राधार  पर
 कोई  भेदभाव  किया  जाता  है  1  प्रगर  श्राप
 समझते  हैं  कि  ऐसा  होता  है  तो  यह  श्रापका
 भ्रम  है।  इस  वास्ते.मैं  चाहता  हूं  कि इसको
 आप  झपने  दिमाग  मे  निकाल  दें  तो  over
 होगा  t
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 में  माननीय  सदस्य  को  घन्यवाद  देता
 हूं  कि  इस  विधेयक  को  ल।  कर  उन्होने  थोड़ा
 सा  हमाराध्ध्यान  इस  शोर  भराकषित  किया
 @  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक
 की  कोई  ग्रावशध्यकता  नहीं  है

 Shri  D.  0,  Sharma:  Mr.  Chairmar,
 Sir,  Shri  Krishna  Deo  Tripathi  deserv-
 ed  a  better  deal  at  the  hands  of  the
 Members  of  the  Lok  Sabha  than  he
 as  got.

 I  think  that  his  plea  was  charac-
 terised  by  clarity  and  fulness  of  argu-
 ment.  I  do  not  know  why  my  fricnu
 has  been  opposing  this  Bill.  One  of
 the  Members  said:  shorter  the  name,
 the  better  it  is.  I  do  not  find  any
 short  name  in  India:  I  do  not  find  any
 short  name  in  any  part  of  the  world
 I  do  not  refer  to  the  nameg  of  per-
 sons  only;  I  refer  to  the  names  of  thc
 countries  also.  For  instance.  we  tail
 of  the  Federal  Republic  of  Germany;
 we  talk  of  the  Democratic  Repudlic
 of  Germany.  Why  don't  taney  say
 West  Germany  and  East  Germany?
 Why  do  they  try  to  describe  the  nature
 of  the  Constitution  under  which  those
 parts  of  Germany  live?  Whv  da  you
 call  a  country  with  which  we  have
 many  dealings  as  the  United  Kinz-
 dom?  Why  is  it  called  by  that  name?
 Why  is  Soviet  Union  called  as  the
 Socialist  Union  of  Republics?  Every
 country  likes  to  have  q  name  which
 describes  its  character  ard  I  do  not
 gee  any  reason  why  my  country
 should  not  have  that  kind  af  name  Of
 course,  Bharat  is  there  and  we  all  love
 it;  India  is  ther  and  we  all  love  it.
 But  if  a  descriptive  name  is  given  to
 my  country,  to  our  country,  I  think,
 it  will  be  very  much  in  the  fitness  of
 things.

 Unfortunately,  the  average  age  of
 the  Members  of  Lok  Sabha  is  fairly
 high  and,  therefore,  they  are  always
 unresponsive  to  any  change  of  any
 kind,  The  older  they  grow,  the  less
 responsive  they  become  to  a  chante
 even  if  it  is  a  good  change.  But  I
 ask  one  question.  What  do  you  think
 of  the  younger  generation?  What  do
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 you  think  of  the  school  boys?  What
 do  you  think  of  the  college  boys?
 What  do  you  think  of  the  under-
 graduates?  What  do  you  think  of  the
 post-graduates?  What  do  you  think
 of  those  persons  who  are  growing  up?
 What  do  you  think  of  adolescents?
 What  do  you  think  of  them?  They
 do  not  want  only  to  know  that  this  is
 India  or  that  this  is  Bharat.  They
 want  to  know  also  that  India  is  a
 Sovereign  Democratic  Socialist  Re-
 public.

 Now,  this  morning,  we  were  serine
 that  an  hon,  Minister  was  being  told,
 not  by  everybody,  by  a  few  Membcrs
 that  he  had  not  preserved  the  sove-
 reign  quality  of  his  country  while  he
 was  dealing  with  some  persons  in  the
 other  country.  Of  course,  that  was
 not  right.  He  had  stood  for  the  inte-
 grity  of  this  country  when  he  was
 negotiating  with  the  other  country.
 There  js  no  doubt  about  it.  But  why
 did  they  base  their  arguments  on  the
 sovereignty  of  the  country?  It  is  be-
 cause  the  word  ‘sovereignty’  comes  t9
 us  all  the  time,  It  ig  upper-most  in
 our  minds.  What  is  upper-most  in
 our  minds  must  be  there  on  paper
 also.  The  paper  should  be  linked  up
 with  those  feclings,  with  those  urges,
 with  those  drives,  and  with  those
 motivations  which  we  have  in  our
 hearts.

 I  believe  that  my  country  is  a
 sovereign  country,  and  I  am  very
 happy  about  it  that  it  ig  a  sovereign
 country.  I  believe  that  my  country
 follows  the  principles  of  (eriocratie
 socia'ism.  I  know  that  there  are  5070
 friends  who  think  that  we  have  not
 achieved  our  goal.  But  do  you  know
 that  when  the  British  were  here,  the
 gap  between  the  highest  salaried
 group  and  the  lowest  salaried  group
 wus  of  the  order  of  300-17  But  now,
 I  think  that  the  gap  has  come  down
 to  30:1,  and  we  are  working  in  that
 direction  80  that  the  gap  will  be  10:1.
 I  would  very  much  like  thut  there
 should  be  no  gap  at  all,  and  every-
 body  should  get  as  much  to  eat  as
 possible.  We  are  working  in  the
 direction  of  socialism.  Of  course,
 socialism  ig  not  like  a  rabbit  which  a
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 magician  can  produce  out  of  his  hat.
 It  is  a  means  only  for  better  produc-
 tion,  equitable  distribution  and  so  on.

 6773

 Then,  I  come  to  the  word  ‘demo-
 cracy’.  I  swear  by  the  word  ‘demo-
 cracy’,  and  I  think  that  this  word
 ‘democracy’  should  be  there,  because
 I  find  some  forces  in  this  country
 which  want  to  do  away  with  the
 democratic  character  of  my  country.
 There  are  some  persons  who  say  ‘Oh,
 what  is  this  Government?  It  makes
 up  its  mind  one  way  today  and  it
 changes  its  mind  the  next  day.  What
 is  this  Government?  It  is  much  better
 to  have  a  dictator  in  this  country  than
 a  democratic  Government.’.  There
 are  some  wrong-headed  people  who
 think  like  that.  I  do  not  agree  with
 them.  I  think  that  democracy  with
 all  its  faults  is  the  best  form  of
 government.  Democracy  with  all  its
 faults  is  the  Government  which  has
 given  better  results  all  over  the  world
 than  any  other  form  of  government.
 We  have  tried  monarchy.  Where  are
 the  monarchs  now?  They  are  work-
 ing  as  our  Parliamentary  Secre-
 taries......

 Mr.  Chairman:  Monarchs  of  yester-
 day.

 Shri  D,  0,  Sharma:  We  have  tried
 the  other  forms  of  government  also.
 What  have  they  come  to?  They  have
 not  come  to  anything.  Ultimately  we
 have  found  that  democracy  works
 better  and  democracy  has  given  a
 good  account  of  itself  not  only  in
 times  of  peace  but  in  times  of  war.
 When  the  Second  World  War  was
 fought,  democracies  all  over  the
 world  were  pitched  against  the  tota-
 litarian  governments  of  the  world.
 There  was  the  Government  of  Hitler,
 then  there  was  the  Government  of
 Mussolini,  all  totalitarian  dictator-
 ships.  But  the  democratic  govern-
 ments  of  the  USA,  UK,  France  and
 Russia  won.  Therefore,  democracy
 works  much  better  in  times  of  peace
 and  also  in  times  of  war.  Therefore,
 why  should  people  not  know  that  our
 country  is  a  democratic  country?
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 I  have  already  referred  to  socia-

 lism.  Now,  I  come  to  the  word
 ‘Republic’.  The  republican  form  of
 government  is  thought  to  be  the  best
 form  of  government.  The  USA  calls
 itself  a  republic.  The  Soviet  Union
 calls  itself  a  republic.  Both  these
 governments  differ  very  deeply  and
 yet  they  call  themselves  republics.

 Mr.  Chairman:  The  hon,  Member
 may  continue  his  speech  in  the  next
 session.

 7.00  hrs,
 *DECONTROL  OF  ESSENTIAL

 COMMODITIES
 Shri  Harish  Crandra  Mathur

 (Jelore):  Mr.  Chairman,  this  question
 which  was  originally  put  to  the  Prime
 Minister  and  could  more  appropriately
 have  been  answered  by  her  was  in-
 tended  to  clear  the  considerable  con-
 fusion,  contradictions  बात  inconsis-
 tencies  which  we  feel  and  iind  in
 Government’s  programme  of  controls
 and  decontrols  of  essential  commo-
 dities.  The  hon.  Finance  Minister,
 who  is  of  course  held  in  high  personal
 regard  by  all  of  us,  had,  I  am  afraid,
 not  the  entire  background  and  was
 not  fully  acquainted  with  the  facts
 which  had  been  stated  on  the  floor  of
 the  House  from  the  Government  side.
 He  had,  therefore,  to  depend  not  so
 much  on  facts  as  on  his  legal  flair  and
 hence  we  were  not  much  the  wiser
 after  all  the  questions  that  were  ans-
 wered  here.  Hence  this  discussion.

 Now,  I  wonder  if  it  is  realised  that
 it  is  because  of  the  confusion  and  con-
 tradictions  concerning  the  programme
 of  controls  and  decontrols  that  there
 is  almost  a  storm  both  inside  the  party
 and  outside  it,  being  discussed  at  the
 present  moment  in  the  country.
 Everything  is  related  at  present  to  the
 economic  administartion,  and  if  peo-
 ple’s  minds  are  exercised,  it  is  on  this
 account.  So  it  would  be  much  better
 if  the  hon.  Finance  Minister  makes  the
 entire  position  clear.

 *Half-an-hour  discussion.
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 Mr.  Bernard  Beil,  head  of  the  World
 Bank  Mission  to  this  country,  had
 described  in  a  detailed  report  as
 reported—I  do  not  know  how  far  it  is
 correct—that  the  present  system  of
 controls  has  no  redeeming  feature
 whatsoever  and  they  wanted  us  to
 reform  our  economic  administration.  |
 have  no  bias  againt  the  World  Bank
 or  their  advice.  I  would  like  to  go
 absolutely  on  the  merits  of  each  case.
 Today  when  the  hon.  Minister  of
 Planning  was  making  his  statement,
 he  also  said  something  very  significant which  again  referred  to  controls,  whe-
 ther  we  are  going  to  have  these  admi-
 nistrative  and  physical  controls  or
 whether  we  are  going  to  control  by certain  monetary  and  other  policies.

 I  will  not  go  into  the  wider  ques- tion  but  will  confine  myself  to  the
 limited  purpose  of  controls  of  essen-
 tial  commodities.  I  will  quote  what
 exactly  I  said  at  that  time.  While
 seeking  clarification,  I  said:

 “You  decontro]  cement  which  is
 a  scarce  commodity,  with  the  price structure  in-built  for  monopolistic
 growth.  You  refuse  to  decontrol
 sugar  which  is  in  abundance.  You
 decontrol  fertiliser  partially  and
 enter  into  a  deal  considered  as
 atrocious  and  unacceptable  by those  in  high  authority”.

 The  hon.  Finance  Minister  called  this
 a  ‘loaded’  question.  |  would  like  to
 clinch  the  issue.  So  far  as  cement
 decontrol  was  concerned,  my  objec- tion  is  not  to  the  distribution  side  so
 much.  After  a  certain  discussion,  I
 ‘felt  that  distribution  could  be  left  to
 the  industry.  Let  there  be  free  dis-
 tribution.  I  have  also  no  hesitation
 in  saying  that  after  I  wrote  letters  to
 quite  a  large  number  of  pradhans  of
 the  panchayats  samitis  enquiring  from
 them  as  to  how  the  distribution  was
 functioning,  the  replies  received  have
 been  quite  satisfactory.  I  am  happy
 if  the  consumer  is  relieved  of  all  the
 worry  of  going  to  petty  officials  and
 those  tortuous  processes,

 Mr.  Chairman:  Is  it  after  decontrol?
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 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Yes.

 Let  us  be  fair.  J  do  not  go  by  ideo-
 lugy  or  slogans;  I  go  by  what  is  more
 helpful  to  the  country  and  the  consu-
 mers.

 This  was  not  my  objection.  It  was
 also  not  my  point  that  Government
 had  been  pressurised  by  industry  and
 had  succumbed  to  its  influence.  My
 point  was  of  much  deeper  significance.
 }  would  like  the  hon.  Minister  to
 appreciate  it  and  answer  it.

 My  objection  is  that  in  this  decontrol
 you  have  an  in-built  arrangement
 whereby  you  are  giving  to  the  indus-
 try  an  additional  Rs.  25  crores  by  in-
 creasing  the  price  and  getting  it  from
 the  consumer.  You  are  putting  in  the
 hands  of  the  industry  this  sum  so  that
 the  industry  may  expand.  The  indus-
 try  will  not  be  able  to  expand  only
 with  this  Rs.  25  crores.  The  Govern-
 ment,  through  its  public  sector  insti-
 tutions,  through  its  credit  institutions,
 will  lend  another  Rs.  70  to  Rs.  80
 crores  by  way  of  loans,  so  that  the  in-
 dustry  will  double  its  production,  say,
 by  0  million  tons  today;  it  will  be  by
 another  0  million  tons  later.  What
 is  the  impact  of  it.  You  are  helping
 only  those  who  are  in  industry  by
 taxing  these  people,  by  taxing  the consumer,  and  those  very  people  in-
 whom  there  is  concentration  of  wealth.

 Your  Monopolies  Commission's  re-
 port,  the  Mahalanobis  Committee's
 report,  all  these  reports,  and  the  an-
 nounced  policy  of  the  Government  all
 the  time  is  that  our  economic  adminis-
 tration  should  be  such  that  there
 should  be  no  concentration  of  wealth,
 no  concentration  of  power,  that  the
 same  person  does  not  expand  very
 much,  that  there  is  a  place  for  new
 entrants,  while  the  inbuilt  arrange-
 ment  is  such  that  those  people  who
 are  aJready  in  the  industry  are  with
 a  far  greater  advantage  than  any  new
 entrant,  have  a  far  greater  advantage
 than  the  public  sector  enterprises.
 You  are  not  doing  anything  to  the
 public  sector.  You  could  have  levied
 this  cess  from  the  consumer  if  you
 were  short  of  funds,  this  Rs.  25  crores



 Decontrol 46777
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 which  you  are  collecting  from  the
 consumer,  but  you  are  making  avail-
 able  to  the  industry  and  thereby  mak-
 ing  for  further  concentration.  That
 is  my  basic  objection,  because  it  runs
 absolutely  counter  to  the  policies  of
 the  Government  enunciated  on  the
 floor  of  the  House.

 Shri  Ranga  (Chittoor):  That  is
 ideology.  All  the  policies  are  based
 on  ideology.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Do
 you  want  concentration?  Please  tell
 us.

 Shri  Ranga:  How  do  you
 there  woulg  be  concentration?

 think

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Do
 you  want  to  place  the  new  entrants
 at  a  disadvantage?

 Shri  Ranga:  Every  shareholder  is
 not  a  millionaire,

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Do
 you  want  to  put  the  public  sector  at  a
 disadvantage?  This  is  exactly  running
 counter  to  socialism  or  whatever  you
 might  call  it.

 My  hon.  friend  Shri  Ranga  may  be
 wanting  concentration  in  a  few  hands,
 I  am  not  for  it,  my  Government  is  not
 for  it.  Therefore,  I  am  asking  for  an
 explanation  not  from  Mr,  Ranga,  but
 from  my  Government,  whether  they
 are  for  this  policy  of  concentration  of
 wealth  in  particular  hands  or  not.  That
 is  my  basic  objection.

 Then  we  come  to  sugar.  the  hon.
 Minister  said  that  cement  was  not  a
 scarce  commodity,  and  among  the  es-
 sential  commodities,  he  gives  8  high
 priority  to  sugar  because  we  eat  sugar,
 we  do  not  eat  cement.  I  think  he  was
 quite  fresh  in  the  Government  and
 hag  much  experience  of  the  Calcutta
 rasagulilas  where  sugar  is  placed  very
 high,  but  |  think  as  Finance  Minister
 now  he  wil)  realise  that  cement  is  far
 more  important  for  all  development
 activities,  and  you  cannot  go  ahead
 with  any  developmental  work  with-
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 out  cement,  and  the  availability  ०
 cement  is  far  more  important.  There-
 fore  giving  a  higher  priority  to  sugar is  not  understandable  to  me.
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 Then  you  do  not  know  how  to  store
 your  sugar.  There  is  74  lakh  tong  in
 excess,  after  providing  for  everything, for  your  increased  consumption  for
 your  export  and  that  whatever  you
 like,  and  still  you  have  got  74  lakh
 tons  to  carry  over.  You  will  not
 decontrol  it.

 My  submission  is  this.  Decontrol  of
 cement  is  in  favour  of  the  industry,  it
 helps  the  industry,  the  industrialists
 want  it.

 So  you  do  it.  Sugar  decontrol,
 whatever  you  might  say,  is  not  wanted
 by  the  industry.  So,  you  will  continue
 it  in  spite  of  whatever  sugar  you  have
 got.

 When  you  go  to  more  important
 things  like  foodgrains,  what  happens?
 There  is  district  to  district  restriction,
 which  I  pointed  out  the  other  day,  in
 Rajasthan  and  other  places.  So,  there
 is  such  great  confusion,  contradiction,
 inconsistencies  at  all  levels  in  this
 matter.

 Then,  my  hon.  friend  the  Finance
 Minister  said  that  they  keep  a  sharp
 eye  on  the  rise  of  prices  when  they
 decontrol  a  thing.  They  decontrolled
 hydrogenated  oil.  What  is  the  sharp
 @ye  they  have  kept?  What  have  they
 done?  It  is  only  a  clear  exploitation
 of  the  consumer  by  this  industry.  The
 prices  of  edible  oils,  since  decontrok
 have,  according  to  the  most  recent
 survey,  gone  up  about  80  per  cent,
 78-point-something.  That  is  the  sharp
 eye  which  we  are  keeping.  Let  them
 explain  what  is  the  sharp  eye  that
 they  are  keeping  on  these  decontrolled
 things.

 I  know  that  about  six  or  seven
 years  back  land  was  available  in
 Delhi,  particularly  in  Chanakyapuri,
 at  Rs.  0  per  square  yard.  Today  it
 is  Rs.  400.  Today  it  is  Rs.  400  per
 square  yard.  This  is  the  sharp  eye
 you  are  keeping  on  the  prices.  They
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 must  explain  how  the  whole  thing  is
 functioning.  My  hon.  frieng  Prof.
 Ranga  interrupted  me.  I  am  neither
 for  control  or  for  decontrol;  I  am
 for  a  realistic  understanding  of  the
 situation.  What  is  the  justification  for
 control  on  coal?  My  friend  the  other
 day  asked.  There  is  no  justification
 Also,  the  whole  organisation  can  be
 done  away  with.  You  can  multiply
 any  number  of  examples,  whether  it
 is  soda  ash,  this  or  that.  We  have  no
 co-ordinated  policy.  It  is  the  unfor-
 tunate  part  of  it.  We  have  not  got  that
 mechanism  yet,  Can  my  hon.  friend
 the  Finance  Minister  tell  me  of  one
 report  which  has  taken  an_  overall
 evaluation  of  our  contro]  system  dur-
 ing  the  last  five  years?  Let  him  point
 out  one  single  report;  there  is  all  ad
 hoc  arran  nt.  The  or  tion  of
 the  cief  controller  is  on  an  ad  hoc
 basis  for  the  last  5—-7  years  as  if
 you  are  going  to  abolish  it  tomorrow.
 It  was  established  during  the  war;  it
 has  continued  since  then  on  an  ad  hoc
 basis.

 Shri  Ranga:  See  the  gold  control.
 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  I

 come  to  the  gold  contral.  It  is  clearly
 my  view  that  gold  control  should  go,
 the  sooner,  the  better,  There  is  the
 least  doubt  about  it.  Is  it  the  gold
 control  as  it  was  conceived,  to  keep
 down  prices  of  gold  and  stop  smuggl-
 ing?  You  have  taken  away  al]  the
 effective  part  of  the  gold  control  and
 carrving  the  dead  body,  the  cropse  on
 your  shoulders;  it  will  do  nothing  but
 stink;  that  is  left  to  stink.  There  must
 be  a  machinery  to  take  an  overall  and
 integrateq  approach  to  all  the  pro-
 blems  of  controls  and  decontrols.  I
 will  end  in  a  minute.  Government
 should  realise  that  there  are  these
 contradictions  and  inconsistencies  and
 there  is  need  for  basic  rethinking  on
 the  entire  matter.  Even  the  assess-
 ment  by  the  Planning  commission,  J
 mentioned  last  time,  had  clearly
 jndicated  that  no  serious  and  conscious
 attempt  was  made  to  take  a  long
 range  view  of  things.  All  our  orders
 are  on  an  ad  hoc  basis,  There  nad
 been  little  co-ordination  of  controls
 operating  in  different  sectors  cr  in
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 respect  of  different  commodities.
 Thete  are  no  studies  in  depth
 and  there  has  been  no  com-
 prehensive  review  of  all  the  controls
 and  their  operational  aspect.  There  is
 no  link  also  between  national  policies
 and  their  implementation  and_  their
 administration.  Finally.  I)  am  =  con-
 cluding,  there  is  not  a  single  authority
 designated  to  plan  ang  devise  the
 necessary  controls  or  plan  and  recom-
 mend  their  relaxation  in  changed  cir-
 cumstances.  To  say  that  the  Cabinet
 is  qa  coordinating  authority  is  just  to
 talk  something  very  ridiculous.  |  shall
 be  happy  if  the  hon.  Minister  can
 throw  some  light  on  this.  What  I
 have  said  is  not  my  own  assessment
 or  conclusions;  it  is  based  on  the  con-
 clusions  which  have  been  arrived  at  as
 a  result  of  a  study  held  under  the

 id  of  the  planning  issi
 I  hope  the  Finance  Minister  will  ex-
 Plain  these  points.

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Sachindra  Chaudhuri):  Sir,  Mr,  Ma-
 thur  has,  ag  he  always  docs,  raised  a
 point  with  very  great  interest.  Two
 particular  items  which  he  has  ques-
 tioned  are  sugar  and  cement.  So  far
 as  cement  is  concerned,  he  himself
 has  said  that  decontrol  has  worked
 well.  As  far  as  I  can  understand
 with  my  limited  intelligence,  his  only
 comment  is  that  decontrol  of  cement
 is  going  to  end  in  concentration  of
 the  means  of  production  and  to  mo-
 nopolise  the  production  of  cement.
 There,  I  am  afraid  ]  am  not  in  agree-
 ment  with  him.  It  js  perfectly  true
 that  g  certain  price  has  been  allow-
 ed  to  them  which  leaves  them  with
 a  margin  of  profit.  But  it  does  not
 mean  any  undertaking  given  to  these
 cement  producers,  that  the  cement  to
 be  produced  by  them  cannot  come  in
 —that  new  entrepreneurs  should  not
 come  in.  In  fact,  if  anything,  hav-
 ing  regard  to  the  fact  that  cement  is
 a  commodity  which  is  necessary  858
 Pointed  out  by  the  hon.  Member  him-
 self,  I  do  not  agree  with  him  that
 cement  and  sugar  are  in  the  same
 category  of  priorities.  Despite  the  fact
 that  they  come  from  Calcutta.  T
 keep  my  eyes  and  ears  open,  and  80
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 far  as  sugar  is  concerned,  if  I  have
 seen  sugar  in  big  cities  so  have  I
 seen  the  consumption  of  cement  in
 big  cities.  I  may  differ  from  him.

 Now,  coming  back  to  what  I  have
 been  saying,  so  far  as  cement  is  concer-
 ned,  the  very  fact  that  I  have  in  fact
 raised  the  possibility  of  making  the
 margin  with  profit  on  cement  would
 be  an  encouragement  and  pot  a  dis-
 couragement  to  any  new  entre-
 preneurs  that  might  come  in  for  the
 purpose  of  producing  cement.  There-
 fore,  I  do  not  see  where  the  fear
 comes  in;  that  one  is  going  to  be
 monopolistic  and  that  I  am  concen-
 trating  power  in  one  hand  and  so  on.
 It  is  going  back  in  loans  to  the  peo-
 ple  who  are  actually  in  the  game  in-
 dustry  today,  by  reason  of  their  hav-
 ing  to  make  an  amount  af  money
 which  they  can  re-inves$  in  that  par-
 ticular  industry;  equally,  it  is  not  the
 intention  of  the  Government  to  deny
 that  same  kind  of  assistance  to  any
 new  entrepreneurs  that  come  in  and
 ‘hat  grow.  And  as  Shri  Mathur  him-
 self  has  pointed  out,  there  is  scope
 for  an  increase  jn  production  of  ce-
 ment  in  this  country.  The  incentive
 is  there;  the  other  potential  incentive
 is  also  there.  T  do  not  see  really  any
 difficulty  about  having  any  growth  of
 this  industry  in  the  hands  of  a  larger
 groups  of  entrepreneurs  and  in  the
 hands  of  the  Government  if  neces-
 sary.  That  is  so  far  as  cement  {is  con-
 cerned.

 So  far  as  sugar  is  concerned,  I  have
 some  figures  here  before  me  which  I
 shall  bring  to  the  notice  of  the  House.
 I  may  tell  the  House  that  even  with
 regard  to  sugar,  there  has  been  a  great
 deal  of  thought  given  to  the  matter.
 Now,  so  far  as  the  production  of  su-
 gar  is  concerned,  there  has  been  an
 increased  supply  of  sugar  from  I963
 to  1964.  It  went  up  from  25.7  lakh
 tonnes  in  1963-64,  to  32.6  lakh  tonnes
 in  1964-65,  and  it  is  likely  to  at  least
 to  maintain  this  level  during  the  cur-
 rant  sugar  season,  1965-66.  When  I
 say  current  season,  it  means  really  the
 season  which  has  nearly  ended.  At  the
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 same  time,  we  will  have  to  see  that
 there  has  been  also  the  requirements
 of  sugar  in  thig  country.  Domestic
 consumption  has  got  to  be  thought  of.
 What  I  find  is  this:  at  the  beginning
 of  the  current  season,  that  is  to  say,
 1965-66  season—the  stocks  of  sugar
 witn  the  mills  stoods  at  about  6.7  lakh
 tonnes.  The  production  is  33  lakh
 tonnes.  Now,  it  is  intended  to  _  set
 aside  five  lakh  tones  of  sugar  from
 the  current  output  for  export.  So,  28
 lakhs  tong  or  so  would  be  available
 for  current  consumption  in  addition  to
 the  stocks.  If  domestic  consumption
 during  the  current  season  is  limited
 even  to  about  27  lakh  tonnes,  this
 will  reqquire  the  continuation  of  con-
 trols,and  it  will  be  possible  even  with
 these  controls,  to  have—and  you  have
 adder  only—one  lakh  _  tonnes  to  the
 buffer  stock.  So,  we  had  a  buffer  stock
 of  6.7  lakh  tonnes  odd.  We  want  to  add
 one  lakh  tonnes,  and  we  shall  have  a
 buffer  stock  in  all  of  eight  lakh  ton-
 nes  at  the  end  of  the  season,  that  is,
 by  the  end  of  October,  1966,
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 I  might  mention  that  there  was  a
 Commission  called  the  Sugar  Enquiry
 Commission,  and  it  suggested  decon-
 trol  of  sugar  from  the  commencement
 of  the  next  sugar  season,  that  is,  from
 November,  1966,  But  the  they  had  also
 recommended  that  we  should  build  up
 a  buffer  stock  to  the  level  of  42  Jakh
 tonnes  by  that  time.  At  the  begin-
 ning  the  position  was  that  we  could
 build  up  only  about  eight  lakh  tons
 and  not  i2  lakh  tonnes.  In  conse-
 quence  of  that,  decontro}  at  this  parti-
 cular  point  of  time  cannot  possibly  be
 thought  of.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Why?
 You  have  had  eight  lakh  tons  in  No-
 vember,  and  you  have  the  buffer
 stock.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  The
 buffer  stock  which  came  in  from  last
 year  was  6.7  lakh  tonnes.  To  that,  I
 can  add  only  one  lakh  tonnes  and  no
 more,  because  I  have  got  to  export  a
 certain  quantity,  about  five  lakh  ton-
 nes.  So,  mathematically,  we  shall
 have  at  the  end  of  the  year,  eight
 lakh  tonnes  and  not  22  lakh  tannes.
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 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Why
 do  you  want  I2  lakh  tons?  Eight  lakhs
 are  more  than  enongh.  Last  time  you
 had  only  six  lakh  tons,

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  That
 is  Shri  Mathur’s  suggestion,  but  so
 far  as  the  Government  is  concerned,
 the  Enquiry  Commission

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  |
 wish  you  applied  your  mind  and  my
 mind.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  My
 mind  is  always  guideg  by  such  wise
 counsel  as  J  get  from  persons  like  Shri
 Mathur,  I  have  got  to  take  the
 advice  of  the  Commission  which  was
 specifically  set  up  for  that  purpose.
 The  advice  js  I  should  have  a  bufler
 stock  of  at  least  2  lakh  tonnes.  I
 have  exercised  my  ming  and  I  have
 confined  myself  to  8  lakh  tonnes  and
 not  2  lakh  tonnes.  It  is  not  that  I
 did  not  apply  my  mind.  But  in  doing
 so,  that  mind,  if  it  has  got  humility,
 has  got  to  take  stock  of  such  good
 advice  as  it  comes.  Mr,  Mathur’s
 advice  is  certainly  good.

 Mr,  Chairman:  Do  you  mean  to  say
 before  the  stocks  come  up  to  8  lakh
 tons,  you  will  not  be  in  a  position  to
 consider  decontrol  it?

 Shri  Swchindra  Chaudhuri:  I  did
 not  say  that.  I  was  going  to  say  that
 so  far  as  we  are  concerned,  we  have
 to  think  in  terms  of  what  are  the
 prospects.  Near  the  time  when  the
 next  crushing  season  starts,  I  would
 be  in  a  position  to  know  what  would
 be  the  next  year’s  production,  having
 regard  to  the  sugar  crop  and  so  on
 and  I  can  make  up  my  mind.  It  may
 be  that  I  may  be  able  to  decontrol
 sugar  or  partially  decontrol  it.  As  I
 said  earlier,  I  wags  urging  the  Food
 Minister  to  decontro]  sugar.  The
 reason  for  which  he  could  not  de-
 control  and  let  more  flow  into  the
 market  is  that  we  have  got  to  a  stage
 where  we  are  having  only  two-third
 of  the  quantity  which  has  been  re-
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 commended  by  this  Commission.  It
 is  not  as  if  we  are  not  thinking  in
 terms  of  decontrol,
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 So  far  as  the  political  and  economic
 theory  of  control  is  concerned,  we
 have  got  a  planned  economy.  We  have
 our  Planning  Commission.  In  the
 matter  whether  we  should  have  con.
 trols  or  not  in  articular  matters,
 the  Planning  Commission  advises  us
 in  these  things.  We  do  listen  ९०  the
 advice  of  the  Planning  Commission,
 having  set  it  up  to  advise  us.  Having
 Bot  a  body  of  specialists,  we  do  not
 want  to  go  away  from  that.  We  take
 their  advice  and  we  control  or  decon-
 trol.  Because  we  keep  a  sharp  look
 on  it  and  we  are  not  wedded  to  the
 theory  that  control  should  be  applied
 to  everything,  we  sometimes  have  to
 have  control  and  when  circumstances
 permit,  have  decontrol.  Therefore,  it
 is  not  that  we  are  not  doing  the  right
 thing.  We  are  keeping  our  eyes  and
 ears  open.

 Shri  D.  ९,  Sharma  =  (Gurdaspur):
 Whoever  has  got  bufferstocks  in  this
 country  has  got  into  trouble?

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  Very
 likely  whoever  has  got  the  portfolio
 of  Finance  gets  into  trouble,  but  that
 is  no  reason  why  somebody  should
 not  have  it.  Somebody  will  have  to
 take  the  burden  and  I  have  done  it,
 I  am  certainly  going  to  support  this
 that  buffer  stocks  should  be  there,
 because  this  is  8  measure  of  caution.

 Mr,  Chairman:  Because  of  the  bit-
 ter  experience  two  years  back.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  Yes.

 The  question  of  gold  contro]  was
 raised.  I  have  said  in  this  House  and
 in  the  other  House  what  my  persona.
 views  in  this  matter  are.  I  have  als
 said  that  I  will  certainly  consult  my
 colleagues  in  the  Cabinet  and  if  any
 thing  can  be  gone,  it  will  be  done.  At
 the  same  time,  I  personally  feel  that
 gold  contro!  has  not  failed,
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 Shri  Ranga:  It  has  failed.
 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  If  I  may

 use  that  expression  without  offence
 to  Prof.  Ranga,  we  shall  argue  till
 the  cows  come  home.  He  will  say,
 it  has  failed  and  I  will  gay,  it  has
 not.

 Whatever  my  personal  views  are,  I
 am  prepared  to  be  guided  by  the
 majority  wisdom  of  this  House.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  What
 about  edible  oils  where  the  prices  have
 gone  up  by  80  per  cent?

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  So  far
 as  edible  oils  are  concerned,  I  have
 not  come  prepared  for  that,  because
 that  was  not  referred  to  before  and
 I  have  not  got  the  figures  before  me.
 It  is  really  a  question  for  the  Food
 Ministry.  I  have  undertaken  this  be-
 cause  my  good  friend  wanted  me  to
 answer  the  question  of  controls  in
 general.  I  shall  have  edible  oils  look-
 ed  into.  If  my  friend  says  I  should
 give  it  a  second  look  and  reimpose
 controls,  that  is  a  support  to  me,
 namely,  that  we  get  into  controls  as
 we  get  into  tramcars,  getting  in  and
 getting  out  at  convenient  points.
 That  is  a  support  to  me  and  not
 against  me  or  the  principle  of  the
 Government,

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  What
 igs  the  machinery  you  have  for  over-
 all  control?

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  The
 machinery  is  this.  In  a  planned  eco.
 nomy,  control  has  got  to  be  imposed
 when  necessary  for  the  purpose  of
 ensuring  that  there  is  constant  flow
 of  supplies,  because  the  supplies  in
 certain  commodities  are  not  adequate.
 When  there  is  adequacy,  we  can  re-
 move  it.

 Shri  Ranga:  For  short  supplies,  you
 do.not  have  control;  for  plentiful  sup-
 plies,  you  have  control.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  That  is
 a  suggestion  he  is  making.  Out  of
 the  entire  number,  out  of  a  series  of
 consumable  articles,  if  you  take  out
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 one  or  two  and  point  your  finger  at
 them,  then  the  difficulty  would  be  that
 you  do  not  get  an  overall  picture,
 you  do  not  get  an  overall  view.  The
 Government,  unfortunately,  has  to
 take  an  overall  view  in  the  matter.
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 One  of  the  commodities  which  has
 been  decontrolled  ig  cement  and  the
 hon.  Member,  with  his  usua}  candour
 and  forthrightness  said  that  the  re-
 moval  of  contro]  has  worked  well.
 Therefore,  Government’s  judgment  in
 that  instance  was  correct.  His  com-
 plaint  there  is  entirely  different,

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  My
 complaint  was  that  there  is  an  in-
 built  arrangement  for  concentration.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  So  far
 as  that  is  concerned,  that  is  g  diffe-
 rent  point  altogether.  If  I  remove
 controls  and  I  say  you  purchase
 more,  my  hon.  friend  accuses  mc  of
 giving  aid  to  monopolists.  If  I  do  not
 remove  controls  he  5893  you  are  dep.
 riving  the  people  of  what  is  essential
 for  their  life.  Mounted  as  I  am  on
 the  horns  of  this  dilemma,  the  only
 thing  I  can  do  js  to  put  the  dilemma
 in  another  way.  If  I  have  decontrol
 I  am  sure  to  ensure  supply  of  com-
 modities  to  the  people  at  reasonable
 prices,  and  if  I  have  control  I  stop
 monopolistic  tendencies  to  be  there
 where  scarcity  is  evident  and  distri-
 bution  cannot  be  made  to  everyone
 who  wants  it.  That  is  the  answer.  A
 dilemma  has  to  be  answered  by  a
 dilemma.  I  do  not  see  any  other  way
 of  doing  it.

 The  only  thing  I  would  like  to
 point  out  is  this,  My  good  friend  was
 good  enough  to  ask  me  what  machi-
 nery  we  have  got.  You  cannot  lay
 down  that  wherever  there  are  scar-
 city  conditions  you  will  have  one
 policy.  You  cannot  have  a  policy
 which  is  laid  down  once  and  for  7I
 as  a  sacrosanct  thing.  Government
 cannot  follow,  as  the  railways  have
 to  run  on  fails,  a  policy  where  when
 T  say  I  shall  control  these  commodit-
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 aes  I  ghall  only  control  them  and  not
 the  other  commodities.  Generally  we
 make  sure  that  when  there  is  a  claim
 for  decontrolling  we  have  decontrol
 and  when  there  is  a  claim  for  decon-
 trolling  we  do  not  control,

 Shri  D,  C.  Sharma:  You  control
 vanaspathi  ghee.  I  cannot  get  it  now.

 Shri  Sachindra  Chaudhuri;  If  my
 good  friend,  Shri  Sharma's  argument

 (H.  A.  H.  Dis.)
 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  No-

 tody  knows,

 Shri  Sachindra  Chaudhuri:  Every-
 body  knows,  because  if  it  is  a  matter
 concerning  the  Food  Ministry  it  will
 be  the  Ministry  of  Food,  if  it  is  a
 matter  of  steel  it  will  be  the  Minis-
 try  of  Steel  and  so  on.  There  is  con-
 sultation  with  the  Ministry  concern-
 ed,  and  an  overal)  view  is  taken  by

 is  that,  well,  so  far  as  I  am  mm.
 ed,  do  not  give  me  ghee,  give  me
 only  vanaspathi  and  for  that  purpose
 contro]  it,  I  shall  certainly  ask  the
 hon.  Minister  of  Food  to  look  into
 that  matter.

 On  the  general  question  of  control
 and  decontrol  what  I  am  trying  to
 say  is,  there  is  the  Planning  Com-
 mission  and  there  is  consultation  with
 the  ministry  concerned  whencver
 decontrol  or  control  is  made  on  2
 particular  commodity,  When  decon-
 trol  or  contro]  comes  it  may  be  in
 the  Ministry  of  Industries,  the
 Ministry  of  Steel,  the  Ministry  of
 Food  and  so  on.

 the  Planni  Commission  which  is
 consulted  as  to  whether  it  should  be
 done  or  should  not  be  done.  That  is
 the  way  in  which  it  can  be  done.  I  do
 not  really  feel  that  you  can  lay  dowa
 a  principle  as  a  principle  to  be
 followed  always  in  any  circumstances.

 These  are  the  answers,  Sir,  and  I
 do  not  think  any  better  answers  can
 be  given.

 7.80  brs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Saturday,  May
 4,  966/Vaisakha  24,  888  (Saka).

 —————

 GMGIPND—LS  r—695  (Ai)  LSD—  36-9-66—970.


